निरीक्षण प्रति 


विक्रय के लिए नहीं 


अन्तराष्ट्रीय संगठन 


परपछछ 60५४8, 0९७85557005% 


लेखक 


रमेशचन्द्र तिवारी 
एम० ए.० ( स्वर्गपदक विजेता ) 


प्राध्यापक, स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग , 
के० एस० साकेत स्वातकोत्तर महाविद्यालय “7 
( अवध विश्वविद्यालय ) फेजावाद 


है स्् 


विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी 


प्रथम संस्करण : १९७७ ई० 
मूल्य ; बारह रुपये पचास पैसे 


५ कीशक 
विश्वविद्यालय प्रकाशन, चौक, वाराणसी 
मुद्रक 
ज्योतिष प्रकाश प्रेस, कालमैरव मार्ग, वाराणसी 
हे 


राजनीति विज्ञान विभाग 
गोरखपुर भिश्वविधालय, गोरखपुर 
को 
सादर समर्पित 


अस्तावना 


आज भारत के प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर राग्नीति विशान में 
अम्वर्गप्रीय विधि के साथ ही अन्तर्यट्रीय संगठन के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था 
है। अस्तर्रा्रीय संगठन पर जो भी पुस्तकें उपलन्ध हैं, ये फेबल अंग्रेजी में हैं तथा 
हिन्दी में इस विषय पर पुस्तकों का नितास्त अभाव है। अपने अध्यापनकाछ में 
भी मैंने विद्यार्थियों फी कदिनाशयों फा अनुमव किया, फ़लतः इस विषय पर पुस्तक 
हिखने की अमिलया मेरे मन में उत्पन्न हुईं तथा मैंने उसको फार्यरूप देने फा 
अयास किया | इस पुस्तक में मैंने संयुक्त राफसंध फे विविध अंग्री, विशिष्ट अमि- 
करती तथा प्रादेशिक अन्तर्सप्रीय संगठनों के रिद्धान्पो, उद्देश्ये और उनकी 
रतिविधियों फी विवेचना करते समय उन्हें नवीनतम तथ्यों तथा औँकड़ो पर 
आधारित करने का प्रयास किया है। आज विश्व सरकार! के लिए. आवाज उठ 
रही है, अतः इस पर भी विस्तृत विचार किया गया है । 


अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के एक विद्यार्थी और अध्यापक के रूप में मैंने जो कुछ भी 
राज्नीति विशन में अध्ययन किया है तथा जो कुछ भी इस पुस्तक में छिखने का 
अयास किया है उसके लिए मेरे गुझजनों का आशीप हो प्रधानतः सहायक रहा है। 
मैं पूज्य युरुवर ग्रो० रपुवीर सिह, आचार एवं अध्यक्ष, राजनीति विशन विभाग, 
गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर तथा डॉ० कृष्पानन्द भीवास्तव, वरिष्ठ रीडर, 
राजनीति विशन विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर को बन्दना करता हूँ, 
जिनके आश्ोपषों के फलस्वरूप ही मुझमें सोघने-दिचारने तथा दिखने की क्षमता 
आ सकी है। वास्तव में, अस्तर्राष्ट्रीय संगठन ( राष्ट्रयंध तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ 
पर पुस्तक लिखने की सर्वाधिक प्रेस और प्रयप्रदर्शन मुझे पूज्य गुरुवर 
डॉ० जे5० एन० छाल, अध्यक्ष, स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञन विभाग, 
एम० एल० के० पोस्ट-्ग्रेजुएट महाविद्यालय, बलरामपुर से प्राप्त हुई है। शुरुवर 
डॉ० छाल से मैंने इस पुस्तक से सम्बन्धित विविध प्रश्नों पर विचार-विमर्श किया 
तथा उन्होंने अनेक रचनात्मक मुझाव देकर मुझे बछ प्रदान किया ) 


५ ++ 


मैं विशेष रूप से अपने सम्मानित विद्वान्‌ विभागाध्यक्ष डॉ० रामचन्द्र गुप्त के 
प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मेरी सफलता की सदैव कामना की्‌ 
है। मैं अपने विभागीय सहयोगियों डॉ० केटारनाथ अग्रवाल तथा डॉ० तपनकुमार 
घटर्जी का भी आमारी हूँ, डिन्हंने स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञाम के विद्यार्थियों 
की कठिनाइयों को दूर करने के निमित्त समय-समय पर मुझे लेखन कार्य के लिए. 
प्रोत्साहित किया । मैं वनस्पति विज्ञान विभाग के प्राध्यापक डॉ सीताराम अग्रवाल, 
भूगोल विभाग के प्राध्यापको डॉ० शिवनारायण मिश्र तथा डॉ० वच्बन सिंह एवं 
विधि विभाग के प्राध्यापको श्री छेलब्रिहारी अग्रवाल तथा भरी मार्निकचन्द्र सिन्हा 
के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ .जिन्‍्होने मेरी सफलता को सदेव अपनी 
सफलता मानी है। 

यद्यपि मैंने इस पुस्तक को अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार छिखने 
का प्रयास किया है, तथापि इसमें कुछ चुटियों हो सकती हैं। अतएवं राजनीति 
विज्ञान के अध्येताओ से अनुरोध है कि बे पुस्तक के सुधार के निमित्त अपना 
रचनात्मक सुझाव देकर मुझे अनुग्रहीत करें। अन्त में, विश्वविद्यालय प्रकांशन, 
वाराणसी के संचालक श्री पुरुषोत्तमदास मोदी, एम० ए० का मैं अत्यन्त आभारी 
हूँ, बिन्होने न केवल पुस्तक के शीघ्र प्रकाशन की व्यवस्था की, अपितु मुझे अपना 
स्नेह प्रदान करते हुए हर कदम पर मेरा पथ-प्रद्शन भी किया । 


रमेशचन्द्र तिवारी 


विपय-सूची 


अध्याय 


२. 


अन्तराष्ट्रीय संगठन ( ॥शएणांगां (एशाएशांगा ) * 
अन्तर्सट्रीय संगठनों की आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की प्रकृति 
तथा पत्मिषा, अन्तराष्ट्रीय सगठन के निर्माण और विकास के 
डिये पू्रापिक्षायें, अन्तर्राष्रीय संग्ढन का विकास, अन्तर्राष्ट्रीय 
संगठनों से छाभ । 

खण्ड एक 
राष्ट्रसंघ ( "॥6 [,९४४०९ रण प७४०७ ) हैं | 


गए्संघ का जन्म, प्रस्तावना, उद्देश्य, राष्ट्रसंध की प्रकृति, राष्ट्रसंध 
की सदस्यता तथा उसकी समाप्ति, राष्ट्संघ का मुख्यालय, राष्ट्रसंघ 


ण््छ 


०5१३ 


के अंग। मु हा 5 पु ६१ 


राष्ट्रसंघ सभा ( [९४६५० 23 88९॥ ४ ) 
संगठन, समितियाँ, राष्ट्संघ सभा के कार्य, राष्ट्रंघ सभा का 


मूल्यांकन । १ए्नश्र 


राष्ट्रसंघ परिषद्‌ ( [,०8६ए७ एण्णालों ) 
संगठन, राष्ट्रसंघ परियंद्‌ के कार्य, राष्ट्रसंथ परिषद्‌ की वास्तविक 


स्थिति, सभा और परिपद्‌ का सम्बन्ध । |, २३-२८ 


सचिवालय ( (6टालगांवं ) 


संगठन तथा कार्य | न * २९-३० 


राष्ट्रसंघ के अन्य अंग (७५॥४००७घ९००४ (078७०5 रण शी० (०७४०९) 


अन्तर्राष्रीय श्रम-संघ ([,()), स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायाल्य(2(2])। ३१०३३ 


राष्ट्रसंघ तथा प्रादेश-पद्धति 

( पृ6 स्‍,०४४७० ध्गवे धर चैहातदेंबा९5 59शणा ) 

सामान्य परिचय, प्रादेश-पद्धति की परिभाषा तथा रूपरेखा, 
प्रादेशाधीन प्रदेशों का वर्गीकरण, स्थायी प्रादेश आयोग की 


स्थापना, प्रादेश-पद्धति के दोप |. « हि ३४-४८ 


अध्याय 


ग्छ 


८. राष्ट्रसंघ शान्तिस्थापक के रूप में (6 [,०७६ए९ 88 ?ि९४०९०एह:७7 ) 


मोसूछ विवाद, यूनान और बलगेरिया विवाद, पोलैण्ड और ढियु- 
आनिया विवाद आदि, राष्ट्रसंघ के अन्य कार्यकछाप। 

९. राष्ट्रसंघ तथा सामूहिक सुरक्षा 
( 0० ,०६8०७ णाव (>गीहलाए० 56०जाए ) 
सामूहिक सुरक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, सामूहिक सुरक्षा की 
मान्यतायें, राष्ट्रसंघ प्रसंविद्या फे अन्तगंत सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था, 
सामूहिक सुरक्षा की विफलता के कारण, सामृहिक सुरक्षा की 
विफलता में प्रमुख अन्तर्रा्ट्रीय संकट, अन्य घटनायें । 

१०. राष्ट्रसंघ की दुरबेछतायें अथवा कमजोरियाँ 
( ए५८४७४९5९४ ० जी0#८०च्रांग8३ ० पै6 [०5९७९ ) 
सांविधानिक, सरघनात्मक तथा राजनीतिक | - 

११, शध्ट्रसंघ की असफलता के फारण ( शो ०! (० [.९४४० ) 


खण्ड दो ः 


१२, संयुक्त राष्ट्रसंघ (08७ 06१ (चृ&णा5 ) 
संयुक्त राष्ट्रघ का जन्म, संयुक्त ,राष्ट्रसंध के उद्देश्य, सिद्धान्त, 
सदस्यता, प्रवेश," निलम्द्न तथा निष्कासन; संशोधन-अक्रिया, 
मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्रसंघ के धमुख अंग: मद्दासभा, सुरक्षा परिषद्‌ , 
आर्थिक और सामानिक परिषद्‌, न्यास परिषद्‌ , अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय तथा सचिवालय । हक 

१३, महासभा ( (0छहलर्चों (55९०० ए ) 
संगठम, महासभा की ' समितियों, मतदान-अणाडी, कार्य और 
शक्तियाँ, छघु सभा, शान्ति के लिये एकता प्रस्ताव-मुख्य प्रावधान, 
मूल्यांकन, महासभा की सत्ता एवं प्रतिष्ठा में इं्धि के कारण । 

: १४. सुरक्षा परिषद्‌ ( 5९९पााए (०्पलो ) + 
संगठन, भुरक्षा परिषद्‌ की समितियाँ, सुरक्षा परिषद्‌ के कार्य और 
शक्तियों, उपसंहार, सुरक्षा परिषद्‌ तथा निवेघाधिकार ( ४९० )+ 
निषेघाधिकार ( [9006 ४९०० ), निषेधाधिकार , ( वीटो ) का 


४१-४८ 


४९-५४ 


५५०५८ 


५९-६४ 


६५-्ट 


खंब्याय ६3:॥ 


प्रयोग, दोहरा नियेधाधिकार के विपक्ष में वर्क, निषेधाधिकार के पश्ष 
में तर्क, उपसंहार । 
१७, आर्थिक और सामाजिक परिपदू 
( ए८०म०णणंट हार्त 5०लर्ण (००फणों ) 
संगठन, आर्थिक और सामाजिक परिषद्‌ के कार्य और 
शक्तियाँ, निष्कर्ष । 
१६, न्यास परिपद्‌ ( "'पाझ००्मए (.०णार्ट्य ) 
संगठन, स्यास परिषद्‌ की शक्तियाँ, मूल्यांकन ! १००-१०५ 
१७५ अन्तरीष्टीय न्यायालय ( [#लागांगा्ई॥ (>०ए ण॑ ॥980९8 ) 
संगठन, निर्भयों को छागू करने के उपाय, अस्तर्राष्ट्रीय न्यायालय 
का क्षेत्रधिकार--अनिवार्य क्षेत्रधिकार, परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार, 
अन्तर्राष्ट्रीय कानूत़ का विकास, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा महत्वपूर्ण 
विवाद, मूल्यांकन | 
१८. सचिवालय तथा महासचिव 
( 960०9 धातें 6 5९९४४-(उल्यागर्ख ) 
सचिवाल्य का संगठन, महासबिध-नियुक्ति, कार्यकाल, संयुक्त 
रा्ट्संघ के महासचिव, महासचिव के कार्य, महासचिव पद का 
महत्व, उपसेहार । । ११५-१२१ 


<र०९४ 


६५-९९ 


१०६०१ १४ 


१५. राष्ट्रसंघ तथा संयुक्त रा्ट्रसंघ : एक तुलना 


([96 7,९४७५९ 60 ही जप ; 8 (०कएथांडणा ) ११२-१२५ 
२०, विशिष्ट अभिकरण ( $96०वबाँछलें (६०७८९ ) 
अर्थ एवं परिभाषा, (१) अन्‍्तरोष्ट्रीय भ्रम-संगठन, (२) 
संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञन तथा संस्कृति-सम्बन्धी संगठन; ( ३ ) विश्व 
स्वास्थ्य संगठन, (४) पुनर्निमांण और विकास के लिये अन्तर्रप्रीय 
बैंक, (५) खाद एवं कृषि संगठन, (६) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, (७) 
अश्चुद्क और व्यापार-सम्बस्धी सामान्य समझौता, ( ८ ) अन्तर्सष्रीय 
अणुशक्ति अभिकरण, (९) अस्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, (१०) अन्तर्राष्ट्रीय 
विकास संघ, (११) अन्वर्राष््रीय दूर संचार संघ, ( १२) अन्तर- 


++ १० ++ 


अध्याय म्श्छ 
सरकारी समुद्र-परामर्श संगठन, (१३) अन्‍न्तर्राष््रीय नागरिक उदयन 
संगठन, ( १४ ) विश्व डाक संघ, ( १५ ) विश्व मौसम-विशन संत, 
अन्य शाखा-सस्थायें-(१) अन्तर्रोट्रीय ब्राठ संफटकोप, (२) संयुक्त “ 
राष्ट्र शण्णा्थी-उच्चयुक्त का कार्यालय । १२६-१६४ 


« प्रादेशिकता तथा प्रादेशिक संगठन 


डर 
रस 


( [२८ह४०॥्रशाष्या णापे रिच्ए/णार्ण ()एग्राडचाणा5 ) 


प्रदेशिकता तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, प्रदेशिकतो, का 

स्वरूप तथा परिभाषा, संयुक्त राष्ट्रसंध तथा प्रादेशिकता, आदेशिकता 

की उपयोगिता, प्रादेशिकता के दोष, प्रमुख प्रादेशिक संगठर्न-- * 

(१) उत्तर अय्लाण्टिक सन्धि संगठन, (२) दक्षिगपूर्व- एशिया सेनिय  - 
संगठन, (३) बगदाद सन्धि (केन्द्रीय सन्धि संगठन), ( ४-) वारसा * 

सन्धि, (५) अरब लीग, (६) अफ्रीकी एकता संगठन, (७) यूरोपीय 
समुदाय-(अ) यूरोपीय कोयछा तथा इस्पात समुदाय, (ब) यूरोपीय 

आधर्थिक समुदाय, (स) यूरोपीय आणविक शक्ति समुदाय, (८) यूरोप + 
की परिषद्‌, ( ९ ) रिओ सन्धि, (१०) अमरीकी राज्यों का संगठन, 

(११) एन्जुस सन्धि, ( १२ ) ब्रुसेस्स सन्धि संगठन तथा पश्चिमी 

यूरोपीय संघ, ( १३ ) आर्थिक सहयोग और विकास संगठन !, १६५-१९७ 


२२. निरसीकरण तथा शम्न-नियंत्रण ... 
( [29७5 द्ार्त सैए5 प्र ) 


निरखौकरण का अर्थ, निरस्रोकरण के भेद, निरस्रीकण की , 
आवश्यकता, निरम्रीकरण के मार्ग में चाधायें, सयुक्त रा छू चार तथा - 


नि्न्ीकरण,, उुप्लल्धियोँ,, विष्कप ॥. हे १९८-०२१० 


२३. सामूहिक सुरक्षा तथा संयुक्त राष्ट्रसंच 
( (>जी[हलार९ 56०७चए धार्वे ग० एंफाढव 6४०5 ) 


चार्टर में सामूहिक सुरक्षा-सम्बन्धी प्रावधान, कोरिया-संकड में 
संयुक्त राष्ट्रसंघ की फार्रवाई, शान्ति के लिये एकता प्रस्ताव, स्वेजसंकट 
में संयुक्त राष्ट्रसंघ की भूमिका, निष्कर्प | (६ «७ , रशशजर१७ 


जज ३११ -- 


अध्याय ६2 
२४, पराधीन भूभाग तथा अन्तरोष्ट्रीय न्‍्यासधारिता पद्धति 


२६. 


(0७कुशावशा६ पीव्ताएणांर३ गाए पाल्यानांगार्ण विएन्नसटर्शाए 59छढ) 
संयुक्त राष्ट्र चार्टर तथा पराधीन भूभाग, उद्देश्य एवं ढायित्व, दोष, 
संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रयास, मूल्यांकन, संयुक्त राष्ट्र चादर तथा 
न्यासधारिता पद्धति, न्‍्यासधारिता पद्धति का उद्देश्य, न्यासधारिता 
पद्धति का क्षेत्र, न्‍्यासघारिता पद्धति तथा प्रादेश पद्धति की 


छुलना, मूल्यांकन । २१८-२२५ 


- संयुक्त रा्ट्रसंध तथा मानव अधिकार 


( 0० एफल्‍रवे पिल्लाणा5 धणते पिष्याशा रिफ्टी)७ ) 

सामान्य परिचय, संयुक्त राष्ट्र चादर तथा मानव अधिकार, दोष, 

मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा, मानव अधिकारों की 
विश्वव्यापी घोषणा का महत्व एवं प्रभाव, मानव अधिकारों की 

प्रसंविदा, मानव अधिकारों को लागू करने के उपाय, मानव अधि- 

कार्यो केक्षेत्र में सयुक्तरापरसंघ की अन्य उपलब्धियाँ, निष्कर्ष |. २२६-१३७ 
संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन अथवा सुधार 

( एस ए ० णीए (फरमल ) 

सामान्य परिचय, घार्टर के सुधार के प्रति सोवियत संघ का 

दृष्टिकोण, घार्टर के सुधार के प्रति भारतीय इृष्टिकोण, कुछ व्यायहारिक 

सुझाव, चार्टर के सुधार के निमित्त अन्य सुझांव, कुछ महत्वपूर्ण 

संशोधन, निष्कर्ष । २३८-२४७ 


» विश्व सरकार ( ए/०ोव (3०एथणगता। ) 


सामान्य परिचय, विश्व सरकार तथा द्ा्शनिका एवं चिस्तको के 
विचार, विश्व सरकार की संरचना कैसी हो! विस्व सरकार के 
निर्माण में कठिनाइयॉ, विश्व सरकार की उपयोगिता अथवा पक्ष 
में तके, निष्कर्ष । रष८-२५६ 


सहायक ग्रंथ-सूची २७५७-२६० 


१ 
अन्तराष्ट्रीय संगठन 


(्‌ ]मध्याणांगार्थो (0:ए%्पॉइ्शांणा ) 
अन्तरोष्ट्रीय संगठनों को आवश्यकता 
अन्तर्रा्रीय संगठन आंघुनिक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक अनिवार्य अंग बन 

चुका है, आड विश्व-राज्नीति की कल्पना संयुक्त राष्टरसंघ के त्रिना साकार ही नहीं 
लगती । वस्तुतः अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की मूल इकाईयाँ तो प्रभुसत्ता-सम्पन्न राज्य हैं 
जो अपने प्थकू राज्नीतिक व्यक्तित्व को बनाये रखना चाहते हैं, परन्तु दूसरी ओर 
बे अन्योन्याश्रित भी हैं ।अतः यह स्वाभाविक है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के 
पारस्परिक सम्बन्धो को सुब्यवस्थित करने के लिये कई छोटे और बड़े, अन्तर्राष्ट्रीय 
तथा अधिराष्ट्रीय संगठन हो । ये संगठन दु्बछ तथा शक्तिहीन हो सकते हैं, सं की 
तथा अस्थायी हो सकते हैं, परन्तु इस प्रकार के संगठनों का होना आधुनिक 
अन्तरोंग्रीय राजनीति का एक आवश्यक तथा प्रमुख अभिलक्षण है | 

एक अमन्योन्याश्रित विश्व-समाज का सदस्य होने के कारण म।नव को अन्तर्राष्ट्रीय 
संगठनों की आवश्यकता पड़ती है। हम एक ऐसे अन्योन्याश्रित विश्व-समाज में 
रहते हैं, जिसमे म.नव की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति तव॒ तक सम्मव नहीं 
है जब तक कि उम्रके जीवन के कुछ निश्चित पहलुओं को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 
संगठित न किया जाये । मानव-जाति की इस प्रकार की दो मुख्य समस्‍यायें हैं-- 
(१) सुरक्षा अथवा विश्वशान्ति, तथा ( २) फब्याण अथवा आर्थिक विकास 
किन्हें प्राप्त करने के लिये अन्तर्राष्रीय सहयोग परमावश्यक है। विशेष रूप से इन 
दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिये द्वी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित किये जाते हैं | 

अन्तर्राट्रीय समाज में औद्योगिक दृष्टि से विकसित देश अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के 
अथम उद्देश्य अर्थात्‌ विद्वज्ञान्ति की स्थापना पर विशेष बल देते हैँ, जम्र कि विकास- 
शील तथा अल्पविकसित देश आध्िक विकास को महत्व देते हैं। यहाँ यह स्मरण 
करने योग्य है कि जिस प्रकार सम नागरिक अपमे राष्ट्र के अन्दर विविध संगठनों 
का उपयोग अपने हित और स्वार्थ की पूर्ति फे लिये करते हैं, उसी प्रक.र समर्थ 
तथा दक्तिशाली राष्ट्र विश्व-कल्याण की उपेक्षा करके अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को अपने 
स्वार्थ की पूर्ति का साधन बना छेते हैं | 
अन्तरोष्ट्रीय रूंगठन फी प्रकृति तथा परिभाषा 


अन्तर्राष्ट्रीय संगठन स्वतंत्र तथा प्रमुसत्त:-सम्पन्न राज्यों की एक ७,५५४ 
संस्य, हू जिसकी स्थापना कुछ निश्चित स्थयो--अन्तर्सड्रीय शान्ति और «७ 


हि 


र्‌ अन्तरोष्ट्रीय संगठन 


की स्थापना तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की प्राप्ति के लिये की जाती है | रूप और 
उद्देश्य की दृष्टि से मिन्‍न होते हुये भी प्रायः सभी अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का जन्म 
इस भावना के फलस्वरूप होता है कि समस्त मानव-ज'ति को एक होना चाहिये। 
ऐसे संगठनों का निर्माण करते समय राज्य अपनी प्रभुसत्ता का परित्याग नहीं करते 
हैं, फलतः अन्तर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रोपरि राज्य नहीं होते हैं । 
पघ्वीवर तथा हैवीलैण्ड ( ()॥९९४९० छाते ेश्शोव्प ) के अनुसार, “अन्त 
रोप्रीय संगठन ****** “राज्यों के बीच एक सहकारी व्यवस्था के रुप में 
परिमापित की जा सकती है, जिसकी स्थापना, सामान्यतः एक आधारभूत समभौते 
द्वारा, आपस में कुछ छामदायक कार्यों को नियतकालिक बैठकों तथा स्थायी कर्म: 
घारी-बुन्द के द्वारा सम्पन्न करने के लिये होती है? ( *]लााधांगाएं तएगां+ 
ध्लाणा- - >-0ता 6 वेशीएल्ते 88 609 ९०००ए९शीए७ बाधाएशाथा 
प्रान्माएणल्त उच्नाणाए. ४९५७. पाथीए फैए 8 #हश०. बशशाशाफ 0 
फुश्ाथाय 80706 फाणपर्थीए 80ए870क्‍82९08 (फि९पणा$ ग्राएलिाल्णोश्वे 
फण्ण्शी एशा०्वीट प्रार्शांप25 बाते ज्ञर्णी 8लासाहडन ) हे 
प्रो पी० बी० पाटर (शाक्रणा 3. 2०७८) के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 
के छ विशेष रूप हैं--( १ ) राजनय ( ताएोंणए8८७ ), ( २) संधिवार्ता ( धलश/ 
7९९०७७४४० ), ( ३ ) अन्तर्राट्रीय विधि (प्राध्य्राभ्राण्प्र्ण 99७)+ (४) सम्मेलन 
( ०्प्राधिष्व०० )) (५) प्रशासन और न्यायनिर्णय ( 8पगांगडपर्वांणी धाते 
हरपएवोल्णांग्व )) तथा ( ६) अन्तर्राट्रीय संघ (राद्यामांगार्ण (९4ैंश०॥०० ) । 
यह घर्गीकरण, पामर व परकिन्स के अनुसार, वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की 
विविधताओं से सम्बन्धित होने की अपेश्षा अन्तर्राष्रीय परस्पर व्यवहार ( प्रांशिा- 
जगा 70७700घ:४९ ) की क्रियाविधियों से अधिक सम्बन्धित है |? 
अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की प्र्भति के सम्बन्ध में इनिस क्छ्यउड (]ग्रांड ,« (8096) 
ने दो महत्वपूर्ण बातो का अन्वेपण किया है ३ 
( १) बीज! उपागम ( *४८९८वं” ७एए7०७०ी ) 5 
एक बीज के अन्दर सम्मावित विकास का एक निश्चित प्रतिमान तथा संइद्धि 
की क्षमतायें होती हैं। इस प्रकार, एक बॉनफल ( 6००० ) एक वंच्च ( ००६ ) 
पेड़ हो सकता है, निस्सन्देह यह मुरझा सकता है तथा कुछ नहीं हो, किन्त यदि 
यह कुछ भी होता है तो यह वंजु पेड़ ही होगा न कि अंगूर की वेल। इस अनु- 


], एथ्जॉग 8. (कलकला बात मर, छालव सब्याइ००,. 0एकर््म सच्वठव 
उाप्शफकाप्मावां 0/9005570% सं ॥त्यब /त_दाऊ 9०9 

2. प्रबल ० गाब!.] 0टश्फाइथधगा",.. उ्तइल०क्वल्वाक..ग॒॑ हगलंग. डतुंशाएहत 

(प्॥० 3[8९७०॥ का 0००ए४०५; 7937 ), शया7, 99, 80-87, _ 








अन्तर्राष्ट्रीय संगठन इ् 


रूपता का अनुसरण करते हुये कुछ अधिकारी विद्वान संयुक्त राष्ट्संघ की महासभा 
को विश्व-संसद तथ। उसके अन्तर्राद्रीय न्यायालय को विश्व का भावी सर्वोच्च 
न्यायालय समझते हैं । इस सम्मन्ध में वाह्यर लिपमेन ( गला आएएएवाय ) 
का कथन है कि विश्व राज्य की सम्माव्य क्षमता संयुक्त राष्ट्रसंघ में अन्तर्निहित है | 
विश्व रज्य संयुक्त राष्ट्रसंघ में उसी प्रकर अन्तर्निह्ित है, जिस प्रकार एक बंजु 
पेड़ एक बॉजफ में अन्तर्निहित है। इस सिद्धान्त को श्रो० क्लाउड ने सर्वांगिक 
तथा नियतिवादी ( एणाएशांड॥[|2 थार्ष वैशलध्याएरआर ) कहा है । 

(२) 'भबन' सिद्धान्त ( फणोश?? धा००7४७ ) 

एक भवन के व्रिकास का कोई कठोर तथा निश्चिवत प्रतिमान नहीं होता है । 

एक भवन को उसके निर्माताओं तथा उपयोग करनेवाले की इच्छाओं के अनुसार 
बनाया जा सकता है। वर्तमान भवन को उसी रूप में छोड़ा जा सकता है अथवा 
उसे नय। रूप दिया जा सकता है, नये कमरों को बढ़ाया जा सकता है; 
अथवा पुराने कमरों को नष्ट किया जा सकता है। इस अनुरूपता 
का अनुसरण करते हुये कुछ अधिकारी विद्वानों का इष्टिकोण है कि 
संयुक्त राष्ट्संघ का भावी विकास इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि यह किस 
प्रकार का बीज है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि हमें किस प्रकार के 
भबन की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्रसंघ का भविष्य इसके सदस्यों, विशेष रूप 
से शक्तिश,ली सदस्य-राज्यो पर मिर्भर करता है कि वे इसे किस प्रकार का रूप 
देते हैं। विश्व की राजनीतिक अवस्थाये तथा सरकारों की नीतियाँ संयुक्त राष्ट्रसंघ 
के भावी विकास के मिर्धारक तत्व हैं। अतः संयुक्त शप्ट्संघध क्‍या होगा तथा यह 
क्या काम करेग--ये ऐसे प्रश्न हैँ जिनका सर्वोचम उत्तर घाटर के सन्दर्भ 
में नहीं, अपितु अन्तर्राष््रीय राजनीतिक, वैचारिक, मनोवैज्ञानिक तथा 
आर्थिक छक्षणो के आधार पर ही दिया झा सकता है। इस सिद्धान्त को प्रो० 
बल[उड ने व्यावहारिक तथा संकरपपरक ( फ़ा०8प्रभाए धाप॑ रणेपांधाओं0 ) 
कहा है । 

अन्तरोष्ट्रीय संगठन के निमोण और विकास के लिंये पूर्वापिक्षाये 

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के आविर्भाव तथा विकास में दो तत्व मूछतः अनिवार्य 

हैं--( १ ) प्रमुसत्ता-सम्पन्न राज्यों का होना, तथा ( २) राज्यो के बीच सजाती- 
यता या एकरूपता ( 070;८४॥ांश9 )) का होना | संक्षेप में, अन्तर्राष्रीय संगठन 
के विकास की पूर्वापिक्षायें इस प्रकार हैं! : 





- 8९6 90-98० छ, 90४60 4४. न्‍ख्पएण्वेंकलातक 7० ह6ढ ##बव/ 0 0 0020./ (की 
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४ अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 


(१) खतंत्न तथा अभुसत्ता-सस्पन्न राज्यों का अस्तित्व 


अन्तरराप्रीय संगठन के निर्माण और विक.स के लिये, सबसे पहले, प्रथक राष्ट्रों 
था शज्यों अथवा राष्ट्रीय राज्यों का होना अत्यावश्यक है। दूसरे गब्दों में, स्वतंत्र 
ओऔर प्रभुसता-सम्पन्न राज्यो के अख्तित्व के ब्रिना एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का 
निर्माण सम्मब नहीं है। प्रभुसत्ता-सम्पस्न राज्यों की जितनी बहुलवा हीगी, संख्या 
में वे जितने अधिक होगे, अस्तर्राट्रीय संगठन की स्थापना की आवध्यकता उतनी 
ही तीत्रता से अनुभव की जायेगी । राज्यों का जितना बाहुल्य होगा; आपसी सम्बन्ध 
जितने व्यपक और अधिक होते जामेंगे, अन्तर्राष्रीय विधि का विकास भी उसी 
अनुपात में उतनी तीजता से होगा । अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास के साथ एक 
अन्तर्सद्रीय संगठन के निर्माण की आवश्यकता उतना ही बढ़ती ज.येगी। अतः 
अन्तर्राट्रीय संगठन के निर्माण और विक[स के छिये स्वतंत्र और प्रभुसत्ता-सम्पन्न 
राष्ट्री क। अस्तित्व परम/वच्यक है | 


(२) राज्यों के बीच सज्ातीयदा या एकरूपता का होना 

अन्तर्रा्रीय संगठन के निर्माण और विकास के लिये विश्व के राज्यों के बीच 
सजातीयता का होना समान रूप से आवश्यक है। यदि राज्यो के हित समान 
नहीं होगे, यद्रि उनकी नीतियों नितान्त बेमेल होगी तो एक वैध न्याय की भावना 
पर आधारित अन्तर्रोष्रीय संगठन का विकास नहीं हो सकता | यही कारश हैं 
कि स.म्यवादो देश पश्चिमी लोकतंत्री राज्यों द्वारा विकसित अस्तर्राक्षीय विधि 
की सता को स्वीकार नहीं करते क्‍योंकि दोनों प्रकार के देझों में वेचारिक 
मिन्‍नत/यें है। यदि राज्यों के बीच सज!तीप्रता नहीं होगी तो वे न तो एक समाग 
लक्ष्य को स्वीकार कर पायेंगे और न ही एक मःन्य न्याय व्यवस्था को स्वीकार 
करेंगे | अन्तर्राट्रीय संगठन अपना कार्य निर्विष्न तथा सफलतापूर्वक तभी सम्पन्न 
कर सकता है जब राज्य बुनियादी प्रश्नो, यथा विश्वशान्ति की स्थापना) 
लोकतन्त्र.्मक मूल्यों में विश्वास, आर्थिक शोषण से सुक्ति पर सहमति रखते हों | 
(३) राज्यों की समानता, स्थिरता तथा क्षेत्रीय अखण्डता फी अवस्थायें 

यदि राज्यों की सीम,ओ, शासन के स्वत तथा परराष्र-नीतियो में निरन्तर 
परिवंतन होता रदे तो यह अन्तड्रीय संगठन के विकास को ग्रमावित कर सकता 
है। विश्य की राजनीतिक मानचित्र में तीव परिवतन एक सुब्यवस्थित अन्तरांष्ट्रीय 
व्यवस्था के व्किास में सहायक नहीं हो सकता । वस्त॒तः विश्व में राजनीतिक 
स्थिरता का अभाव अन्तरांष्ट्रीय अब्यवस्था को जन्म देता है। यह स्मरण करने 
योग्य है कि अस्तर्राष्रीय संगठन के विकास में स्वतंत्र राज्य ही अपना योगदान दे 
सकते हैं | पगधीन विजित देशो कः अन्तर्राट्रीय राजनीति में कोई सक्रिय योगदान 


अम्तरोष्ट्रीय संगठन ५ 


नहीं होता क्योंकि वे साम्राज्यवादी शक्तियों के अधीन होते हैं और उन्हीं की 
नीतियो के द्वारा संच;छित एबं नियंत्रित होते हैं। 
(४) राज्यों का मुख्यतया राजनीतिक इकाईयों के रूप में होना 

यदि राज्य केवछ धार्मिक, केवल औद्योगिक, केवछ तटस्थ राज्य है तो मी 
अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में विशेष भग नहीं छे पार्थेगे | तिब्बत विशद्ध घर्मिक राष्ट्र 
होने के कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था । इसी प्रकार स्विट्जरलैण्ड तय्स्थ 
राज्य होने के कारण संयुक्त राष्ट्रसंधघ का सदस्य ज्ही है। स्वभाविक है कि ऐसे 
राज्यों को अन्तर्राष्रीय म.मले में कोई विशेष रूचि नहीं होगी। अतः अन्वर्राष्रीय 
संगठन का विक,स तभी सम्भव है, जब राज्य सक्रिय परगप्ट-नीतियाँ अपनाते हैं 
तथा राजनीतिक गतिविधियों में भ.ग लेते हैं । 
(५) राज्यों के वीच प्योप्त सम्पर्क 


यद्रि राज्यों में पर्यात्त अंश में पारस्परिक सम्पक न हो तो अम्तर्राष्ट्रीय संगठन के 
निर्माण की सम्भावना अत्यन्त न्‍्यून हो जाती है। राज्यों का पारस्परिक सम्पर्क 
जितना अधिक होगा, अन्तर्राष्ट्रीय विधि उतनी ही विकसित होगी तथा अन्तर्गष्रीय 
विधि जितनी विकसित होगी, अन्‍्तर्राप्रीय संगठन की आवश्यकता उतनी ही 
अनिवार्य बन जयेगी । 
(६ ) सम्प्कों से उस्पन्न समस्याओं के सम्बन्ध में अन्तरोष्ट्रीय चेतना 

राज्यों को जब यह बोध हो जाता है कि अनियंत्रित प्रभुसत्ता की अपेक्षा 
अन्तरॉष्ट्रीय सहयोग अधिक कल्याणकारी है तथा जब्न राज्यों में अपनी समस्याओं 
को अन्वर्राष्रीय संगठन को सौंपने तथा उसके आदेशों के पालछन की प्रइति आा 
जाती है, उस समय ही अन्तर्राष्ट्रीय रंगठन का विक,स सम्भव है; अन्यथा नही । 
बस्तुतः अन्तर्राद्रीय संगठन अन्‍्तर्राट्रीय चेतना का संगठित स्वरूप है । 

न्तरोट्रीय संगठन का विकास (सिए्त्ौणा ही [तस्‍छात्राकार्थों- 
(2एग्मीड्नागा ) 

अस्तर्राद्रीय संगठन के विक.स के चरग। को सविधा के लिये इस प्रकार ग्या 
जा सकता है 
(१) राष्ट्रसंघ से पूर्व अन्तरोष्ट्रीय संगठन का विकास 

राष्ट्रसंध से पूर्व अन्तरोष्रीय संगठन के विक.स को निम्नलिखित रूप में अस्तृत 
किया जी सकता है 
( के ) यूनानी नगर राज्यों के समय 


प्र/चीन यूनान के स्वर्ण-युग से बहुत पहछे ही घीन, भस्द + भेयावीद निया 
मित्र तथा विद्य के अन्य क्लवत भागों में अंतर्गज्वीय रथ का 


अआह्त्ड 


झ्‌ अन्तरोष्ट्रीय संगठन 


शासकों और राज्यो के सम्बन्ध असामान्य नहीं थे, और राजनयिक व्यवहारों, 
व्यापारिक सम्बन्धो, मेत्री-सन्धियों, युदूनियमावली, तथा झा।रिति की छार्तों के 
सम्बन्ध में समझौते का पर्याप्त क्षेत्र विद्यमान था। ऐमफिकटियोनिक परिषद्‌ 
( बगाएगिलएण्गांठ ००णार्तों ) आचीन यूनान में नगर-राज्यों के पास्प्परिक 
सम्बन्धी को सुददू करने के छिये प्रचलित था। सन्धियों, संभ्यों, धजनयिक 
व्यवहारों तथा सेवाओं, पंच-निर्णय तथा विवादों के श्ान्तिपूर्ण सम,धान के अन्य 
उपाय; युद्ध और झान्ति के नियम, संघ तथा परिसंघ तथा अंतर्राज्यीय सम्बन्धो के 
विनियमन के अन्य साधनों का उस समय व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था | 


(ख ) अन्तरीष्टीय संगठन की दिशा में रोम का य.गदान 


अन्तर्राट्रीय संगठन की दिशा में रोम का योगदान कुछ भिन्न प्रकार का था । 
जब रोम ने एक प्रकार का सार्वभौमिक साम्राज्य स्थापित कर लिया, तब भी भारत 
तथा घीन जैसे शक्ति-केन्द्री से इसकी दूरी के कारण अंतर्राज्यीय सम्बन्ध प्रतित्रधित 
ही रहा । अतः रोम के निवासी उस समय अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के विधार से 
अनभिज थे । फिर भी, रोम के निवासियों ने कानूनी, सेनिक तथा प्रशासकीय 
प्रविधियों की दिश्या में योगदान किया, और “जश जेशियम? ( 08 एशाशएा। ) 
का वह आधार स्थापित किया जो आनेवाली शताब्दियों के लिये अन्तर्राट्रीय विधि 
का एक महत्त्वपूर्ण खतोत बन गया । अन्तर्राट्रीय संगठन के इतिहास में एक अलग्त 
प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में सप्रसिद्ध “कान्सटेन्स की परिषद्‌? 
( (:०ण्पाण] रण (2009७70० ) पोपतंत्र के दावों का निराकरण करने के लिये 
तथा इस प्रकार यूरोप की राजनीतिक तथा आध्यात्मिक भाग्य को सुनिश्चत करने 
के लिये १४१४ में बुलायी गयी थी | 
(गे) वेस्टफेलिया से धियना तक 


१६४८ की “वेस्टफेलिया-कांग्रेस? ( ('रह्ठा८5 रण भे/९शज्ाणाह ) अन्त- 
राष्ट्रीय संगठन के ब्कास की दिशा में एक उत्लेखनीय घटना धी | इस महान 
कांग्रेस के महत्व का वर्णन करते हुये गेरार्ड जे० मेनगोन ( (उछक्षवे 
गे ०ा४टणा७ ) ने कहा है कि यद्यपि १६४८ में वेस्टफेलिया-काग्रेस से 
किसी अन्‍्तरांष्ट्रीय संगठन को जन्म नही दिया, तथापि यूरोप के मत्येक राज्य द्वारा 
इस राजनयिक सम्मेलन में भाग लेना अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो के इतिहास में एक नये 
युग के घमारम्भ का संकेतक था ।* 

१८ वी शताब्दी के राज्दशीय तथा औपनिवेशिक संघर्षों के समय संश्रय, 
गठबन्धन; राजनय, युद्ध, सम्मेलन तथा शान्ति-समझौते अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो की 





3, 6#ण्र, क[णफाएरा९, 4 8१८7 म:रद्य्ष लँ उसशक्षामबराााातों 0इकगरव्वार्ए, ए0- 2-22, 
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साधारण प्रविधियाँ वन गयीं । सम्मेल्न-व्यस्था, जो कि आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 
का सम्भवतः सुस्पष्ट तथा विश्विष्ट छक्षण रहा है, का इस काल में पर्यात 
विकास हूआ। 
(घ ) वियना से वर्साई तक 

१८१५ की “बियन/कांग्रेस? ( (०कहा०5४ ण शा०ग0७ ) नेपोलियन की 
पराजय के बाद यूरोप की राजनीतिक समस्यो के निराकरण के लिये आयोजित 
की गई था । यूरोप के शासक पुरातन' व्यवस्था की पुनः स्थापना के प्रयासों में 
केबल आंशिक तथा अस्थायी रूप में ही सफल हुये, तथापि उन्होंने अनजाने एक 
ऐसी राजनीतिक तथ, अन्तर्राप्रीय व्यवस्था की आ।धारशिका रख दी, 
जिसने एक शताब्दी तक यूरोपीय तथा बुछ अंश तक विश्व-मामलो का 
पथप्रदर्शन किया | 

वियना-समझौते को कार्यान्वित करने का केन्द्रीय अभिकरण आस्ट्रिया, प्रेटब्रिटेन, 
अश्ञा तथा रूस द्वारा निर्मिव चलुरांप्र मैत्री ( (2८७वप० ०४ /भीशार० ) था । 
फ्रांस भी १८१८ में इस संश्रय में शामिल हो गया। इस प्रकार यह पंचराष्र 
मैत्री बन गया । 


वियना-कांग्रेस के अनुभवों पर आधारित “यूरोप की मुख्य शक्तियों का संघ” 
( (?0त८०३ ० रिए्ा००० ) ने १८३२ से लेकर अथम महायुद्ध के आरम्भ होने 
तक सविराम सम्मेलनो के रूप में कार्य किया | 
प्रथम महायुद्ध के पूर्व विशिष्ट सम्मेछनो में १८९९ तथा १९०७ के “हिय 
शान्ति-सम्मेलनों? (8908 68४९७ (:०णा्शिक्ार९5 ) का वर्णन समीचीन 
होगा । यद्यपि हेग शान्ति-सम्मेठनो का इतिहास अन्तर्रप्रीय विधि के विकास से 
सम्बन्धित है, तथापि अन्तर्राष्रीय संगठन के विकास में भी उनका योगदान है। 
प्रथम हेग शाम्ति-सम्मेलन ( १८९९ ) ने राज्यों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को 
शान्तिपूर्ण ढंग से सुल्झाने के लिये 'पंच-निर्णय पद्धति? अपनाने पर बल दिया। 
फलतः हेग में स्थायी विवाचन न्यायालय ( ऐश्शागरा०ा६ (0ण+ रण 2; फपव- 
प० ) की स्थापना हुई । द्वितीय हेग झान्ति-सम्मेहन ( १९०७ ) मुख्यतः पंच- 
निधय को अनिवाय बनाने की सम्मावना पर विचार करने के लिये आयोजित 
किया गया था, किन्त यह उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका | 
( च) अन्तर्राट्रीय संगठन के इतिहास में सर्वाधिक्र महत्वपूर्ण विकास 
यह हुआ कि १९ वीं झताब्दी के अन्त तथा २० वीं जवाब्दी के प्रारम्भ 
में अनेक अन्तर्राष्रीय प्रशासक्रीय अमिकरणो अथवा सार्वजनिक अन्तर्राष्रीय 
संघो का उदय हुआ | इन संगठनों में उल्लेखनीय थे : (१) प6 
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एणण्कुल्चा. (0रग्राड्मंणा. गि.. 6, 70:०७. ( १८५६ ) (२) 
[शशक्ीगार्षी (7200000 0०६०७ ( १८६४ ),. (३) पिशानांणार् 
एचल्शा री लेल्छाबएगॉट शैवेफामशहतंत (१८६८ )) (४) (पाए 
इर्श ?0क्रं एंप्रांगा ( १८०५ ), (५ ) [हलाशरांगर् गिपाटकप रण फेक: 
दि शाप ैै९४शआ९३ ( १८७५ ) (६ ) [#6ण्रा्शीणा् (>०एज़ाहीए ए॒णंणा 
(१८८६), (७) [॥शाक्षाणाहं ()॥08 ०! 7? पलक (१९०३), (4) 
[शानाणार्ध ्रिज्ञाण० णी ैशांट्पीएा८ ( १९०५ ) | इनमें से कुछ संगठन 
आज भी अस्तित्व में हैं और अनेक अपने कार्यो' को संयुक्त राष्ट्रसंघ से सम्बद्ध 
विशिष्ट अभिकरणो को सौंप चुके हैं। 
(२) अम्तरोष्ट्रीय संगठन की दिशा में राजनीतिक चिन्तकों तथा दशेनिकों 
का योगदान 
राज्नीतिक चिन्तकों तथा दाशनिकों ने भी अपने विचारों के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय 
संगठन की दिशा में अपना योगदान किया है। दांते ([287/6 ) ने अपनी पुस्तक 
]06 छ०गधा्ं।७ में यह विचार व्यक्त किया था कि एकता और झ्म्ति की स्थापना 
के लिये सम्पूर्ण ईसाई जगत को एक राज्नीतिक इकाई में वंधकर एक सबंशक्तिमान्‌, 
सम्राट के अधीन संगठित होना घाहिये। लगभग उसी समय फ्रांसीसी विधिवक्ता 
पियरे हुबाय ( ९० 900०७ ) ने आक्रामकों के विरुद्ध अनुशास्तियों के 
प्रयोग के द्वारा शान्ति को बनाये रखने के एक साधन के रूप में एक स्थायी परिसंघ 
की स्थापना का सुझाव दिया था । फ्रांस के हेनरी चतुर्थ ( ]८0८७ (४) ने अपने 
“प्ैण्ट डिजाइन? ( (उ500 26६7 ) में यूरोप के लिये एक स।मान्य परिषद्‌ का 
प्रस्ताव रखा था जिसके निर्णय बन्धनकारी हों, तथा यदि आवश्यक हो तो उसके 
निर्भयो को सदस्यन्शज्यों के सामूहिक सेनाओं के द्वारा कार्यानिवित फिया जाय ! 
अन्तर्राष्ट्रीय संगठन फी दिशा में जो अन्य योजनायें प्रस्तुत किये गये थे, उनमें, 
फ्रांसीसी विघारक ऐमरिक कऋसे ( िलयं० (05० ) की व॥6 'शि८छ (०) 0९88 
( १६२३ ), विलियम पेन ( जाकर रिशाप ) की सि5589 09वें ॥॥6 
वृगरइत्ता 8न्त [्ाणह रिवच्ठढ ० छिणगएढ (्‌ १६९३ ), संत पीयर ( 59॥ा 
गिलाल ) की एशिमृष्ल । ज्फ्ए [2९७८९ एशएथए्श की. टिएाणए6 
( १७१४ ), बेन्यम ( 'ंशल्या> जाय ) की वि्रलफ़ेक री िला०/गार्ण 
4.0७ ( १७९३ ) तथा जर्मन दार्शनिक कान्ट ([फ्राशशाए रखा ) की 5889 
०7 थिशप्रणों 7९००८ ( १७९५ ) सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं । 
(३) राष्ट्रसंघ फी स्थापना से लेकर बर्तमान समय तक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 
का विकास 
प्रथम महायुद्ध ( १९१४-१९१८ ) की विभीषिका तथा मद्दाविपनि से सम्त्रस्त 
ोफर राम्पूर्ण विध्य ने यह अनुभव किया कि सुद्ध की पुनशइति नहीं होनी 
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चाहिये | अतः १९१९ में वर्साई की सन्धि के अन्तर्गत 'राष्ट्रसंघश की स्थापना 
हुईं। परन्‍त इस संगठन के रहते ही विश्व को एक अन्य विनाशकारी युद्ध+- 
दितीय महायुद्ध ( १९३९-१९४५ ) का सामना करना पड़ा । फ़लतः अन्तर्राष्रीय 
शान्ति एवं सुरक्षा की स्थापना के लिये वर्तमान संयुक्त राष््संघध अस्तित्व में आया । 
राष्ट्रसंघ, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य अन्तर्गप्रीय संस्थाओं के विषय में विस्तृत 
विवरण प्राप्त करने के लिये कृपया 'राष्ट्रसंघ/ तथा 'संयुक्त राष्ट्रसंघ/ से सम्बन्धित 
अध्याय देखिए | 
अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से छाम 


वर्तमान काल तथा भविष्य में विश्वश्यान्ति की दिशा में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों 
की सम्भावित देन को दृष्टिगत रखते हुये इन संगठनों से लाभ पर भी विचार 
करना समीचीन होगा : 

(१) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन बहुपक्षीय राजनय ( छार्णेपोगलर्श ताएं०या5०७ ) 
को बढ़ावा देता है जो १८ वीं शताब्दी के संकीर्श बड्रिपक्षीय राजनय 
की तलना में प्रगति का परिचायक है। बहुपश्नीयतता (ग्रार्णोप्रो्कशरशी४० ) 
वास्तव में एक स्वस्थ दृष्टिकोण है क्‍योंकि द्विपक्षीय नहीं, बल्कि अहुपक्षीय प्रय,सो 
के परिणामस्वरूप ही विश्व की प्रगति एवं विश्व-व्यवस्था की स्थापना हो 
सकती है। 

(२) अन्तर्राप्रीय संगठन राष्ट्रीय शिकायतों को दूर करने के लिये एक मंच का 
कार्य फरते हैं और इस प्रकार अत्यन्त आवश्यक सौहार्द पूर्ण बात।बरण में विवादों 

को झान्तिपूर्वक निपयने का मार्ग प्रशस्त होता है | 

(३) अन्तर्रोट्रीय संगठन की सम्पूज कार्यप्रगाली न केवल इकदठे होने के लिये 
ही, बल्कि इकट्ठे मिलकर रहने को दिशा में एक प्रयास है। अन्तर्राषट्रीय संगठनों 
के विधिध अगों की बैठकों में अनेक राष्ट्रों के प्रतिनिधि कई सप्ताह तक इकदटदे 
रहते हैं, और सम्मवतः श्ससे अन्तर्राद्रीय बीवन में सहभम्तित्व का व्यावहारिक 
अनुभव प्राप्त होता है। वास्तव में अन्तर्राट्रीय संगठनों फी यह विशेषता है और 
इससे सहयोग की भावना बदती है और मतमेदों के बावजूद एक सहयात्री जैसा 
अनुभय होता है । 

(४ ) अस्तर्राप्रीय संगठन का ठाँचा आपसी विधार-दिमर्ण के लिये एक मंच 
प्रदान फरता है और इस प्रकार बह समसौतान्वाता का बहुमूल्य स्थान इन जाता 
है । उदाहरण फे लिये, संयुक्त रष्ठर व्यापार और विक,स सम्मेलन (९४५७०) 
सबसे अधिक दिस्लृत प्रक्रिया फा प्रतिनिधित्व फरता है दिसका निर्माव मामद ने 
अपनी बुद्धि से किया है जो समसीता-वातों, समघःन तथा यहाँ तक फि मः 
का फार्य फरता है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विष्दस सम्मेत्म तथा उसके सम. 
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अन्य अन्तर-सरकारी संगठन, अन्तर्राश्रीय समदाय के गरीब तथा अमीर देशों के 
विश्वब्यापी सहयोग के प्रतीक हैं । 


(५) इसके अतिरिक्त, अन्तर्राट्रीय संगठन सदस्य-राज्यों की गतिविधियों के 
अन्तर्राष्ट्रीय विनियमन के लिये आवश्यक मशीनरी प्रदाम करते हैं। मानव जीवन 
का प्रत्येक पहछ-भोजन से स्वास्थ्य, स्वास्थ्य से संस्कृति तथा परिवहन-अत्र अन्तर- 
सरकारी संगठनों ( जिसे प्रायः संयुक्त राफ्संघ की विशिष्ट अमिकरों कहा जाता 
है ) से निर्देशित होता है। इन संस्थाओं के कारण आज अत्यधिक मात्रा में 
अन्तर्सट्रीय विनियमन हो पाता है जो अन्तर्राट्रीय व्ययस्था की छक्ष्य की प्राप्ति की 
ओर एक महत्वपूर्ण कदम है । 

(६) अन्तर्रप्रीय संगठन एक ऐसे मंच की व्यवस्था करता है जहाँ गलत कार्य 
करनेवाले की आत्येचना करके उसे एक प्रकार की सजा दी जाती है। यह काफी 
अँश तक सही है कि जत्न शज्यो के आपत्तिजनक कार्यों की सावंजनिक अप्लोचना 
होती है तो प्रभुसत्ता-सम्पन्न राज्य अपनी गतिविधियों को संतुलित रखने का 
अयास करते है| 

(७3) यह भी कहा जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय संगठन विश्व-जनमत के निर्माण 
का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अन्तर्सद्वीय संस्थाओं के विभिन्‍न अंगो में सदस्य-राज्यों 
द्वारा विचार-विमश से यह मार्ग प्रशस्त होता है । आज भी किसी कानून के ग्रति 
विध्य-ज्नमत का समर्थन तथा गैर-क,नूनी कार्य के प्रति विरोध तथा निन्‍्द्रा की 
भावना मौजूड़ है । इस दृष्टि से अन्तर्राट्रीय संगठनों द्वारा विश्व-जनमत के निर्माण 
का कार्य भो एक झुभ प्रवृति है | 

(८ ) अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाये प्रायः समस्याओं के समाधान के लिये समझौते के 
मर्ग सशञाती है तथा एक महात पाठ पढाती हैं कि परस्पर लेन-देन के सिद्धान्त 

को दृश्टिगत रखते हुये किसी मी देश को न्यायसंगत समझौते से मुंह नही मोड़ना 
चाहिये | समझौते “बहुजन हिताय बहुनन सुखाय” के प्रवीक होते हैं | इस प्रकार, 
यदि समझौता को अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की एक प्रमुख विशेषता मी माना जाय तो 
भी वे अनेक दृष्टियो से स्वागत योग्य हैं । 

(९ ) विविध प्रकार की अपनी-अपनी तकनीकी कार्यप्रणाल्ी से अन्तर्राष्ट्रीय 
संगठन अन्तर्राट्रीय कामून के विकास में भारी मात्रा में योगदान देते हैं। अपने 
विविध कार्यो को सुचारू रूप से चलाने के लिये अन्‍्तर्शप्रीय संगठन, जो असंख्य 
प्रस्ताव, सिफारिशें तथा अन्‍्तर्रट्रीय अमिसमय ( टणाश्शााणाड ) पारित करते 
हैं, वे अकेले ही अन्तरांट्रीय कानून निर्माण की ग्रक्रिया में भारी योगदान देते हैं । 
इस प्रकार, अस्तर्रष्ट्रीय संगठनों के कार्यो' से अनेक कानून और नियमों का सृजन 
होता है, जो अन्तर-सरकारी गतिविधियों का निर्देशन करते हैं। अतः यह कहा 


छः 
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जा सकता है कि आज असन्तर्रप्रीय संगठन, अन्तर्राष्रीय कानून के बहुत उपयोगी 
ख्तोत बने गये हैं ) 

(१०) अन्तर्राष््रीय संगठन राज्यों की समानता के महत्वपूर्ण सिद्धान्त पर 
आधारित है । ये पूर्णतः लछोकतन्त्रीय व्यवस्था अपनाते हैं। इनमें प्रस्ताव या 
सिफारिश सम्बन्धी जो निर्णय लिये जाते हैं, वे बहुमत से स्वीकृत होते हैं | 

(११ ) अन्त में, यह कहा जा सकत। है कि अन्तर्राष्ट्रीय संगठन आज अम्त- 
राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की विद्या में महत्त्वपूर्ण केन्द्र हैं। वे राष्ट्री के बीच 
सहकारिता की भावना के प्रतीक हैं | यहाँ तक कि जब इन संगठनों की बैठको में 
मतभेद ग्रकट किये जाते हैं, तो उनसे भी अन्तर-सरकारी सगठनों में सहयोग में 
बृद्धि होने की सम्भावनायें बढती हैं। अन्तर्राट्रीय संगठन के अभाव में विश्व पुनः 
१८ वीं शताब्दी की अहितकर द्विपक्षीय राजनय ( कूटनीति ) की ओर बढ़ सकता 
है जो युद्ध और हिंसा को ही बढ़ावा देती थीं । 


श्‌ 
राष्ट्रसंघ 
( पृ॥6 ॥.०568७० रण पि६७०७३$ ) 

राष्ट्संघ का जन्म 

बर्साई की सन्धि ( [7659 ० एलब्भो०) के प्रथम भ.ग के रूप में, 
राष्ट्रसंघ प्रसंविद ( (6 [९७६०९ (7०४शाशा। ) पर २८ जून, १९१९ को दस्ता- 
धर हुआ तथा यह १० जनवरी, १९२० को अश्तित्र में आया। राष्ट्रसंध को 
स्थापना का श्रेय किसी एक व्यक्ति फो नहीं दिया जा सकता, फिर भी इसे मूर्तरूप 
देने में अन्य किसी भी राजनेता फी अपेक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्क.लीन 
राष्ट्रपति बुडरो विल्‍्मन ( 9४००००४७ ेएा5इणा ) का अधिक हृ.थ था। राष््रपति 
विल्सन द्वारा घोषित १४ यृत्नी-कार्य क्रम के अन्तिम य॒त्न में युद्ध को रोकने तथा 
शान्ति बनाये रखने के लिए एक स्थायी अस्तर्राष्रीय संगठन ( राष्ट्रसंध ) बनाने 
का प्रस्ताव रखा गया था | उस सूत्र में कह्दा गया था कि, “छोटे और बड़े दोनों ही 
प्रकार के राष्ट्रों को राजनीतिक स्वतंत्रता और प्रद्रेशिक अखण्डता की पःरणपरिक 
गारण्टियाँ समान रूप से प्राप्त हो सकें, इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए 
कुछ विशिष्ट प्रसंविदाओं के अधीन राष्ट्रों के एक स,मनन्‍्य संगठन का निर्माय 
होना चाहिएए ( ४/५ एसातहों 53०ए७ाणा ए प्रश्माणा$ प्रा 96 
शिएश्ते प्वेह छछवलीत ए०एशाबग5 07 पीढ एप्ाए05७ ० भीणिवंतए 


ग्रापतार्क एएचागाह०३ ० एएेएर्टवा परा्ेत्एलावंशाए8.. बात॑ शाएगांगें 
प्रा।26ए00५ (० ए7९8६ गापे डरती अह्वछ गाल )* ॥ 


२५ जनवरी, १९१९ को पेरिस श्ञाति सम्मेलन ( रिग्रंछ ९8०९ (लिन 
7९708 ) में एक प्रस्ताव परित कर यह संकल्प किया गया 'कि, “अस्तर्राट्रीय 
सहयोग का विकास करने, मान्य अन्तर्राष्ट्रीय दःबित्यो की संसिद्धि को सुनिश्चित 
करने तथा युद्ध के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रसंघ को 
स्थापना होनी चाहिएए ("०६७ [,०ूह्पल णी 'च्िजातगाड 98. टार्मटवे 
40 ए/0706 उशग्रआठ्पा ९००7९गाँणा, 0. शा।इप्ार छीढ [ििला। 
रण &८ल्थ्जाश्ते पश्शा०ततार्त ०9एवॉ०एाड, बाते 0 मा #862परदापड 
8९०05 ४७7? ) | यह भी निश्चय किया गया कि, “टाप्र-संघ केंसटस्यों की 
समय-समय पर अन्धर्रा्ट्रीय सम्मेलन में एकत्र होना घ.हिये तथा ( उसका ) एक 
2 ८ जनवरी; १९१८ को कांग्रेस में राष्ट्रपति विल्सन द्वारा दिये गये अभिभाषण से 

उद्धरण । 
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स्थायी संगठन एवं सचिवल्य होना चाहिये” (“गत्व३ फरशफश& रण 
चा6 (,९१९ए९ शीण्पाते एशांग्वॉट्वॉए प्ाह्छ 0 वाधावार्ग रण शिष्यएट, 
8एपे धाण्णोंते 596 8 एशाप्थातशां णएणांडशणा धावे उइलटाशंब्रांह, * ) १ 

राष्ट्रसंघ का श्रीगणेश ही कुछ गरूत ढंग से हुआ, क्योंकि यूरोपीय राष्ट्री का 
समर्थन प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति विछलन को विवशतापूर्बक राष्ट्रससंघ प्रसंविदा को 
१९१९-१९२० की उन शान्ति-सन्धियों ( [26६०९ "९७065 ) से जोड़ना पड़ा 
जिनमें अनेक अव्यावहारिक और अन्यायपूर्ण शर्तें जुड़ी हुई थी और जो प्रथम 
विश्व-युद्ध के उपरान्त उल्चन्न होने वाली अनेक कठिनाइबों के लिए उत्तरदायी 
थी। बुडरो विछसन को इस बात का भय था कि यदि राष्ट्रसंघ प्रसंविदा को 
शान्ति-सन्धियों से पृथक्‌ रखा गया तो उसे सरकारों का अनुसमर्थन प्राप्त नही हो 
सकेगा | यद्यपि राष्ट्रसंघ 'बुडरो बिल्सन के मस्तिष्क की उपज? ( शाशा।-गगपे 
णी ७००१० फेर६०० ) था, तथापि अमरीकी सीनेट द्वारा वर्साई की सन्धि 
का अनुसमर्थन न करने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका इसकी सदस्यता प्र/प्त नहीं 
कर सका । अमरीकी सीनेट यह समझती थी कि राष्ट्रसंघ की सदस्यता ग्रहण करने 
से संयुक्त राज्य अमेरिका को विवश होकर उन अन्‍्तरांट्रीय विवादों में उल्झना 
यद़्ेगा जिनका अमरीकी महाद्वीप की राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं होगा।* 
अस्तावना ( 2९७०४ ) 

लौग प्रसंविदा वतमान संयुक्त राष्ट्र चादर की तुलना में अत्यन्त छोदा था 
जिसमें एच अस्तावना तथा २६ अनुच्छेद थे। प्रसंविदा की प्रस्तावना में कहा 
गया था कि +-+- 

“इस संघ में शामिल होने वाले राष्ट्र, 

अन्तर्रट्रीय सहयोग का विकास करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्ञान्ति और सुरक्षा की 
सिद्धि के उद्देश्य से; 

युद्ध का मार्ग न अपनाने का दायित्व स्वीकार करके, 

राष्ट्रीं के बीच मुक्त, न्‍्यायपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को स्थापित करके, 

सरकारों के बीच पारस्परिक व्यवहार के निमित्त अन्तर्राष्ट्रीय विधि को बास्त- 
विक रूप में क.्य करने वाढा समझने की दृढ घारणा से, तथा 

सुसंगठित राष्ट्री के बीच पारस्परिक व्यवहार में न्याय व क॒तंव्यनिष्ठ सम्म।न की 
व्यवस्था करके तथा जितने भी सन्धिजन्य दायित्व हों उन सबका पूर्ण निष्ठा से 
आदर करते हुए शा्ट-संघ के इस प्रसंविदा को स्वीकार करते हैं? 
स्द्देहय ( (09[6०४९९ ) 
व के, 9, एनएड,, 3 घाउण ३ थे क० खथ्गडृष्ब था अक्ा०त», ४०, ], छ. 32. 
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राष्ट्रसंध के तीन प्रमुख उद्देश्य थे 
(१) अन्तर्राट्रीय शान्ति और सुरक्षा की स्थापना, अर्थात्‌ न्याय तथा सम्मान के 

आधार पर अन्तर्रा्रीय सम्बस्धो का विकास करके भावी युद्धों को दालना | 
(२) बिद्व के राष्ट्रों के मध्य मौतिक तथा मानसिक सहयोग को ओत्साइन देना 

ताकि मानव-जीवन सुखी एवं समृद्ध बन सके, तथा 
(३) पेत्सि शान्ति सम्मेलन द्वारा स्थापित यथास्थिति को स्थाय्री रूप से बनाये 

रखना । 

राष्ट्रसंघ को प्रकृति 
( [२७४0७ रण धं6 (,०४९०७ ) 

शप्र-संघ प्रसंविद १९१९-१९२० की विभिन्‍न झान्विन्सस्धियो का भ,ग 
अवश्य थी परन्तु फिर भी यह एक प्थक्‌ दस्तावेज था । शान्ति-सन्धिया पर हस्त,अ्षर 
न करने वाले राज्य भी इसे स्वीकार कर सकते थे और झारिति-सम्धियों पर 
हस्ताक्षर करने वाले राज्य इसे अस्वीकार भी कर सकते थे। पिटमेन बी० प।टर- 
( ॥ग्राघ0 3, 20067 ) ने राष्ट्रसंघ को एक “विशृंखलित संधीय संस्था? , 
([0056 (९०४४४ ए्रांगा )7 कहा है। इसके सदस्व-राज्यों ने कुछ सामान्य 
अभिकरण स्थापित किये ये और उन्हें अपनी ओर से कुछ शर्फ़ियाँ दे दी। इन 
अभिकरणों को कुछ निश्चित ख्लियाविधियों के अनुसार कार्य करना पड़ता था | 

संचनात्मक दृष्टि से राष्ट्रसंध में सदस्य-राज्यों के अतिरिक्त एक सभा 
( 055९०7०७ )) एक परिषद ( (7०ण४र्ण ), एक सचिवालय ( 5९टाशधांत। ) 
तथा अनेक अस्थायी और स्थायी सहायक संगठन ([€फ्रएणणशाए ध्या्ें 
एशफ्ाधाशां: 8ए.तीगछ ०६०788४०05 ) ये | इसके अतिरिक्त राष्ट्रसंघ के दो 
स्वायत्त अंग ( बणांगरा०्प्राणप5 9०5 ) भी थे--स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाढ्य 
( 7८ ) तथा अन्तर्राष्ट्रीय थम संघ ( ॥,(0 ) । 

इस संगठन का नाम “राष्ट्रसंघर इस बात का ब्योतक था कि यह प्रशुसत्ता- 
सम्पन्न राज्यों का ही एक ऐस्छिक संघ ( & १रणेण्राहाए 880००॥०घ 0 
3०एटाशएव 88665 ) य राष्ट्री ने ही स्वेच्छा और सहमति से इसका निर्माण 
किया था तथा इसे बिश्वे्॒ट अधिकार सौपे ये। राष्ट्रसंध कोई अतिराष्ट्रीय 
( $फ्र॒थ्गाधाणाई। ) संस्था नहीं थी। इसके सदस्यन्याब्यो की स्वतंत्रता पर 
बहुत द्वी कम प्रतिबनन्‍्ध छगाये गये ये। किसी सदस्य-राज्य की सम्मति के बिना 
राष्ट्रसंध न तो कोई नया नियम बना सकता था और न ही नवीन दावित्वों को 


2 0/इ9%भं३48#०0/% 
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राष्टरसंघ ५ 


_डउस पर आरोपित कर सकता था । राष्ट्रसंघ में एक संयुक्त उत्तरदायित्व निहित 
था किन्तु इसके साथ-साथ सदस्य-राज्यों की सम्प्रभुता को भी मान्यता टी 
गई थी। राष्ट्रसंध असंविद्ा में किसी आक्रामक राज्य के विरुद्ध संयुक्त 
कार्रवाई की व्यवस्था थी किन्तु इस कावारई का निश्चय ग्रत्येक स्थिति 
में सदस्य-राज्य स्वये करते थे । राष्ट्रसंध द्वारा सशस्त्र दाक्ति अथवा 
सेना का प्रयोग सदस्य-राज्यों की सम्मति पर ही निर्मर करता था। सदस्य-राज्यो 
से उपर कोई भी ऐसी शर््ति राष्ट्रसंघ में निहित नहीं थी जो सदस्व-राज्यो की 
इच्छा के विरुद्ध, कार्य करने में सक्षम हो ।| राष्ट्स्‍रसघ के पास अपनी कोई स्वतंत्र 
सैनिक शक्ति नही थी तथा नियम मंग करने वाले सदस्य-राज्य के विरुद्ध इसके 
द्वारा स्वतः कोई कारवाई करना सम्मव नहीं था | 


राष्ट्रसंघ की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए. क्‍लाइड इगलःरन ( (एक 
एहष्टांण०्त ) ने कहा है कि राष्ट्स्‍रसंध मे न तो “राज्य! के छक्षण विद्यम.न थे 
और न ही इसे 'राष्ट्री का एक संघ? कहना पर्याप्त होगा | यह एक “महिम,न्वित 
सार्बजनिक संघ? ( [०४९ 97० परणणा ) था किन्तु इसका ध्येय एक 
विपय तक ही सीमित नहीं था। राष्ट्रसंघ न तो एक अतिराज्य (879श5&४० ) 
था और न ही इसे एक “संघीय व्यवस्था? कहा जा सकता था। कदाचित्‌ 
राष्ट्रसंघ एक राजमंडल या परिसंघ ( ०००/००८४०४०7 ) की तरह था जिसमें 
प्रत्येक सदस्य-राज्य अपनी ग्रभुसत्ता तथा स्वायत्तता को बनाये रखा था। यदत्रवि 
यह वदविवाद का विषय रहा है, फिर मी अधिकांग अधिकारी विद्वानों के अनुसार 
राष्टसंघ में कुछ म।त्रा में वैधानिक व्यक्तित्व अवच्य था ।? 


राष्ट्रसंघ की सदस्यता तथा उसकी समाप्ति 


( |(४फ्शर्णाए ए धढ | ०३६०९ धावे ॥8 ैंग्राणाएवांणा ) 

रष्रु-संघ॒ प्रसंविदा के अनुसार कोई भी स्वशासित राज्य, डोमिनियन 
( [2०णांपां०० ) या उपनिवेश ( (००४89 ) इसका सदस्य त्रन्‌ सकता था जो 
राष्ट्रसंघ द्वारा निर्धारित अपने अन्तर्राष्ट्रीय दावित्वो को पूरा करने और निःशर््रीकरण 
सम्बन्धी नियमी के पालन का वचन देता था। नये सदस्यों के प्रवेश के लिए सभा, 
( 0५४९०) ) के दो-तिहाई सदस्यों की स्वीकृति आवध्यक थी। संयुक्त राज्य 
अमेरिका ने राष्ट-संघ की सदस्यता ग्रहण नहीं की | १९६६ में जमनी तथा १९३४ 
में सोवियत रूस जेसे प्रमुख राज्यों को राष्ट्रसंध की सदस्यता ग्रदान की गयी, 
तथापि अपने पूर्ण जीवन काल में राष्ट्रससंघ मूलतः यूसेपीय देशों का ही एक 
संगठन बना रहा | 
१, ९]३5७ 8७६॥९०६००, उद्ाधरत्यांगाव विठाा्फ्रातय, छछ- 260-26. 


१६ अन्तरोष्ट्रीय संगठन 


प्रसंविदा में राष्ट्रसंघ की सदस्यता का परित्याग करने के लिए तीन प्रकार की 
व्यवस्थ्थे की गयी थी। प्रथम, राष्ट्रसंधघ का कोई भी सदस्यन्याज्य दो वर्ष का 
नोटिस देकर राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ सकता था किन्तु ऐसे सदस्य-राज्य के 
लिए. यह आवश्यक था कि वह र/ष्र-संघ की सदस्यता छोड़ते समय अपने सम्रस्त 
अन्तर्राद्रीय तथा प्रसंविदा सम्बन्धी दायित्वों फो पूरा कर लिया हो। द्वितीय, यदि 
कोई सदस्य-राज्य प्रसंविदा में किसी संशोधन को अस्वीकार कर दे तो उसकी 
सदस्यत। अपने आप से समाप्त हो जाती थी। तृतीय, प्रसंविद्य का उल्लंघन करने 
वाले किसी सदस्य-राज्य को राष्ट-संघ्र से निष्कासित क्िय। जा सकता था । सोवियत 
झूस ही एकम.त्र ऐसा राज्य था जिसे इस व्यवस्था के अधीन फिनलैण्ड पर आक्रमग 
करने के कार्ण विसम्बर १९३९ में राष्ट्रसंघ से निष्कासित कर दिया गया | 
राष्ट्र्संघ का मुख्यालय 

राष्ट्रसंघ का मुख्यालय ( ॥8ततृप्रधाश$ ).. जैनेवा.( स्विदूजरलैण्ड ) 
में स्थित था (अनुच्छेश ७ के अनुसार) | वैसे राष्ट्रसंघ की बैठक 
जेनेबा के अतिरिक्त अन्य स्थनों पर भी हो सकती थी और कुछ बैठकें 
अन्य स्थानों पर की भी गयी थीं। स्विदूजरलैण्ड की सरकार राष्ट्रसंध के 
प्रदाधिक:रियों तथा सदस्य-राज्यो के प्रतिनिधियों फो कुछ उम्मुक्तियाँ 
(एफ पफ्राप८ ) प्रदान कर रखी थीं | 
शाष्ट्रःसंघ के अंग 

राष्ट्रसंध के तीन प्रधान तथा स्थायी अंग ये जिनकी शक्तियाँ, कार्य तथा 
क्रियाविधि नियम ( रिप्रों०४ ् ००९४९ ) प्रसंविदा हारा परिमापित थे | 
वे अंग इस प्रकार थे 

( १) राष्ट्रसंघ सभा ( ],0०९0९ ४5४९० ); 

(२) राष्ट्रसंघ परिषद्‌ ( [,९७४ए९ (7०ण्ार्णा )) तथा 

(३ ) सचिवालय ( 56ट&6घं४६ ) । 

इन अंगो के अतिरिक्त, कई प्रविधिक संगठन, स्थयी तथा अस्थायी अःयोग 
तथा प्रझ्लसकीय निकाय आदि थे । 


डे 
राष्ट्रसंघ सभा 
€ ],068706 285०7» 9 ) 
संगठन हि 
राष्ट्रसंध सभा में समी सदरंय-राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते थे। प्रत्येक 
सदस्य-राग्य सभा की बैठकों में सम्मिलित होने के लिए. अधिक से अधिक तीन 
प्रतिनिधि भेज सकता था किन्तु उसे एक ही मत ( वोट ) देने का अधिकार था। 
सभा एक राजनयिक सम्मेलन के समरूप थी, फ़िर भी उसे निश्चित रूप से एक 
अन्‍्तर्राट्रीय विधायी अंग ( ॥०००७0०ार्षों [लट्रांअंड४ए० णह्टणा ) नहीं माना जा 
सकता था। इस सम्बन्ध में क्लाइड इगलगन ( (293० लिष्ट्ठलणा ) ने कहा 
है, “राष्ट्रसंघ सभा की प्रकृति एक राजनयिक सम्मेलन के सदृश थी और 
यद्रपि इसने ऐसी कियाविधियों का विकास किया जिन्होंने इसे एक संसदीय 
संस्था के कुछ रूप प्रदान किये, फिर भी इसे विधाम-शक्ति ग्राप्त नहीं थौ” 
€ “गा 80 8थाफरी३ थी ए8 ०७३७९ एछ४वा शीह प्रश॑काछ 8. वी्ण०- 
ग्राक्ष0 एजाशिशाल० 500, पीण्पशी ॥ वेब्सथे०्फुल्त॑फ़ा०००पैपा०ड रॉंगी 
६०९७ ]0 [६ इणा०6७ णी शह हडछश्ठीड णी.. ७ एभीव्यालाशए 9०१9, 
॥ ९१४७५ 700 90832836वें ० [€्टांशेंगारल ए०णल ) ? | 
लीग प्रसंविदा के अनुच्छेद ५ के अनुसार, सभा की किसी भी बैठक में महत्व* 
पूर्ण विषयों पर निर्णय राष्ट्रसंघ के उपस्थित सभी सदस्यों की सहमति ( निर्विरोध 
निर्णय ) से होत। था, किन्त प्रक्रिया-सम्बन्धी मामलों ( फ्रक्षाशाड रण छ70००९वेपा० ) 
के सम्बन्ध में निर्णय बैठक में राष्ट्रसंघ के उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा किया 
जाता था। सभा की बैठक वर्ष में एक बार होती थी लेकिन आवश्यकतानुसार 
सभा के विशेष अधिवेशन भी बुछाये जा सकते ये। द्सिम्बर १९२० में, जेनेवा 
में रा्ट्संघ सभा की प्रथम बैठक हुई थो। सभा अपनी बैठक में एक अध्यक्ष 
चुनती थी जो सामान्यतः छोटे सदस्य-राज्यो के प्रतिनिधियों में से चुना जाता था । 
समितियाँ 
सभा के दिन-प्रतिश्नि के कार्यों में सद्यायता देने के लिए कई सरुमितियो की 
स्थापना की गयी थी | सर्वप्रथम, एक सामान्य समिति ( (008 (20०फ्राण/९० ) 
या ब्यूरो ( छेघालघए) था जिसमें अध्यक्ष, १५ उपाध्यक्ष, तथा कार्ययू्वी और 
परिचयपत्र समितियों ( /3 ४८४९७ छापे (.:९वलापरेड (0णाए९८३ ) के सभापति 
- पु, लुक फ्ए्वततक, उाप्तानपन्वव तव्लजआाववत, ए- 23: 


श्द अन्तरोष्ट्रीय संगठन 


शामिल थे। यह एक प्रकार की केन्द्रीय चालक निफाय ( लाएं #त्लांगए 

.०प४ ) थी जिसमें मद्दाशक्तियों के विचारों का बड़ा प्रभाव रहता था। समा को 
अन्य मुख्य समितियाँ निम्न थी +-- 

(१) कानूनी और संवैधानिक ( [८४० ७0वें (१०0६॥।ए०ावों ) मामले 

की समिति, * 

(२) प्राविधिक संगठनों ( ००३८४ (0ए07|800005 ) सम्बन्धी सम्रिति, 

(३) शज्जीफरण को कम फरने ( रिह्तंपल)०ा णी /धाशात्का5 ) पंत फार्य 


देखने वाली समिति, 

(४ ) बजद तथा प्रशासकीय ( छि08 0७ छ5ए्ते 24जाक्रां॥70॥४० ) मामलों 
की समिति, 

(५ ) सामाजिक तथा मानवताबादी ( 59त४ं छाप निध्माधा।णाण) ) 
समिति, और 


(६ ) राजनीतिक ( ०८४ ) समिति । 
इसके अतिरिक्त, परिचयपत्र ( (76१ शाएणं3 ), नामांकन ( [प०फ्राम/॥०त ) 
तथा फार्यतूची ( 0९०१७ ) तीन प्रक्रिया सम्बन्धी समितियाँ ( एः0८९वेएओों 
(3०ण्ण००६ ) भी थीं। चूंकि राष्ट्रसंध के सब्र सदस्य-राज्यों को इन मुख्य 
समितियों में प्रतिनिधित्य मिल हुआ था, इसलिए, ये समितियों किसी राष्ट्रीय ध्यवस्था- 
पिका की समितियों की तुलना में आकार में बड़ी वया प्रतव्नन्ध-कुशलता की दृष्टि से 

कुछ दोपपूर्ण थीं | 
यह स्मरण करने योग्य है कि प्रत्येक राजनीतिक संगठन की भाँति सभा में भी 
सदस्य-राज्य अपने सामान्य द्वितों ( भौगोलिक, राजनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्धों ) 
की दृष्टि से कई गुटों में बँद जाते थे |. इनमें सर्वाधिक शक्तिशाली और संगठित 
समूह ग्रेटब्रिटेन तथा अधिराज्यों ( [20घांगाणा$ ) का था। फ्रांस तथा छघु 
समहितसंघ ( ]० [॥0|० 4०७७6 ) अर्थात्‌ चेकोस्लोवाकिया, रूमानिया और 
यूगोस्छाविया का प्रारम्मिक वर्षों में पर्यात प्रभाव रहा तथापि समय के साथ यह 
प्रभाव घटता गया ।! १९२६ में राष्ट्रसंघ का सदस्य बन जाने के बाद जम॑नी को 
प्रायः आस्ट्रिया, हंगरी तथा बाद में इटली का समयन प्राप्त हुआ । स्केण्डिनेवियन 
राज्यों ( 508परवैक्नावशा5० 90806 ) में परस्पर सहयोग था और उन्हें कभी-कभी 
नीदरलैण्ड, वेलिजियम, तथा स्विदूजरडैण्ड का समर्थन मिल जाता था। हैटिन 
अमेरिफन राज्य कई मामलों पर अपनी एकता का परिचय देते थे | वस्तुतः ये 
]. रूघु समहितसंध तीन राज्यों-चेकोस्लोवाकिया, रूमानिया तथा यूगोस्लाविया 
के संश्रय का गैरसरकारी नाम था जिन्हें ऑस्ट्रो-इंगेरियन राजतंत्र के खेंडित हो 
जाने से सबसे अधिक छाम पहुँचा था। 


राष्ट्रसंच सभा १९ 


सभी गुट 'समूह प्रतिष्ठा? ( 8700० एध्श्रा8० ) के मामले पर अर्थात्‌ राष्ट्रसंघ के 
अधिकारियों के निर्वाचन में अत्यधिक एकता और संगठन का परिचय देते ये 
किन्तु महत््पूणं तथा गम्भीर मामढो पर उन्हें अपनी सहमति प्रदर्शित करने में 
अधिक कठिनाई होती थी । 
रा्ट्संघ सभा के कार्य 
( #फ्ाला005 ० 6 ९७४०९ /:छथया9 ) 
लीग प्रसंविदा के अनुच्छेद ३ के अनुसार, सभा अपनी बैठकों में राष्ट्रससंघ के 
कार्यक्षेत्र में आने वाछे अथवा विश्वशान्ति पर प्रभाव डालने वाले किसी भी 
विपय पर विचार कर सकती थी ( “[]॥० ४ छशाएँीए गाए वें 6६ ७ 
प्राष्शात25 त्शंय 8709 पद राय ॥॥6 अ.ीक्‍श० णी हलांगा ० पर 6 
[0880९ 67 ४#6८६७६ धाढ 9९७९९ ० ९ 'ए०रंतें )॥ संक्षेप में, सभा के 
कार्य निम्नलिखित ये : ऐ 
(१ ) राष्ट्रसंघ परिषद्‌ के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करना (86 
थेंब्काणा.. ण प्रणा-एगगशाधा प्राल्प्रात8.. 0 8. [९४७ 
(>०ण्णारणों ); ४ 
(२) परिषद्‌ के साथ संयुक्त रूप में स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाव्य के 
न्यायाधीशों का निर्वाचन करना (8 छा्टाणा ० [ंएव8०४ पी 
एलफब्चथा: (००४६ रण जिध्याणीगार्ओं चैंपन्नॉए०, 0०णा०णाथा५ 
जात 6 (.०णार्लों » पा 
(३ ) राष्ट्रसंघ के वित्तीय मामलों पर नियंत्रण रखना ( हा ०णापर्ण' ०९ 
[,6७६७० गिए800९5 ); हू 
(४) राष्ट्रसेघ में नये सदस्यों को प्रवेश देना ( [8 8्ेंप्रउमंठ्य रण हल्छ 
पाल्ग्रधड )3 
(५ ) राष्ट्रसंघ के कार्यकलापों की समीक्षा करना (॥2 7९४७७ ० 9 
ढणशं।ा65 ० पल ०७४५० )+ हे 
(६ ) परिषद्‌ के अस्थायी सदस्यों के निवनाचन, ऋपडाड तथा पुनर्निवाचन हे 
सम्बन्धित नियमी को निश्चित करना (१७ लि पॉ25 टठप्रल्टाफप्टड 
लेथ्लांणा, पा ती "९6 ब्र्दे ८८८ट>:८०४ ली ९-८ :टटत व. 
पाह प्रण-एथप्रधाधां फ८ 5 ८ ६:९० (2कालों ही हे 
(७) संविदा में संशोधन टैटू अनम्निद्र ऋटम स्वाद. (छक वर 
है] (:7स्च्ण्गा व्फ्श्य्ट्व्टाड 








मे 
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(८ ) अपनी क्रियाविधि नियमों को निश्चित करना तथा अपनी समितियों की 
नियुक्ति करना (0० हीड ॥8 ०छाव कया ० फा०्टल्तेप्ाल धार्पे 
हए0०ंप [छ ०णाहा।(०९३ )+ 
(९) राष्ट्रसंघ के खर्च को सदस्य-राज्यों के बीच बाँदना ( 89090०णाएए 
न] €ऋएटतइटड 0 [96 ,2०६०९ ध्ण्गाए धर प्राध्प्रणटाड ); 
( १० ) अनुच्छेद १५ के अधीन, परिषद्‌ से अपने पास भेजे गये विवाद ( यदि 
विवाद से सम्बन्धित कोई भी पक्ष अनुरोध करे ) का निबंधरा करना 
(७० #074]6 ठ590065 उर्लव्याण्वे (७ ६ गणाव (९ ("6णार्नों )+ 

(११ ) अनुच्छेद ६ के अधीन, महासचिव ( 56ठ७धा४-(लाशश ) की 
नियुक्ति परिषद्‌ द्वारा होती थी तथा उसकी नियुक्ति का अनुमोदन 
सभा करती थी, 

(१२ ) अनुच्छेद #४ के अन्तर्गत, सभा किसी भी विवाद या प्रश्न पर 

स्थायी अन्तर्राट्रीय न्यायालय से.सलाहकारी मत मांग सकती थी, 
और अन्त में, ग 

(१३ ) लीग प्रसंविदा के अनुच्छेद १९ के अनुसार, समय-समय पर समा राष्ट्र 
संघ के सदस्य-राज्यों को जिन अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के जारी रहने से विश्व-शान्ति 
को खतरा हो सकता था, उन पर विचार करने तथा ऐसी संधियों पर पुनर्विचार करने 
की सछाह दे सकती थी जो अब छागू होने योग्य न रह गयी हों (]]6 /8४९ए- 
॥ गाए गण प्रच्माड 0 पाल हवैरंड७ (6 76टणाल्ंतैशशाणा +9 0 0) 
रण (96 [,९७६७९ ० प्रध्णी९5 एंटी) ॥8४९ 96०ण०7९ [78०ए॥०४/० छापे 
चल र्काक्मविशनांण रण व्ष्शाणाांणान ०णापैशागा$ एी08९ एग्रापरपगा0० 

ग्गाएग लावेध्ण०० पी ए९७९९ ० ऐ छणवे-! ) | 
राष्ट्रसंघ का प्रत्येक सदस्य-राज्य सभा या परिषद्‌ का ध्यान अस्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों 
पर प्रभाव डालने वाली ऐसी किसी भी परिस्थिति की ओर आकर्षित कर सकता 
था जिससे अन्तर्राप्रीय शान्ति या राष्ट्रों के बीच सदूभावना में जिस पर विश्व-शान्ति 
निर्भर करती हो, विक्षेप पड़ने की आश्यंका हो। बस्तुतः विश्व की समस्याओं पर 
विचार करने तथा , अपना मत प्रकट करने के लिये समा एक नियमित बाकूपीठ 
(००८४ ) थी तथा विशेषकर छोटे राज्यों के छिये यह बड़ी ही उपयोगी थी। 
अन्तर्राष्ट्रीय शिकायतों और झगड़ो पर विधार-विमर्श करने के लिये सभा एक अच्छे 
मंच का काम करतो थी | इस सभा ने राष्ट्रसंघ को एक ऐसा स्थल बना दिया जहाँ 
पर वे राजनीतिजञ अपने विचार व्यक्त कर सकते थे, जिन्हें परिषद्‌ में स्थान प्राप्त 
नहीं हुआ था| कुछ समय में ही समा महान अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर वाद-विवाद 


राष्ट्रसंघ सभा रे 


का विश्व-केन्द्र बन गई । अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो" को चछाने के लिये राष्ट्रसंघ की 
परिषद्‌ के साथ-साथ सभा भी प्रसंविदा को महान देन थी। इससे पहले यूरोप 
के विभिन्‍न राजनीतिश किसी सामान्य ध्येय को लेकर नियमित रूप से किसी तटस्थ 
स्थान पर एक साथ एकत्रित नहीं हुये थे | 
राष्ट्रसंघ सभा का मूल्यांकन 

राष्-संघ सभा की स्थिति तथा महत्ता के सम्बन्ध में प्रो०ण पिव्मैन बी० पायर 
(?४॥5१ 3. 705०0 का कथन है कि, “सभा राष्ट्संघ का एकमात्र विशालतम 
और अत्यन्त प्रभावशाली अंग थार (० /938शाओंए छ8३ पी९ [शएव्न 
बाते ह0४ वंप्राएा€डशंए 6 शंगष० णएथा रण 6 [,6७8४ए९,”) ]? यद्यवि सभा का 
उल्लेख प्रसंविदा में सर्वप्रथम हुआ था, किन्तु राष्ट्रसंघ के प्रथम दो वर्षो' तक 
इसका अस्तित्व धूमिल ही पड़ा रहा। सभा को न तो वास्तविक विधायी भक्ति 
प्रदान की गयी थी और न ही इसे सचिवाल्य पर कोई शक्ति प्राप्त थी ( केवल 
परिषद्‌ को सचिवालय पर शक्ति प्राप्त थी )) तथापि १९२४ के बाद की अवधि में 
सभा ने अत्यधिक ख्याति और प्रतिष्ठा अर्जित की | थदि इसमें कुछ नुव्याँ थी तो 
वे मुख्यतः प्रसंविदा में सपि गये इसकी शक्तियों के उपर परिसौमन होने के कारण 
थी । सभा ने कुछ सीमा तक इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लिया तथा वह 
राष्र-संघ के कार्य पर अधिक प्रभाव डालने लगी । 

प्रो० एल० एम० गुडरिच (],. [थ. (50०7मंणी ) का विचार है कि 
राष्ट्रसंघ सभा ने व्यवहार में एक लोकप्रिय विधायी अंग ( ए०फर्णॉबा- 
[6शर्डइ॥ा९० णएथा ) के अनेक कार्यों को ग्रहण कर लिया था। चूँके इसमें 
प्रत्येक सदस्य-राज्य को समान प्रतिनिधित्त मिला हुआ था तथा समान रूप से 
मत प्रदान करने की शक्ति प्र।सत थो, इसलिये सभा एक ऐसा अंग था जिसमें बड़े' 
तथा छोटे सभी राज्यों को अपने दिचारों को व्यक्त करने तथा वाद-विवाद 
करने का अवसर मिलता था ।१ 

यह निःसन्देह सत्य है कि प्रसंविदा के निर्माताओं ने परिषद्‌ को सभा को 
तुलना में एक अधिक ऊँचा स्थान दिया था तथा यह भी सत्य है कि प्रसंविद्ा में 
परिषद्‌ का उल्छेख छगमग ६० बार तथा सभा का उल्लेख २४ बार किया गया, 
तथापि इन दो राजनीतिक अंगो को वास्तविक स्थिति के सम्बन्ध में हमारे निष्कर्ष 
श्रान्तिपूर्ण हो सकते हैं । राष्ट्रसंघ परिषद्‌ में बस्तुतः बड़े राष्ट्री का पारस्परिक सहयोग 
नहीं बना रहा | अतणव समा को शान्ति तथा सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी व अन्य 


3, एं(काव्का छ, ए०४६९७, 4७ उम्नश_एवंधरांग्क 60. फिंल - डाफ्रवंध. गण. रीपरद्ताषाईकगावों 0/ल्‍ू.वा३- 
बरध0 9- 248. 


2,4,2080व ह[. ७०5वम०्क, गफ़ल एमहव्ड ठग, ए ॥. 
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समस्याओं के निदान देतु एक प्रभावी अभिकरण के रूप में कार्य फरने का अवसर 
मिल गया ! यह विश्व की समस्याओं पर विभिन्‍न राष्ट्रों के विचारों की अभिव्यक्ति 
के रंगमंच का काम करने ?गी, तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का श्यान्तिपूर्ण निवययरा 
(ए€हर्ट्शणं #शाध्याला। ) फराने का महत्वपूर्ण साधन बन गयी | 

राष्ट्संध सभा के महत्त्व का मूल्यांकन करते हुए 'वीवर तथा हैवीडैण्ड 
( (टलएलत णाते निशा ) ने जो निष्फर्ष दिया है, वह बःस्तव में 
उल्लेखनीय है :-- 

“समा के जीवन-इतिहास का सर्वेक्षण करते हुए, जो सर्वाषिक आइचर्गजनक 
सत्य प्रकट द्ोता है, वह यद्द कि (यह) दुबंल शिश्व॒ किसी के मादम हीने के पूर्व एक 
सशवत वयस्क बन गया । एक अखिल मंच जिसकी अधिकांद लोगों ने अद्वानिकर, 
बिरल तथा असंगत के रूप में कल्पना की थी, शीघ्र ही प्रभावशाली, अप्रिल तथा 
मदच्वपूर्ण बन गया? (“55९७० ६४ धर 6 0 &6एर् ५ ॥6-8009, पैल्पाएश 
आधतिएए ० (७६ र्याशए९5 छ ६ तल छाए धाशि। हा०७७ (0 96 
ह श(ण००७ ॥तणें६ शैपा050 9०6 हम 076 ७४७३ ॥ए७7९ णी ॥... 2) एैशा- 
छाए (गए धीक 8३ €7ए९ल९्वें $9 ग्राध१७ ॥0 १० पप्रा००५०ए७, पीश्वुफ 


हाई बाते ॥९णफल्वण्व्यार्भ चृर्णटगँ> ९८७०७ वपरीण्णाएरों, शवपण्सां 
शाते ॥77०गशा. ) ।! 





3. 00९0ए९४ 89७पे पक्सोगराते, 0:एककई२ंजज | २८१८९ 2 उत्ला|तिवांतांों 0/इफा0गांए 
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है: 
राष्ट्रसंघ परिपद्‌ 


( [65६०९ (>00/्णों ) 
संगठन 
पसंविदा में यह प्रावधान था कि राष्ट्रसंघ परिषद्‌ का गठन “प्रमुख मित्र 
तथा साथी राष्ट्रींण ( शशाठफ््ण. सस्ते उफवे. /8०ल००वं. 70९७ ) के 
प्रतिनिधियों द्वारा होगा । प्रमुख मित्र तथा साथी राष्ट्र ये--संयुक्त राज्य अमेरिका, 
प्रेटत्रिटेन, फ्रांस, इट्डी तथा जापान । ये सभी राष्ट्र परिषद्‌ के स्थायी सदस्य थे। 
इसके अतिरिक्त, ४ अस्थायी सदस्यों की व्यवस्था थी ज्निका निर्वाचन राष्ट्-संघ सभा 
द्वारा समय-समय पर होता था । प्रसंविदा में यह निर्दिष्ट था कि जब्र तक सभा इन 
४ अस्थायी सदस्यों फा निर्वाचन न कर ले, तत्र तक बेल्जियम, आजील, स्पेन तथा 
यूनान परिषद्‌ के अस्थायी सदस्य बने रहेंगे। इस प्रकार राष्ट्रसंघ परिषद्‌ में दो प्रकार 
के सदस्य होते थे--स्थायी तथा अस्थायी । यद्यपि बड़े राज्य परिषद्‌ को सदस्यता 
केवल अपने ही तक सीमित रखना चाइते थे, तथापि उन्हें थोड़ी सख्या में छोटे 
राज्यों को इसमें प्रतिनिधित्व देना पड़ा। जब संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र-संघ का 
सदस्य नहीं बन सका, तो परिषद्‌ के स्थायी सदस्यों की सख्या घटकर ४ ही रह 
गई थी। फिर भी, सभा के बहुमत की स्वीकृति मिलने पर स्थायी या अस्थायी 
अथवा दोनो ही प्रकार के सदस्यो को जोड़कर राष्ट्र-संध परिषद्‌ का विस्तार किया 
जा सकता था | प्रसंविदा का परिषद्‌ के स्थायी सदस्यो की संख्या में आगे जाकर 
वृद्धि करने सम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट ही इसी उद्देश्य से रखा गया था कि परिषद्‌ से 
अनुपस्थित बड़े राष्ट्री--रूस और जर्मनी--को उसका छाभ मिल सके। परिषद्‌ के 
अस्पायी सदस्यों की सख्या १९२२ में » हे बढ़कर ६ १९२६ में ९, १९३३ में १० 
तथा अन्त में १९३६ में ११ हो गई। प्रारम्भ में अस्थायी सदस्यो के कार्यकाल 
के सम्बन्ध में कोई उत्लेख नहीं था किन्तु १९२६ में उनका कार्यकारू 
३ बे के लिये निर्धारित किया गया | परिषद्‌ के स्थायी सदस्यों की संख्या भी 
कमी बढ़ी और कमी घटी । उदाहरण के लिये, स्थायी सदस्यो की साख्या १९२० 
में ४ से बद़कर १९३४-३५ में ६ हो गई तथा १९३९ के अन्त में यह संख्या 
घटकर केवल २ रह गई । १९२६ में जब जम॑नी ने राष्ट्र-संघ में शामिक होकर 
परिषद्‌ की स्थायी सदस्यता प्राप्त की तब परिषद्‌ के स्थायी सदस्यों की सख्या ४ 
से बढकर ५ हो गई। १९३४ में रूस को राष्ट्रसध में प्रवेश मिलने पर परिषद्‌ में 
६ स्थायी सदस्य हो गये किन्तु यह संख्या केवछ कुछ दी माह.तक स्थिर रह सकी | 
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मार्च, १९३५ में जापान राष्ट्रसंघ से पृथक हो गया और स्थायी सदस्यों फी संख्या 
घटकर ५ हो गयी | जब अक्टूबर, १९३५ में जमनी राष्ट्र्यंघ से अल्य हो गया तो 
स्थायी सदस्यों में से एक संख्या पुनः घट गयी। दिसम्बर, १९३९ में इटली ने 
राष्ट्रसंघ की सदस्यता का परित्याग कर दिया तथा।१९१९ में रूस को फिनलैण्ड पर 
आक्रमण करने के कारण'राष्ट्रसंघ से निष्कासित कर दिया गया । फलस्वरूप राष्ट्र 
संघ के अन्तिम वर्षों में महाशक्ितियों में से फेवछ ग्रेटब्रिटेन तथा प्रांस दो ही देश 
परिषद्‌ के स्थायी सदस्य रह गये ये | 
लीग असंविदा के अनुच्छेद ४ के अनुसार, परिषद्‌ का प्रत्येक सदस्य-राज्य 
परिषद्‌ के लिये केबछ एक प्रतिनिधि भेज सकता था तथा उसे इसकी बैठकों में एक 
ही मत ( बोद ) देने का अधिकार था । यढ्)ि राष्ट्रसंघ का कोई सदस्य-राज्य परि- 
पदू का सदस्य म हो और उसके हितों को विशेष रूप से प्रभावित करने बाले विषयों 
पर परिषद्‌ की किसी बैठक में विच्वार किया जाना हो तो उसे परिषद्‌ की उस बैठक 
मैं सदस्य की हैसियत से शामिल होने के लिये, एक प्रतिनिधि भेजने के लिये आमं- 
ब्रित किया जा सकता था । लीग प्रसंविद के अनुच्छेद ४ में ही निर्दिष्ट था कि 
परिषद्‌ की बैठक वर्ष में एक बार होगी किन्त॒ व्यवद्वार में इसकी बैठकें प्रतिवर्ष 
कई बार होती थीं। १९२९ के पूर्य परिषद्‌ की बैठकें वर्ष में चार बार हुईं तया 
१९२९ के बाद प्रतिवर्ष इसकी तीन बैठकें होने लगीं। अनुच्छेद ११ के अनुसाण 
महसचिव किसी संकटकालीन अवस्था में राष्ट्रसंघ के किसी भी सदस्यन्राज्य फे 
अनुरोध पर दुरन्त परिषद्‌ की बैठक बुछा सकता था| परिषद्‌ की बैठकें जेनेवा के 
अतिरिक्त लन्दन, पेरिस, व्रसेल्स, मैडरिड, डगानो आदि स्थानों पर हुईं । 
परिषद्‌ के अध्यक्ष ( 8लतेंधा) का चुनाव फ्रांसीसी वर्ण-क्रमानुसार 
( छोएनश्षांर्वी 7णबए6त 2 होता था । अनुच्छेद ५ के अनुसार, सभाया 
परिषद्‌ की किसी भी बैठक में निर्णय छेने के छिये राष्ट्रसंघ के उपस्थित सभी सदस्यों 
की सहमति आवश्यक थी | दूसरे शब्दों में, महत्वपूर्ण मामलों पर निरणय छेने के 
डिये राष्ट्रसंध में निर्विरिध नियम या मतैक्य नियम (उपों णी ण्याधाणा3 ) 
अपनाया गया था। किन्तु सभा या परिषद्‌ की बैठकों में प्रक्रिया-सम्बन्धी सभी 
मामलो का, जिनमें विशेष मामलों की जाँच के लिये समितियों की नियुक्ति भी 
शामिल होती थी, विनियमन सभा या परिषद्‌ द्वारा होता था तथा उसके सम्बन्ध में 
निर्णय बैठक में राष्ट्रसंघ के उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाता था। 
राष्ट्रसंघ परिपद्‌ के कार्य 
( एफ ० ही [९8६०९ (.०एए्ों ) 
राष्ट्रसंघ परिषद्‌ का कार्य-क्षेत्र प्संविट के अनुसार छगभग उतना ही व्यापक 
था ड्तिना कि सभा का । छीग प्रसंविदा के अनुच्छेद ४ के अनुसार; राष्ट्र-संघ 
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परिषद्‌ अपनी बैठकों में राष्ट्रसंघ के कार्यक्षेत्र में आने बाले या विश्वशान्ति 
पर प्रभाव डालने वाले किसी विषय पर विचार कर सकती थी ( “96 
(रूप्णलों प्रा्फ पेह्शूँ 6६ (8. गरार्शातए३ त्ण़ो छाए ग्राभाशः जांग्राप 
फैढ हजीश6 ० बलाता पी ०७३०९ 07 णील्णां।ह |] छ९8०९९ 
म॑ पी छणोंवें-ए ) । प्रो० एछ० एम० गुडरिव ( [,0कनाते ७. (900वजंटी ) 
का मत है कि यदि सभा को, एक काल्पनिक दिघार में, राष्ट्रसंध की छोकप्रिय 
बिधायी अंग मना जा सकता था तो उसी भावना छवारा राष्ट्रसंघ परिषद्‌ 
को कार्यपालिका अंग ( ९४९९८ए॥४९ ०ा्ट०० ) के रूप में देखा जा सकता था।! 
यद्यपि परिषद्‌ और सभा की शक्तियों का वर्णन असंविदा द्वारा एक ही भाषा 
में किया गया था; तथापि परिषद्‌ को कुछ विशिष्ट कार्य दिये गये थे जिनसे 
इसकी कार्यपाछिका प्रकृति प्रतित्रिम्बित होती थी । उदाहरण के लिये, परिषद्‌ को 
विवादों के निबटारे ( 5९४ ६प्ा००६ ० ती४9०९७ ) के सम्बन्ध में विशेष उत्तर- 
दायित्व दिये ग्ये थे। इस उत्तरदायित्व को निभाने के फारण ही परिषद्‌ “राष्ट्रसंघ 
की मशीनरी का मुख्य केन्द्रशः (6 टल्या6 ० 6 ९४४०९ एावणींगिय३/ ) 
बन गई थी। संक्षेप में, परिषद्‌ के निम्नलिखित कार्य थे + 

(१) परिषद्‌ अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलदों का आयोजन करती थी 

(२) परिषद्‌ सचिवालय के काय का निर्देशन करती थी; 

(३) परिषद्‌ राष्ट्रसंघ के सहायक अंगों ( ६००अतैधय9 ०४७१७ ) से प्रति- 

बेदन प्राप्त करती थी; 

(४) परिषद्‌ शस्त्रास्त्र घटने के सम्बन्ध में योजनायें तैयार करती थी; 

(४) परिषद्‌ महासचिव को नियुक्त करती थी, तथा सबियालय के अन्य 

पदाधिकारियों की नियुक्तियो को अनुमोदन प्रदान करती थी; 

(६) परिषद्‌ प्रादेश पद्धति ( फ्रहएव5९६ ६४४०७ ) पर, निर्यत्रण ख्खने का 
कार्य करती थी तथा यह अस्पसंख्यक सन्धियों ( [७७०प४९४ '१९४४६४ ) और 
अन्य समझौतों के पालन का निरीक्षण करती थी. 

(७) परिषद्‌ सभा के साथ संयुक्त रूप में स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के 
न्यायाधीशों का निर्वाचन करती थी: 

(८) परिषद्‌ अनुच्छेद २६ के अधीन सभा के साथ ही छीग प्रसंबिदा में 
संशोधन करने को शक्ति रखती थी; 

(३) राष्ट्रसंघ के भवनों के निर्माण तथा उनकी देखभाल का उत्तरदायित्व 
परिषद्‌ पर था तथा इसे राष्ट्रसंघ के मुख्यालय को किसी अन्य स्थान प२ ( जेनेबा 
के अतिरिक्त ) स्थावित करने का अधिकार प्राप्त था; 

फ छाए ऋ दफा कफ का घकाकन अप्मणक कफ पथ 
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(१०) किसी आक्रमण के समय या किसी आक्रमण की धमकी या खतरे के 
समय) परिषद्‌ राष्ट्रसघ के सदस्य-राज्यों को परामश दे सकती थी कि - किन उपायों 
द्वारा अनुच्छेद १० में निर्दि'्ट कतंव्यों (सभी सदस्यों की प्रादेशिक अखण्डता 
तथा वर्तमान राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान तथा बाह्य आक्रमग से उनकी रक्षा ) 
को पूरा किया जा सकता थे 

(११) लीग प्रसंविदा का उल्लेत्रन या अतिक्रमग करने वाले किसी सदस्य-राज्य 
के विरुद्ध परिषद्‌ को अनुशास्ति ( ४०४०४ ) छागू करने की झक्ति श्राप्त थी; 

(१२) परिषद्‌ अनुब्छेद १६ के अधीन सैनिक कार्रवाई के छिये संस्तृति कर 
सकती थी तथा इसी अनुच्छेद के अन्तर्गत वह किसी सदस्य-राज्य को राष्ट्रसंध से 
निष्कासित कर सकती थी। परिषद्‌ ने इस अधिकार का प्रयोग केवल सोवियत संघ 
के सम्बन्ध में किया जब्र उसे १९३९ में फिनरैण्ड पर आक्रमण करने के फारण 
राष्ट्रसंघ से निष्कासित कर दिया गया; 

(१३) परिषद्‌ अनुच्छेद १७ के अधीन उन झा्तों' (००४०४०४७) को निर्धारित 
कर सकती थी जिनके अन्तर्गत वे राज्य, जो राष्ट्रसंघ के सदस्य नहीं थे वह्कि विवाद 


से सम्बन्धित पक्ष थे, किसी विवाद में राष्ट्रसंध के समक्ष उपस्थित हो सकते थे, 
तथा ऐसी स्थिति में किस प्रकार की कार्रवाई की जाय, इसके लिये परिषद्‌ संस्ठति 
कर सकती थी; तथा 

(१४) परिषद्‌ को संधियों द्वारा विविध शक्तियाँ प्रदान की गई थीं, यथा-- 
डानजिग (20028) तथा सार (588) जैसे प्रदेशों पर इसका प्रत्यक्ष मियेत्रण था। 

राष्ट्रसंत्र प्रसविदा के परिषद्‌ सम्बन्धी अनुच्छेदों से स्पष्ट है कि उसे वास्तव में 
राष्ट्रसंघ का एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण अंग बनाया गया था जिसके पास 
वंधानिक अधिकारों के अतिरिक्त विश्व-रजनीति को प्रभावित करने के अनेक 
अवसर थे | परिषद्‌ की स्थिति के सम्बन्ध में पिडमेन बी० पादर ( शिक्ात्या 3 
70॥० ) का निष्कर्ष है, “परिषद्‌, निस्‍्सन्देह, कुछ अंश में एक नीति निर्मात्री 
और अंशतः एक कार्यकारिणी संस्था थी। यह कभी मी राष्ट्रसंघ में अपनी स्थिति 
को बिलकुल स्पष्ट अथवा कदाबित्‌ पूर्णतः प्रतिष्ठित नहीं बना सकी, इसका कारण 
अंशतः इसकी कार्रवाईयों में प्रकट शक्ति-राजनीति के तत्वों को प्रधानता थी? 
>'पृपञ७ (०णार्ती. छ३, ०. 00पर०, की एग: ६ 9गीटए गिभागड चाप गा 
एक पा. €एटटपाएढ फ्ेण्तें>- 0. तरएलए चृष्पांल प्रा8वपे० एड 9०अपरणा व ॥॥ 

९8९०8 इ$एअंठा टॉढआए ण, एथाीगए5, शाफ्लड ए्शुए०टाढवें, ड़ गा 

छ्छा फैश्टा58 रण [व6 ए/०एांप्रशाए० रण प० लुल्गालय रण एण्श्ढाः एणीहधंठड 
<ज्तैल्याँ 08 ०एशवधणाउ ) हे 


4, 9॥६ए०७0 8. 906067 , 4॥ उमःकवेंवलातक 4० ध्ॉढ 5/व9 व उचाशिव।राग 07एठ7ंकरा०ड, 
छ- 249. 


राष्ट्रसंघ परिषद्‌ २७ 


थोड़े समय बाद दी परिषद्‌ पूर्ण रूप से तथा स्पष्ट रूप से सभा के समक्ष झुक 
गई तथा उससे कम प्रभावद्याली रह गई । 


राष्ट्रसंध परिषद्‌ की वास्तविक स्थिति 

राष्ट्रसंघ प्रसंविदा के निब्नन्धनों (६४009) के अधीम सभा तथा परिषद्‌ के कार्यों 
के बीच किसी प्रकार की स्पष्ट विभाज्न-रेखा नहीं खींची गई थी | एक बहुत बड़ी 
सीमा तक इन दो राजनीतिक अंगों की शक्तियाँ समान और संपूरक थी (इस सम्बन्ध 
में प्रसंविदा के अनुच्छेद ३ और अनुच्छेद ४ स्मरण करने योग्य हैं) | किसी को भी 
एक दूसरे को आदेश देने की शक्ति प्राप्त नहीं थी। चीवर तथा हैवीडैण्ड 
( (्राल्एट हपते निब्शण्पित ) के मत में परिषद्‌ की तुलमा न तो ब्रिय्श मंत्रि- 
मंडल ( छत (2७00९६८ ) से की जा सकती है और न ही संयुक्त राज्य अमेरिका 
की कार्यकारिणों शाखिका से | परिषद्‌ “केन्द्रीय अंग? ( 6९0५४ ०६९०४ ) के रूप 
में एक छोटी और अधिक संयोजनीय ( ॥0702०४४ ) संस्था थी जिसका नेतृध्य 
मुख्यतः बड़े राष्ट्री के हाथ में था और जिसे शख्राज्रो को घटने जैसे सुरक्षा मामलों में 
कुछ विशेष उत्तरदायित्व प्रदान किये गये ये । फिर भी, व्ययहार में सभा ने उत्तरोत्तर 
एक अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अनेक मामलों में तो वह राष्ट्रसंघ की 
“प्रमुसत्ता-सम्पन्न शक्ति? ( 50ए९2ंह॥ ए०ए७/ ) समझी जाने छगी ।३ 

राष्ट्संघ परिपद्‌ की शक्ति के पतन में अनेक कारणों ने योग दिया। छाु-राष्ट् 
सामान्यतः बड़े राष्ट्रों के प्रभाव को सीमित करने के प्रयास में छंगे रहे | किन्तु 
इससे भी महत्वपूर्ण सत्य यह था कि बड़े राष्ट्री ने परस्पर-विरोधी परराष्ट्रनीवियाँ 
अंगीकार की जिनके फलस्थरूप परिषद्‌ की संरक्षकीय दायित्व को ठेस पहुँची | इसके 
अतिरिक्त, कुछ सर्वाधिक शक्तिशाली राज्यों को परिषद्‌ के सदस्य के रुप में 
नहीं किया गया और अन्त में परिषद्‌ की ठुलना में एक अधिक प्राठिनिदिद समस्या 
के रूप में सभा विविध कार्यक्रमों के लिये व्यापक समर्थन श्राव्र ऋौूे देद छुक 
उपयोगी मार्ग सिद्ध हुई | 

परिपद्‌ के लिये सबसे बड़ा दुर्माग्य यह था कि इसके रर्न 
शाली सदस्य अपने राष्ट्रीय हितो के समक्ष अन्तर्राष्ट्रीय ग्रान्ति ले 
नंहीं थे । महत्वपूर्ण तथा गम्भीर विषयो पर निर्णव सर्दस्म्मा: 
था किन्तु महाशक्तियो द्वारा किसी विषय पर एक्सइव हम 
नहीं की जा सकती थी। एल० एम० गुडरिच (८०८25 (5...2 
ही कहा है, “बिना प्राधिकार के जो इसने मदश्वर्क के शड़बस के सपा एप 
रूप मे उससे प्राप्त किया होता, परिषद्‌ शक्ति #ह >सछ ४८ 


3. 00९8ए९४ 80वे स॒॥षए्गेढाव, 0/957% 69% ०2१5 
पाक्ाब (बल, 0. 3- 
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प्रभावशाली दंग से प्रतियोगिता करने में असमर्य थी, तथा राप््रसंधरीय व्यवस्था के 
अन्तर्गत इसके आपेक्षिक महत्व में हास होने ढलगा? (/7५५०।४॥00६ धी6 8एशीणाए 
अंग है. एगपरद म8ए९ वंल्म॑श्व्वे ॥0फ 50तए एी8 प्रशाएापला र्ण (जाला 
70ए९ ००-०एशक्षाणा, शी (20चार्टो एहड एच [० 00प्रएश९ थ्टाए# 
एशए। शी टैडश्यफोए 0 ए०एछछ गापे ग्रीपशार्स श्षावे [8 उलेभाए6 
॥ए007ब्राएढ ॥ धर & क्‍,८6६ए९ 5च्रश्चष्या शारे्तै [० तश्टीज्' ) | 

सारांश रूप में, यदि राष्ट्रसंघ के विभिन्‍न अंगों के कार्यो पर ध्यान रिया जाये 
तो परिषद्‌ सम्भवतः सबसे अधिक असफल रही थी क्योकि वह राजनीतिक दावपेचों 
का मंच बन गई। अस्तर्रा्रीय संगठन के एक अधिकारी विद्वान ने कहा है फ़ि 
एक न्याय।धिकरण ( ॥#9एशर्श ) के रूप में परिपद्‌ कभी भी राजमीति से मुक्त नहीं 
रही, न सामूदिक सुरक्ष नीतियों की दृष्टि से वह उचित तथा श्यायपूर्ण निर्भय ले 
सकी तथा एक प्रशासकीय अमिकरण के रूप में बह न तो निष्पक्ष ही रही | परिषद्‌ 
में प्रमुख राज्यों के बीच न तो कमी सहमति ही रह्दो और न आपसी सदूविश्वास | 
राष्ट्रसंध सभा इस दृष्टि से परिषद्‌ से अधिक सफल रही, विशेषकर १९२४ के उपरान्त 
तो समा अधिकाधिक प्रभावशाली होती गई । 


सभा और परिपद्‌ का सम्बन्ध (र०ेब।०ा णी /58०एर्फीए शा (०णावं) 
यह पहले ही स्पष्ट किया जा झुका है कि राष्ट्रसंघ शरसं बिदा में समा और परिषद 
के बीच कार्यो' का स्पष्ट विभिदन नहीं किया गया था। अन्तर्राष्रीय संगठन के 
अधिकारी विद्वान क्लाइड इगलटन ( (2); 46 डि8(००7) ने इन दो राजनीतिक 
अमिकरण। के सम्बन्ध पर प्रकाश डालते हुये कद्दा है कि सभा और परिषद्‌ न तो 
किसी विधानमंटलछ के दो सदनों का द्योतक थी और न ही उनके सम्बन्ध को 
मंत्रिमंडल ( 6र्क्ाल ) तथा संसद ( एथधि॥००६ ) के सम्बन्ध की तरह वर्णन 
करना उचित होगा । संत्य तो यह है कि वे एक ही मशीनरी में घनि8 रूप से मिल 
जुलकर काम करने वाली दो दाँते ( ००४४) की तरह थीं | सभा और परिषद्‌ राज्यों 
की समानता तथा बड़े राय्यों की प्रधानता के बीच एक मध्यमार्ग का प्रतीक थीं ((॥० 
2 $९एए बावे पार (0एएली ए९ए7९इथा।ढव॑ 8 ८0०प्रए।0फ्रांडठ 40छ७८९७ 6 
र्यप्रीज ० ड8(88 8 धी6 ए/थ्वेगरांघध्धर2 ्ी !6 (+र रि०श०ा8 2 


3. उलोब्ब्रत 38. द09व8०७, 4%४ छ/मध्व्व सब्संग्ब+ छ- 72. 
2. ए९९००९०७ ० (४७ 588 453०४ ०9 ( 920 ) 9. 320. 
+१ ६ 39 4709090706 ६0 ०००4 0९९ ६] छा 
+ै08 00ग्राग] 89 8० एछछरह एशडाएऐ ला... पद ० आन 
+प॥ छ €्वृष्धोड़ ॥999ब्च्ेणे० ४0 200: प्रा एण्म्ालोी 88 477०060 ऊऋा) ४99 
€ड९०प्रधाएठ बतते एप औ3३टफज क्ांध) ० ९ॉडॉमे ४० (०9०8. :«. 
नयुफ्० ६7५४ 6 ६४०७६ ध्क० 7,22० ्॑ क०8088 7983 90 606]029 9 
९०४3६ प्रौव्याढे 9/* 288. 994 3)8-320. 
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ष 
सचिवालय 


(्‌ 5७०लहरमंधा ) 


संगठन तथा काये 
राष्ट्रसंघ का तीसरा महत्त्वपूर्ण अंग सचिवालय था। सचिवालय अभ्तर्रा्ट्रीय 
सिबिल सेवा (]7९वाक्षाध्मर् (पर्शों $शशां८०) अमिकरण था । इसके प्रमुख को 
महासचिव ( 8०ट८७7५४-(उलाढर्ग ) के नाम से जाना जाता था। प्रथम महा- 
'सच्चिव का उल्लेख छीग प्रसंविदा के परिशिष्ट ( २) में ही कर दिया गया था। 
महासचिव की नियुक्ति, छीग प्रसंविदा के अनुच्छेद ६ के अनुसार, परिपद्‌ दवारा 
सभा कौ स्वीकृति से होती थी । इसके प्रथम महासचिव ब्रिटिश सिविल सेवा के सर 
जेम्स एरिक ड्रमण्ड (9॥ (दया७७ रितठ 77एफ्रप्मणा०) थे जिन्होंने १३ वर्षों तेक 
बडी निछ! से इस पद पर कार्य किया । लीग प्रसंविदा में महासचिव के कार्यकाल के 
सम्बन्ध में फोई उल्लेख नहीं था किन्तु १९३३ में सर एरिक ड्रमण्ड के पद त्यागने के 
बाद सभा द्वारा महासंचिव का कार्यकाल १० यर्ष के लिये निश्चित कर दिया गया। 
इसके उपरान्त, फ्रांस के एम० जोसेफ एवनोल (]०. ॥0४९ए /0९यर्ण ) द्वितीय 
तथा अन्तिम महासचिव नियुक्त किये गए.। सितम्बर १९४० में जोसेफ़ एवनोक 
द्वारा पद त्याग के कारण श्री सीन छेस्टर (86७ [,८४९) ने कार्यकारी महासचिव 
के रूप में राष्ट्रसंघ के अन्तिम वर्षो में इसका मार्ग निदेशन किया । 
सचिवालय सभा, परिषद्‌ तथा दूसरे सहायक अंगों की सहायता करता था। 
इसके मुख्य कार्य थे : सभी अन्‍्तर्राष्रीय विषयों से सम्बन्धित सूचनायें, तथ्य तथा 
आंकड़े एकत्रित करना तथा प्रकाशित करना, मसौदे बनाना, सदस्य-राष्ट्रों द्वारा 


की जाने वाली संधियों को पंजीकृत करना, शोघ करना, बैठकों की व्यवस्था करना, 
रिका्ड्स रखना आदि । 


राष्ट्रसंघ के सचिवालय का कार्य विभिन्‍न खण्डों (९८॥०४७ ) में बँधा हुआ 
था । प्रास्म्भ में इसमे ११ खण्ड ये किन्तु १९३८ में इसमें १५ खण्ड कर दिये गये । 
१९१९ में सचिवालय के कर्मचारियों की संख्या १२१ तथा १९३१ में बदूकर ७०७ 
होगई | जैसे-जैसे राष्ट्संघ का पतन होता गया, वैसे-वैसे सचिवालय के कर्मचारियों 
की संख्या भी घटती गई। १९४० तथा १९४४ में सचिवालय के कमचारियो की 
संख्या क्रमशः २०९ तथा ९४ रह गई थी । 

प्रारम्भ में, सचिवालय के लिये ४ अवर महासचिव ( एंडते९--5०८८कवाह- 
(०ए८र्ण ) की व्यवस्था थी किन्तु १९२२ में उप-महासचिव ( [कण-$९लछए-२५-, 


# 
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घाएएलथादर्घा ) पद फी स्थापना हुई तथा १९३२ में एक द्वितीय उप-महांसचिव 
पद को जोड़ दिया गया । व्ययद्वार में, इन अबर महासचियों तथा उपमद्दासचिवों 
की नियुक्तियाँ मद्दाशक्तियों द्वारा ही होती थी तथा वास्तव में, ये अधिकारी राष्ट्रीय 
प्रतिनिधि होते थे । 

सचिवालय के कमंचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में फिसी प्रकार के प्रतिबन्ध 
नहीं लगाये थे परन्तु उनसे यह अपेक्षा की जाती थी फ्ि वे अपने राष्ट्रीय द्वितों से 
उपर उठकर अन्तर्रा्रीय दृष्टि से अपना कार्य करेंगे । उनसे यह अपेक्षा की जाधी 
थी कि वे अपने देश की सरकार के श्रति निष्ठा न रखकर राष्ट्रसंपघ के प्रति अपनी 
निष्ठा प्रदर्शित करेंगे । वसस्‍्ठतः राष्ट्रसंघ के सचिवालय के अधिकारियों फो अस्तर्राष्ट्रीय 
अधिकारियों का रूप दिया गया था तथा उनके कर्तव्य राष्ट्रीय न होकर अन्तर्राष्ट्रीय 
होते थे | लीग पसंविदा द्वारा सचिवालय को कोई विशेष अग्निकार नहीं दिये गये 
थे लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से जो फाम इसे करने पड़ते थे, वे निश्चय ही सराहनीय 
तथा मद्दच्यपूर्ण ये । ()[/0० 88/ट७०४ ने राष्ट्रसंघ फे सनियालय को “राष्ट्रसंघ का 
आधार-स्तम्म? ( ]6९;४०१७ ्॑ था [,००४०८९ ) कहा है । 


8३ > 
राष्ट्रसंघ के अन्य अंग 
( जाइटलॉपज९००७ (08०5 ० 6 [,९७६७९ ) 

राष्ट्रसंघ के तीन प्रधान अंगों--समा, परिषद्‌ तथा सचिवालय के अतिरिक्त 
कई प्रकार के सहायक अंग भी थे जो विविध कार्यों को पूरा करने के लिये राष्ट्र 
संघ के अधीन कार्यरत थे । इनमे सर्वप्रथम आर्थिक और बिचीय संगठन ( [२७०- 
ग्रणागांट धार गिशष्यालंश (0:.०४5७॥४०४० ). आता है जिसकी स्थापना १९२० 
में ब्रसेल्स वित्तीय सम्मेलन ( जिच्चछल३ गिग्रशारर्ओों (>०एाि/्थिण7९८6 ) की संस्तुति 
के फलस्वरूप हुयी थी । इसके अन्तगंत एक आर्थिक समिति तथा एक वित्तीय 
समिति स्थापित की गयी । इसके तत्वावधान में कई सम्मेलन हुए; जिनमें १९२७ 
का “विश्व अर्थ-सम्मेलन? (९५०४४ ए००त्णफ्रंट (>णराशिशा०० ) तथा 
१९३३ का “मुद्रा तथा अर्थ-सम्मेलन? ( ]ज०्तशक्व३ छावे सि००ा०णो० (00 
ए९॥0९ ) मुख्य हैं | दूसरा संगठन यातायात तथा पारगमन ( (?0गरशघ्टक्षा005 
था 57) से सम्बन्धित था तथा तीसरा स्वास्थ्य संगठन ([]०७ 088श॥- 
8क०० ) था जिसके अन्तर्गत स्वास्थ्य समिति तथा सचिवालय का स्वास्थ्य खंड 
था । इनकी सहायता के लिये एक सलाहकारी परिषद्‌ भी थी। राष्ट्रसंघ ने कई 
स्थायी आयोग भी स्थापित किये थे | प्रसविदा के अनुच्छेद ९ के अनुसार, भूसेना, 
नौसेना तथा वायुसेना सम्बन्धी प्रश्नों पर विधार करने के लिये एक “स्थायी परा- 
मर्शदान्नी समिति? ( शिशाधाला 2 पए509 (7०्णागरा।[ 66 ) भी बनायी 
गयी | अन्य आयोगो में अफ़ीम तथा अन्य भयंकर औषधियों सम्बन्धी परामशंदात्री 
आयोग (्‌ हिवेसंड0ाए. (ए०णायइश्ञणा 00 (0 हा्वे (छ फिग्मए्‌८- 
7005 7702५ ), स्थायी केन्द्रीय अफीम बोर्ड ( रिक्राधाशा: (शाप (9- 
एाए 700वें ), बाठको तथा नवयुवको की मुरक्षा तथा कल्याण के ढिये परामर्श- 
दात्री आयोग (्‌ 0 पएडण७ए (:०ण्रशांडश्नणा. 0 चीढ गिमल्लांणा- धाते 
एच ण॑ एमीविया बाते 7०णाए 7००एॉ०) तथा दासता पर विशेषशों की 
परामर्दात्री समिति ( 0 0ए8०५ (०्रागरठ. ण फिएथ णा 5ठएछाए ) 
थे। १९२२ में बौद्धिक सहयोग के लिये अन्तरोष्ट्रीय समिति ( [76गाणातार्ध 
((०्म्राग्राप०७ ० ग्रारी०लएणें (:००ए००४००) की स्थापना हुईं। अन्तर्राष्ट्रीय 
विधि के संहित[करण के लिये भी एक समिति बनायी गई थी । 

अन्त में, दो ऐसे अन्तर्रा्ट्रीय संगठन भी थे, जिनका खर्चे राष्ट्रसंघ के आय- 
व्ययक ($प्तेएल ) में झामिल होते हुए भी जो प्रशासनिक तौर पर उससे स्वतंत्र 
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थे। ये थे अन्तर्राष््रीय भ्रम-संप ( [लत्रषाणार्ण [7 ०पा (009गा5इनांणा ) 
तथा स्थायी अन्तर्रा्रीय न्यायालय ( ऐशक्रक्षात्या 00 तणी व्रिषशावरीकार्श 


गेंपशा०6 ) । 
अन्तरोष्ट्रीय श्रम-संघ (]., 0.) 

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संघ का, जिसका कार्यात्य जेनेवा में था, निर्माग श्ांति- 
संधियों के परिणामस्थरूप अन्‍्तर्सट्रीय समझीते द्वारा श्रमिक्रों की स्थिति में सुधार 
करने के उद्देश्य से हुआ था । उसका संविधान राष्ट्रसंधर के संविध्न जैसा बनाया 
गया था। उसके वार्पिक सम्मेलन ( /शव््8| (07 टिल्य०० ) शासी सभा 
( (उ0०एव्गाएाए 30वें ) तथा अन्तर्राष्रीय श्रम कार्यालय ( फालग्रथांणार्श 
स्‍,80००॥ (006 ) क्रमशः राष्ट्रसंघ की सभा, परिषद्‌ और सचिवालय के समन 
थे। अन्तर्राष्ट्रीय भम-संघ में राष्ट्रसंघ फे सभी सदस्य तथा संयुक्त राज्य अमेरिका 
और ब्राजील झामिल ये | उसके वार्षिक सम्मेलन में हर राष्ट्र के चार प्रतिनिधि 
सम्मिलित होते थे जिनमें से दो की नियुक्ति सरकार द्वारा, एक की मालिकों के 
संगठनों द्वार और एक की श्रमिकों के संगठनों द्वार की जाती थी। श्रमिकों की 
स्थिति के विभिन्‍न पदहछुओं से सम्बन्धित अनेक अन्तर्राष्ट्रीय समझीते किये गये 
किन्तु उनमें से सभी का सामान्यतः अनुसमर्थन नही किया गया । 

१९४० में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संघ का मुख्यालय मान्द्रीयल ( [० ) के 
जाया गया तथा द्वितीय विश्व-युद्ध तक की सम्पूर्ण अवधि में इसका कार्य निरन्तर 
प्वता रहा । दिसम्बर १९४६ में इसे संयुक्त राष्ट्रसघ की एक विशिष्ट अमिकरण 
के रूप में स्वीकार कर लिया गया | 


स्थायी अन्तरोष्ट्रीय न्यायालय ( 72] ) 

स्थायी अस्तर्राट्टरीय न्‍्यायाल्य की स्थापना राष्ट्रसघ ढारा प्रसविदा के अनुच्छेद 
१४ के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप के ऐसे किसी भी विवाद को निबरदाने के उद्देश्य 
से जो कि “सम्बन्धित पक्ष उसके सम्मुख ग्रस्तुत करें? तथा परिषद्‌ या सभा द्वारा 
उसके पास भेजे गये प्रइनो पर सत्यहकारी मत देने के लिये, की गयो थी | न्‍्याया- 
लय के लिये प्रारम्म में ११ न्यायाधीशों तथा ४ उप-न्यायाधीशों (0०709 ]ए0 8०8) 
की व्यवस्था थी, किस्तु १९२९ में न्‍्यायाल्य की सविधि में संशोधन कर न्यायाधीशों 
की संख्या १५ कर दी गयी | इस प्रकार न्यायालय में १५ न्यायाधौशों का एक 
मण्डल ( फथ्यार्थ ) होता था जो सामूहिक रूप से “मानव सम्यता के प्रधान रूपों 
तथा विश्व की प्रमुख कानूनी पद्धतियों? का अतिनिषित्व करते थे ( अनुच्छेद ९ ) | 
न्यायाधीशों का निर्वाचन समा तथा परिषद्‌ द्वारा ९ वर्ष की अवधि के लिये होता 
था । इनके पुनर्निर्वाचन की भी व्यवस्था थी। यह न्यायालय हेग ( []580७ ) में 
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लगता था[। न्यायालय के अधिकारियों में सभापति तथा उपसभापति मुख्य ये 
जिनका चुनाव ३ वर्ष को अवधि के लिये किया जाता था। इसमें एक रजिस्ट्रार 
( ए८एंआा57 ) भी द्वोता था जिसकी स्थिति महासचिव के समान होती थी । 
यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका कभी भी न्यायालय का सदस्य नहीं रहा, फिर भी 
उसके तीन नागरिको--((॥छा९४ >िए०७॥ िप्टी०5, विधा: 3. रिगी०ह४ तथा 
जब्मां०ए 00. [एव5०४ फो न्यायालय का न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त हुआ | 
राष््रसंघ-समा न्यायाधीशों के वेतन तथा न्यायालय के बजठ, जो राष्ट्रससंघ बजठ का 
ही एक भाग द्वोता था, को निर्धारित करती थी। न्यायाधीशों को राजनयिक 
विद्येपाधिकार तथा उन्मक्तियाँ प्राप्त थीं ( अनुच्छेद १९ ) | 
न्यायालय की संविधि में एक तथाकथित “शऐच्छिक घारा” ( (090०र्घों 
(26०७७ ) भी थी जिस पर हस्ताक्षर करने बालों के लिये यह आवश्यक था 
कि वे उनके तथा राष्ट्रसघ के अन्य सदस्यो के बीच वैधिक प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय 
स्वरूप के विवाद को उसके सामने निर्णय के लिये प्रस्तुत करें । छयभग ५० राज्यों 
ने, जिनमें बड़े राष्ट्र भी शामिल ये, इस धारा पर हस्ताक्षर किये थे यद्यपि उनमें से 
कुछ ने कुछ रक्षणों ( [२९८५5७४४७४४००४ ) के साथ उस पर हस्ताक्षर किये ये । 
यद्यपि विद्व-न्यायालय ( २४०7० (2००४६ ) शान्ति स्थापना देव एक प्रमुख 
माध्यम नहीं था, फिर भी इसका कार्य उपयोगी तथा प्रशंसनोय था। २२ वर्षों की 
अवधि में इस न्यायालय के सम्मुख ६५ कानूनी विवाद आये जिनमें इसने ३२ 
मामलों में निर्णय तथा २७ सत्यहकारी मत दिये ।? राज्यों के मध्य जिन विवादों 
के वैधिक पक्षों पर न्‍्यायाल्य ने सछाहकारी मत दिया, उनमें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम- 
संगठन (॥.,00 ), १४४०४थ॥ए [26०7९९४ व परक्तांञ्रं8 छाते जु०१०९०९०० 
( १९२२ ), 3 ए(०-(उछय्राणा (>पश०ग७ (राणा (१९३१ ), भादि मुख्य थे। 
800७ रण जिला एिणाथा& ( १९२३ ) में न्‍्यायाल्य ने सलायहकारी मत देने 
से अस्वीकार कर दिया था| न्यायाल्य की संविधि तथा उसके निर्णय--दोनो ही 
अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास में सहायक रहे | न्यायाधीश [थ४मॉ०० (2. [नप्तंड०त 
के अनुसार, ' इस न्यायालय ने अपने बीवन-काल में “आश्चयंजनक सफलता” 
( ४एफ्ांभा8 5ए0०९७ ) से काम किया था। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय कौ निष्प- 
श्षता इतनी अधिक थी कि सब सदस्य-राज्यों ने इसके निर्णयो को ग्रसन्‍्नतापूर्वक 
स्वीकार कर लिया था | . 


"सै ६0 बतेएां3079 ०एॉं07098, 8९० 3[., 0. सए75०छ, 2फ%6 4वछ३०9 09४03 द[ँ धो? 
कक्षत्रप्पापढाथ (9व8 णाँ उतम्नक्षा07व उध्आा(८ ॥50- 005-->म्र०, 204, 925, 


७ 
रा्-संघ तथा प्रादेश-पद्धति 
(्‌ ग0 [०७६७९ थावे ऐ6 चैातेभरड 5 ) 


सामान्य परिचय 
उस समय, जत्रकि सामप्राज्यवाद ( ह2ा्शइ0 ) अपनी चरमसीमा पर था, 
इसकी कट आलोचनार्ये की जा रही थीं। इन आलोचनाओं में सत्रसे व्यापक 
और प्रभावी आलोचना जे० ए.० हान्सन (॥. ै. 005०॥ ) ने अपनी पुस्तक 
“साम्राज्यवाद-एक अध्ययन” (]छ्रएथमंधौ३ण, / 90009), जो लन्‍्दन में १९०२ 
में प्रकाशित हुई थी, में प्रस्तुत किया था । राष्ट्रपति बुइरो बिछसन के १४ सूत्रों में 
से पॉचवॉ सूत्र भी औपनिवेशिक समस्या तथा झान्ति-समझौता से सम्बन्धित था 
जिसमें यह घोषित किया गया था कि “सभी ओपनिवेशिक दावों का निर्भाध, उदार 
ओऔर पूर्णतया निष्पक्ष समायोजन, जिसका आधार इस सिद्धान्त का कठोर पालन 
होगा कि संप्रभुत्व के ऐसे सभी प्रश्नों का निर्णय करते समय सम्बन्धित जनता के 
हितों का भी उतना ही ध्यान रखा जायेगा जितना उस सरकार के, मिसका हक 
निश्चित किया जाना है, न्याय्य दावों का? (“/ (६९, ०एट्मनाणवेल्वे, ध्पत 
हऊ3र्णजग+ कराएं ब्वपडफलाई री थे। ००ैण्नांगे शैक्ञाण5, 905९९ पएणा 
8 अमल ०0छ९एठ7१९७ ए 6 एमंपणगणों6 फैण का वेशदाजाएणए भी उण्णी 
वृष्धशाणाड ण 50एललएग्ए पीालवााशल्ज गण पा एएणैशाणा ९०णार्थ्याढ्वे 
प्रापश ॥8९९ श्व्ष्शं रशंएा जा ९० श्वण।४र्णिढ ऐप ० ० 
>ढशि०एशशाशाशा ज056 पा (8 (० 96 तेलटाफांगल्त- )। 
परिणामस्वरूप, राष्ट्रसंघ प्रसंविदा के निर्माण के समय पराधीन क्षेत्रों को एक 

अन्तर्राष्ट्रीय प्रादेश-पद्धति के अधीन रखने के लिये कई अस्ताव प्रस्तुत किये गये । 

दक्षिण अफ्रीका के जेनरल जान सी० स्मट्स ( (लाहाव| 759 (7. 590७ ) ने 

प्रादेश-पद्धति की योजना बनाने में एक विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी |! 

प्रथम विश्व-सुद्ध में पराजित जमेनी तथा टी के जिन अदेशों को प्रमुख मित्र 

तथा साथी राष्ट्रों ने अपने अधिकार में कर लिया था, उन्हें राष्ट्रसंघ प्रादेश-पद्धति 

के अन्तगत रखा गया।--जिसका उद्देश्य अधिक विकसित राष्ट्रों के प्रशासन के 

अधीन उन पराधीन क्षेत्रों के निवासियों के हितो की रक्षा करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय 
.- 7] उक्कलगे उब, हिकरए७, 2फल उस्वक्णढ वा उरधमात ३ 8. उाालाव्ग हधददवअांत+ 

(,000070 $ ]र009०४ ४७३ 8६०प्रष्टॉ:09, 98 ). 


पु 


राष्ट्रसंघ तथा प्रादेश-पद्धति: ३५ 


गारण्थ्याँ ( (ए8787/९९४ ) प्रदान करना था। यह विश्वास किया गया था कि 
थे गारण्टियाँ अन्तर्राद्रीय तनावों को कम करने तथा भावी अन्तर्राष्ट्रीय संधर्ध को 
डालने में सहायक होंगी। 
प्रादेश-प्रद्धति फी परिभाषा तथा रूपरेखा 

प्रादेश-पद्धति की सर्वोत्तम परिमाषा क्विन्ती राइट ( (३णंाटए ऐे/णहा॥ ) 
ने की है जो इस प्रकार है: “एक मान्यताप्राप्त संस्था के रूप में"*"*** प्रदिश- 
पद्धति की उत्ति राष्ट्रसंघ प्रसंविदा के अनुच्छेद २२ में हुईं। इसकी परिभाषा 
विकसित राज्यों द्वारा कुछ पिछड़े हुए प्रदेशों के प्रशासन की योजना के रूप में 
दी जा सकती हैं जो ( विकसित राज्य ) प्रसंविदा और प्रादेश में निहित न्यास की 
शर्तों के अनुसार राष्ट्रसध की ओर से प्रादेशप्रा्त सत्ता के रूप में कार्य करते हैं 
जो (प्रदेश ) निवासियों के लिये, जब तक कि वे अपने पैरो पर खड़े 
होने योग्य न हो जायं, एक संरक्षण प्रदान करता है? ("७ णाढप80७ 
8एशशा। 88 6 76९०ट१ूए/5९ते उएज्ञाएणा ती-००००००००००० णोशाञेल्वे 
7 27० 22 ० 6 68४५९ ० [प्ृहांग्राउ ९०एशाशा है पर8ए 
]6 तेलीएलरवद 88 8. 5एनेला। 400. 6 हवेगांणेजाशोणा णी सीमा 
ब्येःस्भा्वे [९शपणांट३ 99 ए्वैएभा०ल्ते श्र जींली 8० 88 प्राधावैहश०- 
ग्र९8 णा 96 ० 8 ],९8६७०९ रण (िह्वागा3 8रटणावाग8 ॥0 फ8 पशायडई 
णी 8 छाए वगा०१ढवें 8 पी& 0०एलाहप घापे॑ ग्रध्यातेण० छ गिरी ए0एं- 
968 (० 8 +एश०४९ ० 0७ ए्री०//०ग्र$ णार्तों ऐड्छ शा० ग० ६० छथार्द 
997 फशाएशेंए९5-१ ) ) 


प्रादेश-पद्ति की रूपरेखा प्रसंविदा के अनुच्छेद २२ में रखी गयी। इसमें 
यह व्यवस्था की गयी थी कि पराजित राष्ट्रो द्वारा समर्पित उन क्षेत्रों के निवासियों 
का; “जो आधुनिक विश्व की कठिन परिस्थितियों में अपने पैरों पर खड़े होने योग्य 
नहीं हैं?, कल्याण और विकास (छीऊलतए घाव ते०सलेंगमथ्या) सभ्यता का 
पवित्र न्चांस ( 58०९र्त एन ० लेशफ्भांणा ) है तथा “इस सिद्ध।न्त को 
व्यावहारिक रूप देने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि ऐसे छोगो का संरक्षण उन 
समुन्नत शट्टो को सोंपा जाय जो अपने संसाधनों, अपने अनुभव या अपनी 
भौगोलिक स्थिति के कारण, इस उत्तरदायित्व को सबसे अच्छी तरह स्वीकार 
कर सकते हं। तथा जो यह उत्तरदांयित्व अपने ऊपर लेने के लिये प्रस्तुत हों तथा 
इस संरक्षण-अधिकार का उपयोग ये राष्ट्रसंघ की ओर से प्रादेशप्राप्त राज्य के रूप में 
करें? ("पद क९छ प्राशात्तें मै एंरए एप्बटपंट्यों (९० ६० पड एन्तलए 6 
& पाष 6 चयानेंच४० रण इएली ए००फॉं९5 शण्णेंव 96. क्ाप्लल्व ६७ 





३६ -  अन्तरोष्ट्रीय संगठन 


बतेरघताएल्तै तरभांजा$ अ्श०, छफ़ इटत500 ण एऐलाः इ९50चाए९8, हशाः €एथां- 
शाह ० गला ए०णए्एावए्ट्व. फष्मांगा, , ला फैल  जारंशार्ब8 5 
उ९5णार्शगरा5 जाते स्ताए छाल 5गीयए ६० उ८टट्क ॥9 जाय धीह वीक 
॥0०)॥९९ शा०्पोंत 96 लएलटंज्ते 9५ धीशा। 65 [चैधातंहाणा65 00. #ली्शो 
री 6 [.००४००-” ) |? ये प्रादेझप्राप्त राष्ट्र किस सीमा ,तक ग्ट-संघ्र की ओर 
से काम करने वाले कद्दे जा सकते थे यह वात सम्देहास्पद ही थी । जिन प्रदेशों 
का उस्लेख किया गया है उन्हें जर्मनी और टर्की ने प्रमुख मित्र और साथी 
गए्ठं। को समर्पित किया था और प्रादेशप्राप्त राष्ट्रों का चुनाव भी मित्र और साथी 
राष्ट्री द्वारा होना था। राष्ट्रसंघ्र मे प्रदेश की शर्तों पर अपनी स्वीकृति दी थी। 
प्रादेशप्राप्त राष्ट्र अपने थ्रादेश सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राष्ट्रसघ को भेजते भी थे 
किन्तु राष्ट्रसंघ उनकी केवल मित्रतापूर्ण आलेचमा ही फर सकता था। चूँकि 
प्रादेश उसने नहीं टिये थे, इसट्यि वह उन्हें वापस भी नहीं ले सकता था । इसके 
साथ ही यह प्रश्न भी कि ग्रादेशाधीन प्रदेशों की सम्प्रभुता ( $०एथशह॥9) 
किसमें निहित है, एक ऐसी कामूनी पहेली थी जिसका कोई हल नहीं था। 
प्रादेशाधीन अदेशों का वर्गीकरण 

प्रसंविदा में तीन श्रकार के प्रादेशाधीन प्रदेशों ( जिन्हें स।ध्ारणतः “कः (/), 
'खः (9) और “गः (()) प्रादेशाधीन प्रदेश कह्य जता है) की व्यवस्था की 
गयी थी | यह वर्गाकरण सम्बन्धित निवासियों के विकास की अबधस्था के आधार 
पर किया यगा था |? 


कः प्रादेशाधीन प्रदेशों में, जिनमें टकों के भूतपूर्व ग्रान्त थे, ग्रादेशप्राप्त 
राष्ट्र का कव्य, “जय तक कि वे अपने पैरों पर खड़े न हो जायें, तब तक उन्हें 
प्रशासकीय सलाह तथा सहायता देना,” निश्चित किया गया था। इस वग में 
रखे गये ५ प्रदेशों में--ईराक, फिल्स्तीन और ट्रांसजोर्डन ग्रेटशिटेन को सौपे गये 
जबकि सीरिया और लछेबनान फ्रांस को! केवछ ईराक ही एक ऐसा प्रदेश था 
-जिसे राष्ट्रसंघ के जीवन-काल में खतंत्रता प्रास हुईं थी। यह १९३२ मे स्वतंत्र 
..हो गया तथा उसी समय यह राष्ट्रसंघ का सदस्य भी वन गया। सीरिया १९४४ 
में एक गणराज्य घोषित किया गया किन्तु फ्रांस की सेनायें वहाँ १९४६ मे युद्ध 

' समाप्त होने तक बनी रहीं | फिल्स्तीन का आदेश अंग्रेज सरकार द्वारा १९१७ में 
दिये गये इस वचन पर आधारित था कि वह फिलिस्तीन को “यहूदी छोगो का 

3, &7६0१७ 22 ण॑ ४9४७ 7,९०४22०७ 007०5६४६, 

(००७8९ [9७778090म छज 0० ९99 ऋणरंग्र्ट 60 $86७ ,08206 29068 ९2 #छ्श्श्भय 


५ 40 ॥0 90 ठिप्रधव 8 0७ ७डॉ8७३९६७ 0: ०6 (ण॑ग०> "रहाक, सक्वदेंवार+ पक्रवशा 
फ्रड उ,०१9१४ ला म्शभ+ ( एफांए०2०: एफशधय६ए ० 00702880 97९5०, 930 ), 


राष्ट्रसंघ तथा प्रादेश-पद्धति श्ष 


राष्ट्रीय स्वदेश? ( “6 जज्नागार्ण 076 णि हल बेल्छओं ए९०ए७७ ) बना 
देगी। लेबन.न द्वितीय मद्ययुद्ध के प्रारम्म होने के धाद १९४१ में स्वाधीन हो 
गया । टन्सजोरडन ( अब जोईन ) १९४६ में स्वतंत्र हुआ जबकि फिल्स्तीन 
( [6 त० ) इजशायल र,ज्य के रूप में यहूदियों का देश घोषित किया गया । 
धः प्रादेशधीम प्रदेशों की जिनमें अफ्लीफा में स्थित जर्मनी की अधिकाछ 
यस्तियाँ ( (०7९४ ) थीं, जनता को किसी भी प्रकार की प्रशासनिक स्वायत्तता 
के योग्य नहीं माना गया । किन्तु प्रादेशप्र त्त राज्य का केवछ यही कर्च॑व्य नहीं 
था कि यह दासों तथा आस्रों के व्यापार को रोके, और “पुलिस के प्रयोजनों या 
आपने क्षेत्र की रक्षा के अतिरिक्त अन्य फिसी भी उद्देश्य के लिये? देशी लोगो की 
भरती न करे अपितु राष्ट्रसंघ के अन्य सदस्यों को व्यापार और वागिज्य के समान 
अधिकार देना भी उनके छिये आवश्यक था। पूर्वों अफ्रीका में, भूतपूर्व जम॑त्र 
उपनिवेश्ञ टेंग.निका ( 'ाहणाऊञा७) पूरा का पूरा ग्रेटब्रिटेस को प्रादिष्ट कर दिया 
गया । पश्चिमी अफ्रीका में केमेरन्स ( व्यग्राश००॥ ) और टोगोलण्ड ( (०४०० 
]०0व ) दोनों ही ग्रेटत्रिटेन और फ्रांस के ग्रादेशो में विभक्त कर दिये गये जबकि 


रूआण्डा-उरूण्डी ( रिएह्ञा(8-)7ए४९ ) बेल्जियम के अधीन रखा गया। इस 
प्रकार इस वर्ग में ६ प्रदेश थे । 


५९ बर्ग के प्रादिशाधीन प्रदेशों में जमंन दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका तथा जम॑न 
प्रशान्त द्वीप थे | दक्षिग-पश्चिमी अफ्रीका यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका 
( एक रण 5००) /ध०४ ) को, पश्चिमी समोआ न्यूजीलेण्ड को, जर्मन न्यू 
गायना आस्ट्रेलिया को श्रादिष्टठ किया गया। नौरू ब्रिठेन, आस्ट्रेलिया तथा 
न्यूजीलैण्ड के संयुक्त प्रशासन में रखा गया जबकि उत्तरी प्रशान्त द्वीप 
(रिणाए। ६०० [शें४४०५ ) जापान को सौंप दिये गये । 'ग? वर्ग के प्रादेशाधीन 
प्रदेशों का प्रशासन प्रादेशप्राप्त राप्यों के कानूनों के अनुसार चलता था तथा ये 


प्रदेश प्रादेशप्राप्त राज्य की भूमि के ही अविभाज्य अंग (॥/०ट्वक) एणपता5 ) 
माने गये थे । ४ 


स्थायी प्रादेश आयोग की स्थापना 

प्रादेशप्राप्त-राज्य के प्राधिकार, नियंत्रण या प्रशासन को मरा का निश्चय 
प्रत्येक म.मले में राष्ट्रसंघ परिषद्‌ तथा ग्रादेशप्रतप्त राज्य के बीच एक समझौता 
द्वाग होता था किन्त प्रादेशप्राप्त राज्य को अपने अधीनस्थ प्रदेश के प्रश,सन के 
सम्बन्ध में एक वार्षिक प्रतिवेदन परिषद्‌ को अस्तुत करनी पड़ती थी। प्रदेश 
सम्बन्धी कार्यो' की देखभाल के लिये राष्ट्रसंघ ने एक “स्थायी प्रादेश आवोगए 
( एलगरगाला जिंधाते9४2६ ()0फ्राणड्भंगय ) की स्थापना की जिसके दो कार्य 
थे--( अ ) प्रादेशप्राप्त राज्यों से वाषिक प्रतिवेदन प्राप्त करना तथा उनकी 


ड्रा ग 


कक 
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जॉच करना, तथा (ब ) प्रादेश के कत्तंब्यों का पालन करने सम्बन्धी सभी म.मललों 
पर परिषद्‌ को परामर्श देना | ग्रादेश आयोग की जिनमें ११ उपनिवेश-श,सन 
विशेषज्ञ थे, बैठक वर्ष मे दो बार जेनेवा में होती थीं । इन बैठकों में आयोग 
प्रादेशप्राप्त राष्ट्रों से उनके अ्शासन-क्षेत्रो-सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करता था, 
तथा अपनी आल्येचना और सिफारिशो के साथ उन्हें परिषद्‌ के सम्मुख प्रस्तुत 
करता था। परिपद्‌ उन पर विचार करती थी और आवश्यकता होने पर उनके 
सम्बन्धो में अपनी सिफारिश करती थी।! इस प्रयोजन के छिये आ्रादेशप्राप्त राह 
का ( चाहे वह परिषद्‌ का नियमित सदस्य हो अथवा न हो ) प्रतिनिधि परिषद्‌ 
में बुछया जाता था | 
>> 27 शान नम 
वर्ग क; फ़िल्स्तीन (टब्रिटेन ), सीरिया तथा लेवनान ( क्रांस ) तथा 
इराक और ट्रास जोर्डन ( ग्रेटब्रिटेन ); 
वर्ग ख : टेंगानिका ( श्रेटव्रिटेन ), टोगोलैण्ड (ओटब्रिटेन), टोगोलैण्ड (क्रांस), 
केमेरून्स (भ्रेटब्रिटेन ), केमेरून्स (फ्रांस) तथा रूआण्डा- 
उरूण्डी (बेल्जियम ); 
वर्ग गः पश्चिमी समोआ ( न्यूजीलैण्ड ), नौरू ( ग्रेटब्रिटेन, न्यूजीलैण्ड 
तथा आस्ट्रेलिया ), न्‍यू. गायना ( आद्रेलिया ) तथा उत्तरी 
अश्ान्त द्वीप (जापन )। द 
परिपद्‌ तथा आयोग के प्रयास मुख्यतया तीन लक्ष्यों की ओर निदेशित ये; 
१. देशी (9७0५७ ) जनता की राजनीतिक तथा नैतिक शिश्चा, जीवन- 
अवस्थाओं में सुधार तथा सामान्य रूप से उनके द्वितों का संरक्षण, 
२. आर्थिक मामलों में अविभेद के सिद्धान्तों का अनुप्रयोग, तथा 
३. एक प्रथकू अन्तर्राष््रीय अस्तित्व के रूप में प्रादेशाधीन प्रदेश की 
वैधिक स्थिति, अखण्डता तथा वैयक्तिकता का परिरक्षण । 
प्रादेश-पद्धति के दोष है 
राष्ट्रसंघ द्वारा प्रधालित प्रदिश-पद्धतिं का एक अमख दोष) जैसा कि एल० 
एम० गुडरिच ( [,०छवरदें [' (90०4ंपर्टो, ) ने कहा है, यह था कि यह उप- 
निवेशीय शासन के अधीन क्षोत्रों के एक भाग तथा अपेक्षाकत एक छोटे भाग पर 
प्रयुक्त किया गया था । यह पद्धति उन प्रदेशों, जो जमनी तथा ऑयोमन स,प्राज्य 
( (000फ०॥ रिंए[॥० ) के उपनिवेश तथा भाग रह चुके थे तथा जिन्हे विजयी 
राष्ट्री को समर्पित किया गया था, पर व्यंगू होता था किन्तु स्पष्टतया केवल ये ही ऐसे 
प्रदेश नहीं थे जिनके निवासी आधुनिक विश्व की कठिन परिस्थितियों में अपने 


3, ए३च० एब्ड्रो०४०३, उी.नलाकरामवां 000घरफालम, छ- 289. 
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परों पर खड़े होने योग्य नही थे । ग्रेटब्रिटेन, सयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जापान; 
इटली, बेल्जियम, स्पेन, पुर्तगाल तथा नौद्रलेण्डस के उपनिवेशों तथा अधीन- 
प्रदेशो के सम्बन्ध में प्रसंविदा में केवछ यह प्रावधान था कि राष्ट्र-संघ के सदस्य- 
राज्य उन प्रदेशों के देशी मिचासियों के साथ “न्यायोचित व्यवहार? ( [पर दढधा- 
पा ) करेंगे । किन्‍्त॒ “न्यायोचित व्यवहार” (0४ छ०७ाला६) को न तो परि- 
भाषित करने का प्रयास किया गया और न ही उनके लिये अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण या 
किसी प्रकार की गारण्डी का प्रवधान किया गया । 
यद्यपि प्रसंविदा ने प्रादेश के अधीन प्रादेशाघीन प्रदेशों के प्रशासन के लिये 
अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के सिद्धान्त की स्थापना की थी, किन्तु इसने निरीक्षणा- 
त्मक कार्यों को पूरा करने में आवश्यक सूचना ग्रास॒ करने के छिये एक प्रभावकारी 
ढंग की व्यवस्था नहीं की थी और न तो प्रादेशप्राप्त राज्य द्वारा प्रादेश की शत्तों के 
अतिक्रमण के मामले में राष्ट्रसंघ द्वार दण्ड दिये जाने की व्यवस्था की गयी थी। 
“स्थायी प्रादेश आयोग? प्रादिशप्रप्त राष्ट्र के प्रतिवेदनों की सत्यता और परिश्ुद्धता 
का परीक्षण करने के लिये प्रादेश/धीन प्रदेशों में जाकर जॉच-पडताल नहीं कर सकता 
था | एक राजनीतिक अभिकरण होने तथा राजनीतिक विचारों से प्रभावित होने के 
कारण परिषद्‌ को उस राज्य के विरुद्ध, जिसने एक प्रादेशग्राप्त सत्ता के रूप में 
अपने उत्तरदायित्वों के पालन में असफलता दिखायी हो, बल-प्रयोग कार्रवाई करने 
की शक्ति प्राप्त नही थी | इस प्रकार की अनुश्ास्तियाँ ( 8०007 ) पूर्ण रूप 
से नैतिक थीं। हु 
प्रावेश-पद्धति के दोपो की ओर संकेत करते हुए. चीवर तथा हैबीलैण्ड 
( (2००९७ शा निश्सीथ्यते ) ने कहा ह्देकि राष्ट्रसंव को प्रादेशाधीन प्रदेशों में 
बन्धनकारो आदेश देने, वित्त अथवा कर्मचारीगण को निर्यत्रित करने अथवा अपने 
उत्तरदायित्वो की उपेक्षा करने वाले प्रादेशप्राप्त राज्यो पर अनुशास्तियाँ लागू करने के 


लिये कोई स्पष्ट सत्ता मदान नहीं की गयो थी। अन्त में! चूँकि प्रादेश आयोग के 
सभी सदस्य, केबल एक को छोड़कर, उपनिवेशीय राष्ट्री से ही लिये गये थे, अतः 


इसकी नीतियाँ अत्यधिक पश्षपातपूर्ण थीं। इन परिस्थितियों में यह कोई आश्चर्य 
नहीं कि “राष्ट्रसंध प्रादेशाधीन प्रदेशों के प्रशासन में एक सक्रिय सहयोगी की 
अपेक्षा एक निष्किय दर्शक अधिक था? (“गए [०७४०७ ७७७७ पणछर 8 
ए०बाए० अंतेपरा० हए०छएशण पीकत 80 8एतए९ (९शाशप्राणै७ 9. ९ हतेओ॑- 
फ्रंज्ञाकाणा र् [क्‍8 शगीठाल? ) ॥३: 


3, 4५,3[, द०कउेचेंटाए, 24% एक्स खेक्‍धगाऊ, छछ. 204-295, #च्छचूल० 23 (9) ४४० 
एक्स्शाण्पप. 

2. (४७९०५ ण्यपे पएसाओते, 07ए9काडंतए [0 स्‍2९०९०८४ उजाधतामसंकावों. 0 
पएलतठ अर, छ. 289. 
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निःसन्देह प्रादेश-पद्धति अपनी सभी परिसीमनों के दोते हुए भी मानवन्य्रगति 
के क्षेत्र में एक सफल प्रयोग था तथा इसे पराधीन प्रदेशों के प्रशासन के गुणात्मक 
स्तर को बनाये रखने में पर्यात्त सफलता मिली | निश्चित रूप से इस पडति ने उन 
लोगों को प्रोत्साहन तथा प्रेरणा प्रदान की जो उपनिवेशवाद की समाति तथा 
पराधीन लोगो द्वारा स्व॒राज्य की प्राप्ति के लिये प्रयास कर रहे ये (? 


१. “0€7४रपंघोए़ ६० [0889० ए०570५६७३ 8जड/सा३ 849७ €७९०ए८४६९छार१४ इधघते 8पए07६" 7 
ऋषं९8 770. 7., 3. 00045४९७, *६० (089 को४०, य078 ९०750 0०च७ 0 ए7७ 6.8 ० 
#.. €शॉ०झोंश्ो85 ६989 ० 448 999९६६७, फ़९7७ कणाैंगडठ 07408 ९ाफ480007 8४0 (07 ७ 
डब्छो७प0त 0ज प०एथ्यउे676 ए००ए९४ ० ६9७ 9७४९8 ०६ ह७६-६०४९घ४7००९७६./-7१० 
एचांध्व्व ख्ध००७, 9- 295. 


द् 
राष्ट्रसंध शांतिस्थापक के रूप में 


( ए्‌॥७ (०७७०९ 8६ 7९६४८९००७7 ) 


राष्ट्रसंघ ने जनवरी १९२० में अपना कार्य प्रास्म्म किया । अपने जीवन के 
आरप्मिक काल में इसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा; क्‍योंकि एक 
तो सीनेट द्वारा बर्साई की संधि का अनुसमर्थन न करने के कारण संयुक्त राज्य 
अमेरिका राष्ट्रसंघ में शामिल नही हो सका और दूसरे, साधारणतः सरकारों का 
यह विचार था कि राष्ट्रसंघ विजेता राष्ट्रों का ही एक संगठन है; इसलिये यह 
निष्पक्ष न्याय नहीं दे सकता। राष्ट्रसंध ने अनेक गम्भीर कठिनाइयों के होते 
हुए भी थैयंपूवंक अपने उत्तर्दायित्यों के निर्वाह क( प्रयक्ष किया तथा अपनी 
प्रारम्मिक सफलताओं के कारण अल्प समय में ही वह एक ऐसी संस्था बन गयी 
जिसकी ओर सभी राष्ट्रों का ध्यान केन्द्रित हो गया । 
दो विश्व-युद्धों के बीच दो दशको में राष्ट्रसंध के सम्मुख लगभग ६० शननीतिक 
बियाद प्रस्तुत हुए और इसी अवधि में स्थायी अन्‍्तर्राष्रीय न्यायालय ने छगभग 
इतने ही कानूनी विवादों पर विचार किया जिनमें इसने ३२ मामलों में निर्णय 
तथा २७ सल्ाहकारी मत ( हतैसइणा> ०ज़ामंणा ) दिये 
प्रथम दशक, १९२० से १९३०, में राष्ट्रसंध को विवादों का निबदारा कराने में 
पर्यात सफलता मिली यद्यपि इसकी क्रियात्रिधियों का पूर्ण विकास नहीं हुआ था 
तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जो श्सके जन्म के लिये एक बहुत बड़ी सीमा तक 
उत्तरदायी था, इसका सदस्य नहीं बना । संयुक्त राज्य अमेरिका की कतंव्यविमुखता 
( तं(८८ा०४ ) ने राष्ट्रसंध को शीघ्र ही शक्तिहीन कर दिया तथा विवादों के 
निबरयरे और शान्ति की स्थापना में इसकी क्षमता को कम फर दिया । फिर भी, 
१९३० तक राष्ट्रसेघ को संतोपजनक दंग से फई राजनीतिक विवादों को हल करने 
में सफलता मिली | ६० एच० कार (ए. [न. 0.0) ने ठीक ही कहा है, “१९६४ 
से १९३० तक का काल राष्ट्रसंध की सर्वाधिक प्रतिष्ठा एवं सत्ता छा काल थार 
( ृ॥ #ण5५ 9240 930 "एस (९ एशाव्वे त॑ हल [९७९०७ 
एाल्शल्न छाल्याएल गावे व्जोप्प्ताएज) ॥5१९२४ से पहले, ज़ेनेवा में राष्ट्रमंघ कक 
सदस्य-राज्यों का प्रतिनिधित्त सामान्यतः ऐसे प्रतिनिधि करते थे, जो, वे कितने 
ही विख्यात क्यों न हों, अपने देश की विदेश-नीति के लिये उत्तरदायी मंत्री ही 
-.. हमर, ठेका, केक मर य उमंग फतपूत मच व४७० वात पक, 9.9१," 
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होते थे । किन्द॒ जत्र १९१४ में रामजे मेकडॉनस्ड ( [२६599 निं8० 000 ) 
तथा हेरियत ( निछम्ंण ) सभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिये स्वयं जेनेवा 
आये, तब उन्होंने एक दूरगामी महत्व का पूर्वोदाहरण उपस्थित किया | उसके बाद 
से ग्रेटब्रिटेन, फ्रास और ( उसकी सदस्यता की अवधि में ) जम॑नी के विदेश-मंत्री 
सामान्यतः सभा के प्रत्येक अधिवेशन की कुछ कर्यवाही में तथा परिषद्‌ के लगभग 
हर अधिवेशन में भाग छेते रहे | योरोप के कई अन्य राष्ट्रों के विदेश्य-मंत्रियों ने 
भी इस उद्वहरण का झीम्र ही अनुकरण किया । एक वर्ष,( १९१९ ) तो समा में 
योरोप के सभी विदेश-मंत्री सम्मिल्ति हुए। गैर-बोरोपीय देशों का प्रतिनिधि 
अधिकांश अवसरों पर विवशतापूर्वक योरीपीय राजधानियों में स्थित उनके राजदूत 
. अथवा जेनेवा स्थित उनके व्यावसायिक ( 9।0[€5४०हर् ) प्रतिनिधि करते ये । 
शीवर तथा हैवीलैण्ड ( (टप९ए९7 छ्मवे पिड्शैकयार्त ) ने १९३० तक राध्ून 
सघ की सफलता तथा प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में निम्नलिखित कारणों पर प्रक.श 
डाला है 
(१) जनमत (9095॥० ०0०४०) के दबाव के कारण सरकारो ने राष्ट्रगसंघ को 
अपना समर्थन प्रदान किया | राष्ट्रपति बुढरो बिल्सन ने राष्-संघ के पक्ष में जनमेत 
निर्माण को महत्वपूर्ण भूमिका निभायी । 

(२) राष्ट्रसघ में प्रवेशप्राप्त प्रमुख शक्तियों ने १९१९ से बाद के वर्षों की 
चुलना में अपनी वैदेशिक नीति के उद्देश्यों और राष्ट्रसंघ के प्रति अपने दृष्टिकोण 
में सामान्यतः एकता की भावना श्रदर्शित की। उदाहरणाय, फ्रांस, इटली तथा 
ब्रिटन ने जम॑नी के सम्बन्ध में अपने अनेक मतभेदों को दूर कर उन कदमों पर 
सहमति प्रकट की जो जम॑नी को राष्ट्रसंघ में शामिल करने के लिये उठाये गये | 
जर्मनी तथा उसके भूतपूर्य शब्रु-राज्यों के बीच यह पुनमेंल ( 780702शए7९४६ ) 
का फाल था तथा इसी अवधि में ६४ राष्ट्रों ने १९२८ के पेरिस समझीता ( 6० 
० 76४5 ) या केलॉमग-ब्रियाँ समझौता ( (थे०४४-उम्रक्राप 80 ) द्वारा 
“शापसी सम्बन्धो में राष््रीय नीति के साधन” के रूप में युद्ध को त्यागने का 


बंधन दिया था | और, अन्त में ; 
(३१ ) युद्ध के बाद गम्भीर कठिनाइयों यथा बेरोजगारी, परम्परागत, व्यापार 


सम्बन्धो की अव्यवस्था आडि के होते हुए मी १९२४ के बाद की अवधि कम-से- 
कम बाहरी रुप से वर्धमान अर्थ-समृद्धि को अवधि थी। सारांश में, योरोप में 
3९२५ से १९२९ के बीच “सद्मावना” ( 6००४ /९शपए 2 का युग रहा ।* 
राष्ट्रसंव के दूसरे दस वर्षो ( १९३०-१९४० ) को असफलता का काछ कहां 
जा सकता है। इस अवधि में अनेक अस्तर्राष्ट्रीय विवाद यथा मंचूरिया संकट 
4. टा>०४८ए . ब29 प्रात, 07एखकनेजए उ26 रीइकटर 7. ग्रासजकाईकार्वो: 0 युक्त 
तक ॥'क4 4(एाह, 7. 400. 
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(१९३१ ), इट्ली-इथोपिया संकर (१९३४ ), चीन-जापान युद्ध (१९३७ ) 
तथा स्पेन का णहन्युद्ध ( १९३६ ) राष्ट्रसंध के सम्मुख उपस्थित हुए किन्तु बह 
इम समस्याओं को सन्तोषजनक रूप से नहीं निबय| सका । 

राष्ट्रसंघ का प्रमुख कार्य-और आगे मी उसका यही कार्य रहना था--बविवादो 

का श/न्तिपूर्ण समाधान निकालकर युद्ध को रोकना था किन्तु उसकी सर्वोच्च उन्नति के 
समय भी सभी राष्ट्र उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आये थे। १९२६ में जब निकारगुआ 
(सल्या०ए००७) की सरकार ने मेक्सिको के विरुद्ध जहाँ की सरकार पर यह आरोप 
था कि बह निकारगुआ के राजनीतिक शत्रुओं की सहायता कर रही थी, राष्ट्रसंघ 
से अपील की, तब अमरीका ने अमरीकी और विदेशी जन-घन की रक्षा के लिये? 
( (० रह फ़जशलांगा रण _कपाथारथा बाप ठिलट्ा। ए68 छत 
एा०ए०ा9” ) कुछ जहाज झीघम्र ही भेज दिये; और राष्ट्रसंघ ने यह सूचना स्वीकार 
कर छी कि मध्य-अमेरिका भें शान्ति और व्यवस्था बनाये रखना ऐसा मामला नहीं 
भा जिसमें राष्ट्रसघ को कोई रुचि दिखाने की आवश्यकता हो। भ्रेटब्रिटेन और 
पिल्र ( जिसे १९२२ में ही स्वतंत्र राज्य मान लिया गया था ) में विशिष्ट सम्बन्धी 
के कारण मिल्ल राष्ट्सघ का सदस्य नहीं बन सका तथ्ला इस कारण प्रेटब्रिटेन और 
पिल्ल के मतभेद अन्तर्रा््रीय विवाद नहीं माने जा सकते थे । चीन में विदेशियों 
को विशेष अधिकार दिये जाने सम्बन्धी सन्धियों पर चीन और बड़े राष्ट्रों के विवादों 
को राष्ट्रसंघ के सामने प्रस्तुत किये जाने योग्य नहीं समझा गया किन्तु इन अपबादों 
के होते हुए. भी, राष्-संघ का कार्यक्षेत्र दूरगामी था; और इस अवधि में विश्व के 
कई भागों से विवाद उसके सामने प्रस्तुत किये गये | उदाहरणाथं, तीन ऐसे विवादों 
का यहाँ वर्णन किया जायेगा जिनमें युद्ध की सम्भावना थी :-- 

( १ ) मोसूल चिवाद ( ४०७७ 05एए० ) 

_पहले विवाद का सम्बन्ध यर्की के साथ हुई शान्ति-सन्धि से था। इस सन्धि 
में यह व्यवस्था की गयी थी कि टर्की तथा प्रादेशाधीन राज्य ईराक के बीच के 
सीमान्त का निर्धारण, यदि इस मामले में ब्रिटिश और तुर्की सरकारों में समझौता 
न हो सके तो, राष्ट्रसघ की परिषद्‌ द्वारा किया जाय | १९२४ में परिषद्‌ ने, जिसमें 
इस उद्देश्य के लिये टर्कों के प्रतिनिधि भी शामिल किये गये थे, सीमान्त रेखा की 
सिफारिश करने के लिये एक तटस्थ सीमा-आयोग नियुक्त किया | विवादयग्रस्त क्षेत्र 
मोसूछ (०४०) का विद्ययत ( ६५७६) या जिला था जिसकी मिश्रित आग्रादी 
कुर्द, तुर्क और अरब थी तथा जो विराम-सन्धि के बाद से ब्रिटेन के अधिकार में 
ही था | जिस समय सीमा-आयोग अपने कार्य में व्यस्त था, उस समय टकों के 
कु्दों ( (०४४४ ) ने तुर्की सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । विद्रोह ५ 


बुकों ऋरता के साथ दबा दिया गया। अनेक कुर्द मागकर मोसूल क्षेत्र + ही 


है, 
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और वर्तमान अस्थायी सीमाम्त पर गम्भीर सुठभेडें हुईं । स्थिति इतनी भयंकर 
प्रतीत होने छगी कि राष्ट्रसंघ परिषद्‌ ने १९१५ के प्रारम्भ में ही, एक दूसरा 
आयोग इन उद्पातों के सम्बन्ध में थतिबेदन देने के छिये भेजा । आयोग का 
प्रतिवेदन चर्की अद्यासन-रीति के अध्यधिक अतिकूल था; उससे परिषद्‌ को एक 
ऐसा सीमान्त निश्चित करने में सहायता मिली जिसमें मोयूछ के विछायत का 
लगमग सारा ही क्षेत्र आदिश्याधीन क्षेत्र सें सम्मिलित हो गया । कार्रवाई के अन्तिम 
दौर में ८र्की ने परिषद्‌ से अपने प्रतिनिधि को वापस बुलाकर परिषद्‌ के निर्णय 
को अन्तिम मानने के अपने पूर्व आश्वासन को वापस छे लिया । स्थायी अन्तर्राष्रीय 
न्यायालय ने, जिसके पास यह मामला भेजा गया था, यह भतः प्रकट किया कि 
लीसॉ-सन्धि ( [.805क्षाग० प०७ ) के अनुसार, परियद्‌ के निर्णय को बन्धन- 
कारी बनाने के लिये सम्बन्धित पक्षों के मत आवश्यक नहीं हैं। कुछ हिचकि्वाहट 
के बाद, ट्की ने अन्य कोई उपाय न देखकर, नये सीम/न्त को स्वीकार कर लिया, 
जिसकी पुष्टि जून १९२६ में प्रेटब्रेटेन, टकों और ईराक में हुई एक सम्धि के 
द्वारा हो गयी । 
(२) यूनान और बल्गेरिया विवाद ( (॥6९०-2ए६०78० वीफणे० ) 

दूसरा विधाद बालकन देशों से सम्बन्धित था ) युद्ध के बाद कई वर्षो तक यूनान 
और बलगेरिया के सीमान्त १२, छोटे-छोटे हमले और उत्पात होते रहते थे जी कि 
मुख्यतः मेसिडोनियन छुटेरों का काम होता था । -अक्टूबर १९२५ में, इनमें से 
एक घटना के परिग,मस्वरूप एक यूनानी सीमान्त-चौकी के कमाण्डर तथा उसके 
एक सैनिक की हत्या हो गयी | प्रतिझोधस्वरूप, एक यूनानी सेना बलगेरिया के 
क्षेत्र मे घुस गयी । बलगेरिया की सरकार मे असविद्य के अनुच्छेद १९ के अधीन 
राष्ट्रसंघ से अपील की । परिषद्‌ ने घुरन्त पेरिस में अपना अधिवेशन किया और 
यूम(नी सरकार से अपनी सेना हटा ठेने का अनुरोध किया। इसके साथ ही उसमे 
ब्रिटिश, फ्ांसीसी और इटालियन सरकारों से भी अपने अधिकारियों को पठना-स्थल 
पर यह देखने के लिये कि वहाँ क्‍या हो रहा था, भेजने का अनुरोध किया। इन 
कदमों ने मूनानी सरकार पर निरोधक प्रमाव डाला । यून;नी सेना बढगेरिया की 
भूमि से हृट गयी और यूमान को राष्संघर आयोग द्वारा निश्चित किये गये पैम,ने पर 
अलगेरिया को उसकी भूमि के अतिक्रमण के लिये क्षतिपूर्ति की रकम चुकानी पड़ी । 
(३) पोलेण्ड और लिधुआनिया विवाद ( रिनानीने आफएशांध तीःएएे82 

ठिधुआनी सरकार ने मित्र राष्ट्रसरकारों के उस निर्गय को मानने से अस्वीकार 
कर दिया मिसंके अनुसार विलना ( जयांग्र8 ) पोलेप्ड के ही अधिकार मे रहने 
दिया गया था| मध्ययुग में विठना लियुआनिया साम्राज्य की राजधानी रह चुका या। 


राष्ट्रसंघ शांतिस्थापक के रूप में छ्५ 


लिशुआनिया ने पोलेण्ड की सरकार से अपने सम्बन्ध तोड़ लिये और दोनों देशों 
के बीच “युद्ध-स्थिति? ( ज्ञणल ० छछा) की घोषणा कर दी। १९२७ में 
डिधुआनिया के तानाइझ,ह बोल्शेमरास ( १४०वला०७8 ) ने बिलना से कुछ 
लिधुआनियों के निष्कासन से अवसर पाकर प्रसंविदा के अनुच्छेद ११ के अधीन 
सारा मामला राष्ट्रसंघ के समक्ष प्रस्तुत कर दिया । १० दिसम्बर को परिषद्‌ की 
एक र्मण्णीयं बैठक हुई जिसमें लिथुआनिया और पोलेण्ड के तानाशाहों की मेंट 
हुई। इस मेंठ के फलस्वरूप जो सम्मत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, उसकी सबसे प्रमुख 
विशेषता यह घोषणा थी कि “राष्ट्रसंघ के दो सदस्यों के बीच युद्ध-स्थिति म्रसविदा 
की भाषा और भावना से अठंगत है? ( *5 जहव6 रण छा फलएल्ला ए० 
प्राधातशा३ ० (6 ९08०९ ९४85 प्राल्णाएक्षी6 जात शि6 ब्जंप बाते 
॥6 लाल ० ॥06 (:०एलाशा।” ), फलस्वरूप लिथुआनिया ने पोलैण्ड के साथ 
युद्ध-स्थिति समात्त कर दी । जो भी हो, लम्वे समय से घले आ रहे लिथुआनिया- 
पोलैण्ड के इस विवाद के जेनेवा में प्रकाश में आ जाने से, यदि दोनों देशों में पुनः 
“मित्रता स्थापित नहीं हो सकी, तो कम-से-कम तनाव तो स्थायी रूप से कम हो 
ही गया। राष्ट्रसंघ के लिये यह महत्वपूर्ण सफलता थी। 
*राष्ट्रसंघ ने इन तीनों विवादों को जिस तरह निबयाया, उस पर कुछ सामान्य 
चर्चा करने की आवश्यकता है। मोसूछ विवाद और पोलेण्ड-लिथुआनिया विवाद 
दोनो ही ऐसे राज्यों के बीच के विवाद ये जिनकी शक्ति बहुत ही असमान थी। 
दोनो ही म।मले ऐसे थे जिनमें अधिक शक्तिशाली राज्य के पःस न केवल विवाद- 
ग्रस्त क्षेत्र ही था, अपितु किसी तरह उस पर औपचारिक अधिकार भी उसी का 
था । इन दोनों ही मामलो में राप्ट्रसंघ ने कमजोर राज्य को आत्मामिमान खोये 
बिना असमर्थनीय स्थिति से बच निकलने में सहायता पह-ुँचायी । यूनान-बलगगेरिया 
विवाद कमजोर और बरावरी के ऐसे राज्यो में था, जिनमें से किसी के भी परिषद्‌ में 
कोई प्रभावशाली समर्थक नहीं थे । इन बातो के कारण यह विवाद विशिष्ट रूप 
“में राष्ट्रसंघ की कार्यवाही के योग्य था। इससे परिपद्‌ के लिये निष्पक्ष निर्णय 
करना और उसे दोनों ही पक्षों से स्वीक् करा लेना सरल हो गया | इसके बाद 
युद्ध का खतरा उपस्थित करने चाले अन्य किसो विवाद के समय परिस्थितियों का 
ऐसा सौभाग्यपूर्ण सयोग कभी नहीं आया, अतः यह घटना ही युद्ध रोकने में 
राष्ट्रसंघ की सफलता का 'वरमत्रिन्दु रही । 
(४ ) इसी प्रकार १९२० में राष्ट्रसंघ के सम्मुख फिनलैण्ड तथा स्वीडन के 
बीच आहैण्ड द्वीपो ( /ैोंध्यार्त [अमर्ते5 ) पर स्वामित्व से सम्बन्धित विवाद 
छाया गया ! ग्रेटव्रिेटेन ने इस मामले को परिषद्‌ के सामने प्रस्तुत किया । फिनैण्ड 
ने बिवाद को अपना घरेद मामला बताया। विधिवेताओं की एक समिति ने यह 
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और वर्तमान अस्थायी सीमान्त पर गम्भीर मुठभेई हुई । स्थिति इतनी मर्यकर 
प्रतीत होने ठगी कि राष्ट्रसंध परिषद्‌ ने १९९५ के य्ाग्म्म में ही, एक दूसरा 
आयोग इन उत्ातों के सम्बन्ध में धतिवेदन देने छ लिये भेजा । आयोग फा 
प्रतिवेदन तुकों प्रशासन-रीति के अन्यधिक प्रतिकृछ थः। उससे पर्पिद्‌ को एक 
ऐसा सीमान्त निश्चित करने सें सहायता मिली जिसमें मोयूठ के विलायत का 
लगभग सारा ही क्षेत्र प्रादेशाधीन क्षेत्र में सम्मिलित हो गया। कार्रवाई के अन्तिम 
दौर में दर्की ने परिषद्‌ से अपने प्रतिनिधि को वापस बुल्ाफर परिषद्‌ फे निर्व 
को अन्तिम मानने के अपने पूर्व आश्वासन को बापग छे लिया । स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायछय ने; भिसके पास यह मल्‍मछा भेजा गया था, यह मत प्रकट किया कि 
ढसाँ-सन्धि ( [,0७४४0॥० 6७७ ) के अनुसार, परिषद्‌ के निर्भय को बन्धन- 
कारी बनाने के लिये सम्बन्धित पक्षों के मत आवश्यक नहीं हैं। कुछ हिघकियाहट 
के बाद, की ने अन्य फोई उपाय न देखकर, नये सीम!न्‍्त को स्वीकार फर लिया, 
जिसकी पुष्टि जन १९२६ में प्रेटब्रिटेन, टकी और ईराफ में हुई एफ सम्धि के 
द्वारा दो गयी । 
(२) यूनान और बलगेरिया विवाद ( (6००-2ाद्िग्ाका वैछफञत6 ) 

दूसरा विवाद घालकन देशो से सम्बन्धित था | युद्ध के बाद कई दपों तक यूनान 
और बलगेरिया के सीमान्त पर, छोटे-छोटे हमले और उत्पात होते रहते ये जो फि 
मुख्यतः मेसिडोनियन छठेरों का फाम द्वोता था। -अक्टूबर १९२५ में, इनमें से 
एक घटना की परिणमस्वरूप एक यूनानी सीमान्त-चौकी के कमाण्डर तथा उसके 
एक सैनिक की हत्या हो गयी । अ्तिशोधस्वरूप, एक यूनानी सेना बलगेरिया के 
क्षेत्र में घुस गयी । बल्गेरिया फो सरकार ने असंबिद के अनुच्छेद ११ के अपीन 
राष्ट्रसंप से अपीछ की । परिषद्‌ ने तुसन्‍्त पेरिस में अपना अधिवेशन किया और 
यूनानी सरकार से अपनी सेना हट छेने का अनुरोध किया । इसके साथ ही उसने 
ब्रिविश, फ्रांसीसी और इटालियन सरकारों से भी अपने अधिकारियों को घयना-सुथल 
प्र यह देखने के लिये कि वहाँ क्या हो रहा था, भेजने का अनुरोध किया। इईने 
कदमें। ने यूनानी सरकार पर निरोधक प्रभाव डा्ण । यूनली सेना बल्गेरिया की 
भूमि से हट गयी और यूनान को राष्ट्रसंघ आयोग द्वारा निश्चित किये गये पेम,ने पर 
वलगेरिया को उसकी भूमि के अतिक्रमग के लिये क्षतिपूर्ति की रकम चुकानी पड़ी। 
(३) पोलेण्ड और लिथुआनिया विवाद ( गिणीओअफ्रैणकांधा वैश्ए08) 

डिशुआनी सरकार ने मित्र रा्ट्रसरकारो के उस निर्णय को मानने से अस्वीकार 
ऋर दिया शिसके अनुसार विलना ( ५प४७ ) पोछैण्ड के ही अधिकार में रहने 
दिया गया था। मध्ययुग में विछ़ना लिशुआनिया साम्राज्य की राजधानी रह खुका था। 
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लिथुआनिया ने पोछेण्ड की सरकार से अपने सम्बन्ध तोड़ लिये और दोनों देशो 
के बीच “युद्ध-स्थिति? ( ज्ञछ० ् छा) की घोषणा कर दी। १९२७ में 
'लिथुआनिया के त।नाशह बोख्डेमगस ( ५०२४७४७७ ) ने बिलना से कुछ 
लिथुआनियो के निष्कासन से अदसर पाकर प्रसंविदा के अनुच्छेद ११ के अधीन 
सारा मामला राष्ट्रसंध के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। १० दिसम्बर को परिषद्‌ की 
एक स्मरणीय बैठक हुई जिसमे लिथुआनिया और पोलेण्ड के तानाशाहों को मैंठ 
हुईं | इस भेट के फलस्वरूप जो सम्मत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, उसकी सचसे प्रमुख 
विशेषता यह घोषणा थी कि “राष्ट्रसघ के दो सदस्यो के बीच युद्ध-स्थिति प्रसंबिदा 
की भाषा और भावना से असंगत है? ( "8 अठव० ण॑ छा फैशएल्था (ए० 
ग्राष्या7९३ ए (९ ],९8४०९ ४४8४ ३00070४४४० जात पछ () ९) ९4 ण्णऐ 
॥॥6 ला ० (6 (2०एलाश्या? )3 फलस्वरूप लिथुआनिया ने पोलेण्ड के साथ 
युद्ध-स्थिति समाप्त कर दी । जो भी हो, लम्बे समय से चले आ रहे ल्थिुआमिया- 
पोलेण्ड के इस विवाद के जेनेवा में प्रकाश में आ जाने से, यदि दोनो देशों में पुनः 
मित्रता स्थापित महीं हो सकी, तो कम-से-कम तनाव तो स्थायी रूप से कम हो 
ही गया | राष्ट्रसघ के लिये यह महत्वपूर्ण सफलता थी | 
"राष्ट्रसंध ने इन तीनो विवादी को जिस तरह निब्रदाथा, उस पर कुछ सामान्य 
चर्चा करने की आवश्यकता है। मोसूछ विवाद और पोलैण्ड-लिथुआनिया विवाद 
दोनो ही ऐसे राज्यों के बीच के विवाद थे जिनको शक्ति बहुत ही असमान थी। 
दोनों ही म/।मले ऐसे थे जिनमें अधिक शक्तिशाली राज्य के पःस न केबल विवाद- 
ग्रस्त क्षेत्र ही थां, अपितु किसी तरह उस पर औपचारिक अधिकार भी उसी का 
था । इन दोनों ही मामलों में राष्ट्रसंघ ने कमजोर राज्य को आत्मामिमा।न खोये 
“ब्रिना असमर्थनीय स्थिति से बच निकलने में सहायता पहुँचायी ! यूनान-बलूगेरिया 
“विवाद कमजोर और बरावरी के ऐसे राज्यों मे था, जिनमें से किसी के भी परिषद्‌ में 
कोई प्रभावशाली समर्थक नहीं थे | इन बातों के कारण यह विवाद विशिष्ट रूप 
में रा्ट्रसंघ की कार्यवाही के योग्य था। इससे परिषद्‌ के लिये निष्पक्ष निर्णय 
करना और उसे दोनों ही पक्षों से स्वीकृत करा लेना सरल हो गया । इसके बाद 
युद्ध का खतरा उपस्थित काने वाले अन्य किसी विवाद के समय परिस्थितियों का 
ऐसा सौमाग्यपूर्ण योग कमी नहीं आया, अतः यह घटना ही युद्ध रोकने में 
राष्ट्रसंघ की सफलता का चस्मबिन्दु रही । 
(४ ) इसी प्रकार १९२० में राष्ट्रसंघ के सम्मुख फिनलैण्ड तथा स्वीडन के 
बीच आहैण्ड द्वीपो ( /४ो०प४्त [डॉध्फपंड ) पर स्वामित्व से सम्बन्धित विवाद 
छाया गया । प्रेटत्रिटेन ने इस म/मले को परिषद्‌ के सामने प्रस्तुत किया । फिनलैण्ड 
ने विवाद को अपना धरेद्‌ म।मछा बताया। विधिवेत्राओं की एक समिति ने यह 


४६ अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 


निर्णय किया कि विवाद फिनलैण्ड का एक आम्तरिक विषय नहीं था | अतः परिषद्‌ 
ने एक जॉच-पड़ताल आयोग की नियुक्ति की, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर द्वीपो 
को फिनछैण्ड के अधिकार-क्षेत्र में घोषित किया गया, किन्तु द्वीपों में बसी स्वीडिश 
जनता के हितो की रक्षा हेतु यह व्यवस्था की गयी कि उन्हें व्यापक स्वायत्तता 
मिलनी चाहिये ! 

(५) १९२१ से १९२४ तक अब्यानिया और यूनान तथा अद्यानिया और 
यूगेस्ल्ातरिया के बीच एक सीमा-विवाद 'चलता रहा | इसे इल करने में परिषद्‌ को 
राजवूत-सम्मेलन ( /0 क्र05580075' (>णाध्यथा८6 ) से सहायता मिली । 

(६ ) १९२२ में ब्यूनिश-मोरक्‍्कों में राष्ट्रीया आशत्तियों ( [२६॥०४र्णहए 
]20606९७ ) के सम्बन्ध में फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य एक विवाद उत्पन्न हो 
गया । फ्रांस ने जब्र राष्ट्रीयवा आज्ञाप्तियों को ट्यूनिश्-मोरक्को के ब्रिटिश नागरिकों - 
पर लागू करना चाहा तो ब्रिटेन ने उन पर आपत्ति को और पंच-निर्णय का सुझाव 
रखा जिसे फ्रांस ने अस्वीकार कर दिया। विवश होकर ब्रिटेन ने इस मामले को 
परिषद्‌ में छ्ठाया | फ्रांस ने इसे अपना घरेलू मामला बताकर परिप्रद्‌ में इसके 
उठाये जाम का विरोध किया । किन्तु जब स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस 
मामले फो अन्तर्राप्रीय बताया तो विवाद को दोनों पक्षों ने परस्पर बातचीत द्वारा 
तय कर छिया । 

राष्ट्स्‍रसंथ की इन सभी सफलताओं के बारे में, जैसा कि प्रो० ई० एच० 
कार (४. 7, (४४ ) ने अपना मत अकट किया है, अधिक ध्यान देने योग्य 
बात यह थी कि ये सफलतायें समझौते का मार्ग अपनाते हुए प्राप्त की गयी थी | 
इन सभी मामझे में यह स्पष्ट हो चुका था कि परिषद्‌ केवल मनाने-समझा/ने की 
रीति (छाशात्वें एी एशडप्बशंणा ) दी काम में ला सकती थौ। अपनी 
सर्वाधिक प्रतिष्ठा एवं शक्ति की इस अवर्धि में, राष्टसंघ का एकम।त्र आधार उसका 
नैतिक अधिकार था; क्योंकि अनुच्छेद ११ के अधीन उसे अन्य कोई दक्तियाँ 
आ्राप्त नहीं थीं। १९३२ से पहले अनुच्छेद १५ और १६ में उपबन्धित निर्णय 

( 70वह्राएथा। ) और दण्डशक्ति ( छथार्था७ ) की प्रक्रिया का आश्रय छेने का 
कोई प्रयत्न ही नहीं किया गया ।? 
राष्ट्रसंघ के अन्य फायेफटाप 


( (फल 2लस्‍सापंटड ० प6 4९वबहए८ है 


यद्यवि शान्ति बनाये रखना ही राष्ट्रसंघ का सबसे महत्वपूर्ण तथा स्पष्ट कार्य 
था तथापि उसके नित्य के सामान्य कार्यो' की, जिनमें से अनेक अन्‍्तर्राष््रीय जीवन 


3. 8, पर, ए०ए उत#रशञावराईकावों उत्धंवतत्वज सेथातथशाज शीट 4७० एकाब एकर३, 9.708,.., 


राष्ट्रसंघ शांतिस्थापक के रूप में ७ 


का मान्य अंग बन गयी, कुछ चर्चा किये बिना १९१९ से बाद के अन्‍्तरांप्रीय 
सम्बन्धो का कोई भी इतिहास अपूर्ण ही रहेगा | 


राषट्रसंघ को समय-समय पर अन्य राजनीतिक कार्य भी करने पड़ते थे। 
उसने अपने शासी आयोग ( (50एशएांणए (>०४एां5अंणा ) के जरिये १९२० से 
१९३५ तक सार प्रदेश पर सफलतापूर्वक प्रश/सन किया और जनवरी १९३५ में 
वहाँ जनमत-सग्रह लिया जिसके आधार पर सार का प्रशासन राष्ट्रसंघ ने जर्मनी 
को सौंप कर अपने उत्तरदायित्व से मुक्ति पायी | अन्य कोई थदेश राष्ट्र-संघ के सीधे 
प्शासन में नहीं रखा गया था । किन्तु राष्ट्रसंघ ने स्वतंत्र नगर डानजिंग ( ि€6 
(2॥09 ०' [09०४ ) के संविधान की गारण्टी दी थी और वहा उसका एक 
उच्च आयुक्त ( छत (7०एणांह्भंणाथ ) रहता था मिसका फ्राम इस स्वतंत्र 
नगर और पोछैण्ड के विवादों में पंच के रूप में निर्णय देना था | उच्च भायुक्त 
के निर्णयों के विरुद्ध परिषद्‌ में अपीछ करने का अधिकार दोनों ही पक्षो को था । 
१९३४ से पहले जबकि जर्मनी और पोलैण्ड के बीच समझौते से स्थिति बदल 
गयी, पोलैण्ड और डानजिग के बीच के जितने विवाद परिषद्‌ के समक्ष आते थे, 
उतने और कोई प्रइन नहीं आते थे। इन विवादों को निबयने में राष्ट्रसंघ ने 
अत्यधिक कार्य-कुशलता प्राप्त कर ली थी | 


अह्पसख्यकों-सम्बन्धी सन्धियों को कार्यान्वित करने के लिये एक विशेष प्रकार 
की अक्रिया अपनायी गयी थी। अव्पसख्यको की ओर से आवेदन तथा जि्सि 
सरकार के विरुद्ध शिकायत की गयी हो उसका उत्तर परिषद्‌ के “तोन सदस्यों की 
एक समिति” के समक्ष प्रस्तुत किये जाते थे। समिति सम्बन्धित सरकार से इन 
मामलो की चर्चा करती थी ( किन्ठ अव्पसख्यको से नहीं जिन्हें सुनवाई का 
अधिकार नहीं था ) और सामान्यतः या तो सम्बन्धित सरकार को दोपमुक्त कर 
या उससे शिकायत दूर करने का दचम लेकर निबत्रदारा करती थी। यदि समिति 
सन्‍्तोषजनक आश्वासन ग्राप्त नहीं कर पाती थी तो मामछा परिषद्‌ में भेज 
दिया जाता था जिसमें प्रतिवादी सरकार को भी नियमानुसार प्रतिनिधित्व 
दिया जाता था। 


आर्थिक क्षेत्र में, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिये राष्ट्संध ने एक नया और 
विश्ञाक सगठन प्रस्तुत किया | विभिन्‍न देशों के विशेषज्ञों की वित्त और अर्थ 
( णधार्र्श धार्त ९००ा०णणा० ) समितियों की बैठकें प्रतिवर्ष जेनेवा में होती 
थीं। वित्तीय समिति विभिन्‍न राष्ट्रसंघ ऋणो को जारी करने और उनकी देखरेख के 
लिये उत्तदायी थी। १९२० में ब्रुसेल्स में एक सामान्य विच सम्मेलन हुआ 
जिसका उद्देश्य युद्धोत्तर वित्तीय पुनर्निर्माण पर विचार करना था। इसी प्रकार, 


डर 


हि 


श्ट अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 


झ्क-दरों ( 88/ ) में कमी करने तथा अन्य व्याणरिक बाधाओं को दूर करने 
के प्रइन पर विचार करने के लिये जेनेवा में १९२७ में एक आर्धचिक सम्मेलन भी 
हुआ था । 

राष्ट्स्‍रसव का सामाजिक तथा मानवतावादी कार्य कुछ अंझ तक युद्ध से पूर्व 
उन यदा-कदा और यत्र-तत्र होनेवाले असम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय क्रियाकलापों में समन्वय 
स्थापित करना था और कुछ अद्य तक नयी दिश्ञाओ में कार्य करना था । इन सभी 
कार्यों में सबसे पुराना कार्य दासता के विरुद्ध अमियान था। १९२७ में जेनेवा मे 
एक दासता-उपसन्धि ( 9]बए८७ (2णाए८णा०० ) हुईं। १९३२ में राष्ट्रसंघ ने 
एक स्थायी दासता-आयोग ( ?िश्ताव्प्र्या। 569७9 (>०णागांध्अ॑ंग ) स्थापित 
करने का निश्चय किया । राष्ट्रसंघ के अन्य संगठनों के कार्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 
ओऔपधियों के व्यापार, एवं स्त्री-ब्यापार ( धर्वातिए ॥8 ए०शथा ) को रोकथाम, 
शिध्ु-सेरक्षण तथा झरणार्थियों को सहायता देने और उन्हें बृसाने, एर्व॑ स्वास्थ्य 
सथा बीमारियों से सम्बन्धित ये । 


९ 
राष्ट्संध तथा सामूहिक सुरक्षा 
( [॥6 ,#ह्ृए४ 5ण्वे (7णीएलाए० 5९९एमए ) 

सामूहिक सुरक्षा फा अथे एवं परिभाषा 

सुरक्षा? दब्द एक साध्य की ओर संकेत करता है, जत्रकि 'सामृहिक? शब्द 
उस साधन का बोध कराता ह जिसे साध्य की प्रात्ति के लिये प्रयोग किया जाता 
है। शब्दों की इस व्याख्या से स्वाभाविक अर्थ यह निकलता है कि चूँकि साधन 
सामृहिक है, अतः साध्य भी सामृहिक होगा । “सामूहिक सुरक्षार ( (0॥0ल०ए७ 
96८०७ ) शब्ट के अनेक अर्थ निकठते हैं, किन्तु उनके मूल में यह बात है कि 
इस व्यवस्था के अन्तग्रृत विभिन्‍न राष्ट्र सामूहिक रूप से सगठित होकर किसी 
सम्मावित आक्रमण का विरोध करने के लिये कृतसंकर्प हो जाते हैं । 

सामूहिक सुरक्षा? की परिभाषा करते हुए प्रो० स्वाजेनबगर ( 90ीएछण2शा- 
#९ह० ) ने कहा है कि सामूहिक मुरक्षा “संस्थापित अन्‍्तर्राष््रीय व्यवस्था के 
विरुद्ध किसी आक्रमण को रोकने अथवा सामना करने के लिये सयुक्त कार्रवाई की 
मद्बीनरी” है ( +कष्टीगराश३ (0 [गंध इलाग वह गर्व (0. फाल्एलयाँ ए 
€०णाह बाए हटा: ७एमा।# घा स्शजीओीलवरजणांगर्ण गवे०?) 
प्रो० इमिस एलछ० क्लाउड ( [ग्रा3 ।, (5०१० ) के अनुसार, सामूहिक सुरक्षा एक 
परिकल्पित व्यवस्था है जो शक्ति-संतुलन तथा विश्व सरकार के त्रीच अन्तर्व॑र्ती है 
(७ ॥५7णी९ए्र्घ $एभंटया (६ 9 ॥/दपार्ती४ फजरशा. >89१९९ रण 
ए०एशः गाते जर्णावे 8०एथगागधथ्ा ) । इस प्रकार की व्यवस्था सदस्यता की 
इृष्टि से प्रायः सार्वभौमिक होती है तथा सदस्यन्रज्य आक्रमण की स्थिति मे एक 
दूसरे की रक्षा करने के निमित्त बाध्य रहते हैं । इस व्यवस्था का मूल सिद्धान्त यह 
है कि जहाँ किसी एक राज्य पर आक्रमण सभी राज्यो पर आक्रमण माना जाता है, 
वहाँ एक दूसरे की रक्षा करने के हेतु प्रत्येक राज्य कृतसकत्प होता है| 

सामूहिक मुरक्षा व्यवस्था में सुरक्षा की समस्या अक्ले किसी एक राष्ट्र की 
समस्‍या नहीं होती, अपितु उन सभी राष्ट्रों की समस्या होती है जो इस व्यवस्था के 
के अन्तर्गत आपस में बँघे होते हैं । यदि (/0? ५७ की सुरक्षा को सकट में डाठता 
है अथवा 'छि पर आक्रमण करता है तो ९), 7), 5, 7, 3, +, ॥, 7 तथा 


अप 4ी श2 50288 / कल 54254ह:72#07% 
3, धल्‍लइ्ड हिलफजवापथटप्चएटस्फ, उी०४स- उ?त|8००, छ. 404, 
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]९ ' की ओर से तथा '/० के विरुद्ध कदम उठार्येंगे अथवा (०७ के आकरमा 
का मुकाबला फरेंगे, मानो “0? ने (9 कौ सुरक्षा के साथ ही उनकी सुरक्षा 
की भी संकट में डाछ दिया हो । प्रो० हस्स जे० मारगेनथाठ के अनुसार, 'एक सबके 
डिये तथा सब एक के डिये? सामूहिक सुरक्षा का नारा है ((>ा७गि शं 
था थी (0 णाढ 9 घी ऋछलीएकार्द ती॑ सगॉल्टाएड इच्ट्प्ाफ- ) ।* 
सामूहिक सुरक्षा फी मान्यतायें 

युद्ध को रोकने तथा अन्तर्राष्ट्रीय झान्ति की स्थापना करने के एक प्रभावकारी 
साधन के रूप में सामृहिक सुरक्षा का सिद्धान्त निम्नलिखित तीन मान्यताओं पर 
आधारित है; 

(१) सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था प्रत्येक अवसर पर जबरदरत दाफि-सचय करने 
की स्थिति में हो ताकि आक्रामक राष्ट्र अथवा राष्ट्रों को आक्रमण करने का शाहस 
न हो सके, है 

(२) उन राष्ट्रों की सुरक्षा सममन्‍्धी धारणाओं, मान्यताओं तथा नीतियों में 
समरूपता होनी चाहिए बिन्हें सामूहिक रूप से आक्रमण का मुकाबला करना 
हो, तथा 

(३ ) ऐसे सभी राष्ट्रीं को अपनी परस्पर-विरोधी राजनीतिक हितों को स!मूहिक 
सुरक्षा-कार्रवाई के द्वितों के लिये उत्सर्ग करने को तत्पर रहना चाहिये | 

अन्त में, प्रो” फ्रीडमैन ( ित०0कऋ्रध्य0 ) के झब्दी में फहा जा सकता है कि 
सामृहिक सुरक्षा की सफल व्यवस्था के लिये राष्ट्रीय स्वतंत्रता था राष्ट्रीय बैयक्तिकता 
का पूर्ण परित्याग अनिवार्य नहीं है, किन्तु उसके लिये आवश्यक है कि राष्ट्र अपनी 
व्यक्तिगत इच्छाओं का सामूहिक निर्णयों के समश्ष आत्मसमर्पण कर दें। सामूहिक 
सुरक्षा के मभावझाली होने के लिये यह अपेक्षित है कि सैनिक शक्तियों तथा घावक 
शरस्त्रों पर अन्‍्तर्रा्टीय निर्यत्रण लगाया जाय, जो निश्चित रूप से उस समय तक 
संम्भव नहीं है जब तक कि राष्ट्रीय प्रशुसत्ता पर कढोर प्रतिबन्ध न हो | 
राष्ट्रसंघ असंविदा के अन्तर्गत सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था 

राष्ट्रसंघ का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की 
स्थापना करना एवं अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को झान्तिपूर्ण दंग से सुछझाना था | इस 
उद्देश्य की ग्रात्ति के लिये राष्ट्रसंघ प्रसंविदा में अनेक प्रावधान थे किन्तु उनमें 
सामूहिक सुरक्षा से सम्बन्धित प्रावधान प्रमुख़ थे | प्रसविद्ा के अनुच्छेद १० में 
आ्रवधान था कि, “राष्ट्रसंध के सदस्य सब्र के सभी सदस्यों की आदिशिक असण्डता 
तथा वर्तमान राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मश्व करने तथा बाह्य आक्रमण से उनकी 
4, प्रन्क उ. १8९० धाबए, सगका2+ बताकर खेंलाश०, ए. 398. 
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रक्षा करने का वचन देते हैं | ऐसे किसी आक्रमग के समय या ऐसे किसी आक्रमन 
की धमकी था खतरे के समय परिषद्‌ यह परामर्श देगी कि किन उपायों दास 
यह कतंव्य पूरा किया जा सकता है” (“6 [र्चैव्याश३ रण (6 4,6०६४०९ 
चए्ते- पथ्ौए& 00 769०० छापे छ976$शए8 85७. 88थ॥75६ गया ख्ह९४४0ाव 
चाह कशांगांग एाध्ट्गोए. हाते ड्रॉप एगेहल्शे पर्तेश्एथार्तर१९९ र्ण 
थी जल्करश& ग॑ (46 (,०8४४०९-.. पि 288९ 0 बहाए 5परी 8९९/७)०)] ०0 
0 0836 णी हा9 प्राए४ 07 त॑चएए९/ .णी 8पणी ह९९/०डंगा 6 (20घार्तों 
जी 8तैसेंड७ एएणा. थी पाला 99 जाली फीड ० जोइलांण्म और 6 
0॥ ०-४१ ) । इस सम्बन्ध में प्रसंविदा के अनुच्छेद ११ का उल्लेख कर देना 
भी आवश्यक प्रतीत होता है जिसमें कहा गया था कि, “कोई भी युद्ध अथवा 
युद्ध की धमकी, चाहे उसका प्रभाव राष्ट्र के किसी भी सदस्य पर तत्काल 
पड़ता हो अथवा न पड़ता हो, इसके द्वारा सारे राष्ट्रध की चिन्ता के विषय 
घोषित किये जाते हें और राष्ट्रसंघ ऐसी कोई भी कार्रवाई कर सकेगा वो 
राष्ट्री की शान्ति बनाये रखने के लिये उचित और प्रभावपूर्ण समझी जाय” । 
यददि राष्ट्संघ की गतिविधियों का अवलोकन किया जाय तो ऐस।| प्रतीत होगा कि 
सामूहिक सुरक्षा के विकास तथा उसे छागू करने के एक साधन के रूप में राष्ट्रसंघ 
अत्यधिक ब,धाग्रस्त था तथा वस्तुत्तः प्ररम्म से ही शक्तिहीन था । 


सामूद्दिक सुरक्षा की विफछता के कारण 
प्रसविदा के अन्तर्गत सामूहिक सुरक्षा की विफठता के कारणों में निम्नलिखित 


महत्त्वपूर्ण थे 

(१ ) संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्राप्त नहीं कर सका तथा 
सोवियत संघ (रूस ) राष्ट्रसंघ के बाहर ही रहा ( सोवियत संघ को १९३४ मे 
राष्ट्रम की सदस्यता प्राप्त ही सकी )। प्रेठब्रि्न ने अन्तर्रा्रीय दायित्वों के 
पालन में उपेक्षा दिखाई तथा बाद में जापान, इठछी एवं जम॑नी ने खुलकर तथा 
निःसंकोच प्रसविदा के नियमों का उल्लंघन किया | इन सच बातो ने मिलकर उसने 
आश्य,ओं को धूमिल कर ठिया कि राष्ट्रसंघ अन्तर्राष््रीय संकरो को सुलझाने में 
प्रभावकारी होगा । 

(२) सदस्यवा की दृष्टि से भी राष्ट्रसंघ पर्यात्त रूप से व्यापक नहीं था, क्योक्ति 
सभी प्रमुख राज्य इसमें शामिल नहीं थे और जिन्होंने इसकी सदस्यता स्वीकार 
की थी, वे सामूहिक सुरक्षा के प्रचछ समयथेक नहीं ये। ये अपने राष्ट्र की मुसश्ा 
केलिये चिन्तित ये, न कि सामूहिक मुरक्षा के लिये। उग्हरण के छिये, ऋ्रांट 
एक वाश्तविक तथा सावंभौमिक सुरया पदति की अपैशा जर्मनी के विरुद्ध 


धर अन्तरोष्ट्रीय संगठन 


सुरक्षा चाइता था तथा सोवियत संघ मुख्यतः फासीवाद के बढ़ते संकट के 
लिरद्ध सुरक्षा के लिये चिन्तित था! 

(३ ) राष्ट्रघ के सदस्य-राज्य प्रसंविदा के अनुच्छेद १६ के अन्तर्गत आव- 
बयकता होने पर सामूहिक सुरक्षा के लिये कदम उठाने को वचनब्रद्ध ये । किन्तु 
इस अनुच्छेद को यथार्थ में कभी कार्यान्वित नहीं किया गया | राष्ट्रसंध के अनेक 
सदस्य-राज्य प्रारम्म से ही सामूहिक सुरक्षा सिद्धान्व के विषय में आन्तियों रखते 
थे। यथपि समय-समय पर सामूहिक सुरक्षा के अन्तर्गत सदस्य-राज्यों के दावित्लों 
की व्याख्या करते हुए अस्ताव पारित किये गये, तथापि उनमें से अनेक प्रस्ताव 
सीमाकारी तथा श्रतिग्रन्धक स्वभाव के थे । 


४ ) अपने प्रारम्मिक वर्षों में रा्ट्ूघ ने कुछ विवादों को सुलझाने में उत्कृष्ट 
सफलता अर्जित की, फिनतु जब-जश्व किसी महाशक्ति ने खुलकर ग्रसविदा के नियमों 
कौ अवज्ञा की, तब राष्ट्रसघ की सुरक्षा व्यवस्था उस परीक्षण में निष्फल ही रही | 
सामूहिक सुरक्षा की घिफलता में प्रमुख अन्तरोष्ट्रीय संकट 

(१) मंचूरिया का संकट तथा चीन-जापान युद्ध ( १५३१-१९३७ )-- 
९३१ में राष्ट्रसेध के समश्ञ एक भीपण संकट-मंचूरिया का सकद-उपस्थित हुआ ) 
जापान द्वारा मं चूरिया-विजय प्रथम विश्व-युद्ध के बाद सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक 
भूमिबिन्हों मे से एक थी। यह एक ऐसा विवाद था जिसमे सामूहिक सुरक्षा के 
सिद्धान्त का वास्तविक परीक्षण होनेवाल्य था | १८ सितम्बर, १९३१ को जापान ने 
कडेन (मंचूरिया) पर अ्रमण करके उसे अपने अधिकार में छे लिया ! यद्यापे चीन 
ने ग्रसविदा के अनुच्छेद ११ के अन्तर्गत राष्ट्सघ से जापान के आक्रमण के विरुद्ध 
सहायवा की याचना की, तथापि वह ( राष्ट्रसंघ ) सुदूर पूीय राजनीति में अनर्थकारी 
रूप से उलझ कर रह गया। राष्ट्रथ परिषद्‌ ने २४ अक्ट्ूमर को यह प्रस्ताव 
पारित किया कि जापान मंचूरियां से अपनी सेनायें वापस बुला ले, परन्तु इस प्रस्ताव 
का कोई ठोस तथा व्यावहारिक परिण।म नही निकला; क्योकि जापान मे इसका विरोध 
किया | पेरिस समझौते के अनुसार युद्ध का आश्रय लेना निपिद्ध था तथा वाशिगटन 
में की गयी नौ-राष्ट्री की सन्धि के हरताक्षरकर्ता वीन की स्वतंत्रता और अखण्डता 
का सम्मान करने के छिये वचनवद्ध थे। यही कारण था कि जापान ने दृदतापूर्वक 
अनुरोध किया कि मंचूरिया मे उसकी कार्रवाई को छुद्धन मानकर “पुलिस 
कार्रवाई? ( 9००७ ०9०००४०१३ ) माना जाना चाहिये और कहा कि चीनी 
क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाने का उसका कोई विचार नहीं था | 
दिसम्बर, १९३१ को जापान के पहल पर राष्ट्रसंध परिषद्‌ ने प्रत्यक्ष जाँच- 
पड़ताल करने के लिये छर्ड छिट्न की अध्यक्षाता में एक पाँच-सदस्यीय जाँच- 


राष्ट्रसंघ तथा सामूहिक सुरक्षा धर 


आयोग सुदृसुपृर्व भेजा । इस आयोग में प्रेटब्रिडेन, फ्रांस, इटलछी, जर्मनी तथा 
संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि झामिल थे। बाद में १९१३ में जापान से 
शंध ई पर अपना अधिकार कर लिया और घीन ने पुनः राष्ट्रसेध से सहायता की 
बाचना की ! ४ मय, १९३२ को राष्ट्रसंघ सभा ने एक यस्ताव पारित किया जिसमें 
जापान को शीम ही शंधाई खाली करने को कहा गया था | इसी बीच १९१२ में 
जापान ने मंचूरिया के मंचूकुओ ( जिककलपाप्छ0 ) स्थान पर एक कंट्युतस्दे 
सरकार की स्थापमा कर दी । रष्ट्रसेम द्वारा सुदूर-पूर्य में भेजे गये पछिटस आयोग 
([,5व्े |..00०च (णशएशेशेण ) ने मंचूरिया पर जापान का दावा अस्वीकार 


कर रिया । राष््रसंम मे जापान के कार्यों की निन्‍्द्रा करते हुए उसे आक्रामक घीषित 
किया | इसके पश्चात्‌ जापान ने मार्च, १९३३ को राष्ट्रसेव को सदस्यता से अल्य 


होने की घोषश। कर दी । इस घटना ने राष्ट्संघ के अन्तर्गत सामूहिक सुरक्षा पद्धति 
की दुर्बछता को स्पष्ट कर दिया। राष्ट्रसंघ जापान के आक्रमग से घीन की रक्षा 
करने में स्वधा असम रहा । 

(२) इथोपिया का संकट ( १९३५-१९३६ )--सप्ट्रसंप्र के इतिहास 
मे सामुहिक सुख्या-्यवस्था की सबसे कठोर परीक्षा इथोपिया के संकट के 
समय हुई । जब इटली की सेनाओं! ने इस स्वतंत्र अफ्रीकी राज्य पर आमकृमग 
कर रिया वो यह मामला शीघ्र ही राष्ट्संध के समक्ष अस्तुत किया गया और 
जब इटली ने अपनी आक्रामक कार्रवाइयों को बन्द फरने से अस्वीकार कर 
दिया, तो इब्ली के विरोधों के होते हुए भी, रा्रसंघ परिषद्‌ ने इटली फे विरुद्ध 
अनुद्यास्तियों को लायू करन का निर्णय लिया । इस प्रकार इटछी-इथोपियां युद्ध 


शधष्रसंघ फी सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिये सत्रसे 
अड्टी कसौरी था। जैसा कि समस्त विश्व जानत। है, राष्ट्रसंध इस संकटक,ठीन 


परीक्षा में भी असफल रह्दा ) यद्रपि राष्ट्संध फे सदस्य-रा्यों ने इठली के विदद्ध 
अमुश्|स्तियों को रूमू करमे का समर्थन किया, तथापि उन्होंने व्यवहार में ऐसी 
कोई कारवाई नहीं की। इटली के विरुद्ध तेल-अनुशस्तियो को कमी छागू नहीं 
किया यया तथा स्वेज नहर दृटलों के जहाजों के लिये खुला रहा । इटली के तमाद्ाह 
मुसोलिनी ने इथोषिया। को अपने सा्राज्य में मिल्य लिया तथा इस अकार सुरक्षा के 
. एक स,धम के रूप में राष्टसंघ की दुर्बलता स्पष्टलया प्रकई हो गई थी | 

इथीपिया के सम्राट हेले सिल्सी (|निर्शाठ 565आ6 ) ने राष्ट्रचेध समा के 
समक्ष उपस्थित होते हुए अतिनिधियों को याद दिलाया कि इटली के आमानुपिक 
तथा बरत्रर अक्रमण से न केवछ उनके देश की स्वतंत्रता समाप्त हो चुकी थी, 
अपित उसने विश्वशान्ति की आशाओं पर भी कठोर ग्रहार किया था। सम्राट देखे 
सिछासी ने समा को चेतावनी दी कि जब तक साप्रच्यवादी शक्तियों का विश्व पर 


च्ए अन्वरोष्ट्रीय संगठन 


परभुत्य पर बना रहेगा, अथवा जत्र तक दान्तिप्रेमी राष्र संगठित होकर भविष्य में 
आक्रमणो का विरोध नहीं करेंगे ( चाहे उसके लिये उन्हें युद्ध ही क्यो न करना 
पड़े ), तत्र तक इथोपिया थे; सकट के समान ही विश्व के अन्य भ गो में संकट 
उप्नन्न होते रहेंगे | 


(३) अन्य घटनायें-हेले सिल्ासी फी निराशाजमक मविष्यवाणियों पूर्णतया 
सत्य सिद्ध हुईं । इथोषिया पर इटली के आधिपत्य के जीप्र बढ ही नाक्ती जमनी 
द्वारा आस्ट्रिया पर विजय प्राप्त कर ली गयी । म्यूनिख में हिटलर को अःत्मसमपंण, 
उसके ब.द चेकोस्लोबाकिया का विन/श आदि घरन।यें इस बात का ग्रतिज्रिम्व थीं कि 
राष्ट्रसघ सामूहिक सुरक्षा के एक साधन के रूप में नितान्त निष्किय रहा | मच, १९३१९ 
को चेकोस्लोवाकिया पर नात्सी जर्मनी के अधिकार के बाद, स्थल्नि ( 50॥॥ ) ने 
कट शब्दों में कहा था कि, “अनाक्रामक राज्यों, मुख्यतः इंग्लैण्ड, फ्रांस तथा संयुक्त 
राज्य अमेरिका ने'**** “सामूहिक सुरक्षा की नीति, आक्रामकों के विरुद्ध सामूहिक 
विरोध की नीति का परित्य;ग कर दिया है, तथा अहस्तक्षेप, 'तटस्थता? की स्थिति 
को अपना लिया है? ( “(6 ग्रष्म-तए8ए९६शए९ (९७, फ़ांगश्या 9 सिःहलशाव॑, 
गिद्या९6 छत पीह (िचालवे 90065- - ५ ० » +*+ -ी॥९७ शुं्लव्तै ॥ 79०ॉ०७४ र्ण 
९०|६लाए७ $९०७॥४५ 76 फएणगीालए रण <०ै]९०ाए७ उल्मंजघा0० ६0. ॥6 
888४7९5६05, ब्णते 8५ 4० प्ोला छएछ 898 ए90शाणा रण गणानंधाशिणला(0, 
फ़ण्भंाणा ० 'प्रल्पाग॥9१-० ) ।? स्टालिन ने चेतावनी दिया कि “अहस्तक्षेप क्की 
नोति का अभिप्राय आक्रमण को मौन सहमति देन। है, पैद्ध को स्वच्छन्द वागडोर देना 
है, तथा फलरवरूप युद्ध को विश्य-युद्ध में बदल देना है ।? स्थलिन की इस चेतावनी 
के ठीक छः माह के अन्दर ही सामृहिक सुरक्षा की नीति का परित्याग करने के 
कारण विच्व को द्वितीय विस्व-्युद्ध का सामना करना पडा । इस प्रकार राष्ट्रसंध के 
अन्तर्गत सामूहिक सुरक्षा मशीनरी पूर्णतः असफल रही ।* 


है. 0००४४ हही उन अलॉदाश # बंयनी रन जज 20४०४ बआंआ पटक हाए 36. 


१० 
राष्ट्रसंघ की दुर्घलतायें अथवा कमजोरियाँ 
( ९५ छछवा९5५९5 ० 5पणोटणगांधए$ रण च6 ,९४एए७० ) 

अन्तर्राद्रीय राजनीति के ख्यातिलूब्ध विद्वान प्रो० हन्स जे० मारगेनथाउ ने 
अपनी पुम्तक 'राष्ट्री के मच्य राजनीति? ( (2००४ णाणाए िंबाणा ) में 
राष्ट्रघ की तीम दुर्बह्ताओ अथवा कमजोरियों का वर्णन किया है | ये 
निम्नलिखित हैं : 

(१ ) साविधानिक ( (7०७ाणांणार्ण ) 

(२) सरचनात्मक ( हधाएलाह्ों )) तथा 

(३ ) राजनीतिक ( ?एण७०४ ) । 
(१) सांविधानिक दुर्बढता 


राष्ट्रसंध की साविधानिक दुर्बछता पर प्रकाश डालते हुए प्रो” मारगेनथाड ने 
कहा ह कि गसथ प्रसविदा के अन्तर्गत युद्ध को पूर्णतया अवैध घोषित नहीं 
किया गया था। राष्ट्रघ के संदस्य-राज्य कुछ परिस्थितियों के, अधीन युद्ध का 
आश्रय नहीं छे सकते थे किन्तु उन्ही परिस्थितियों के अभाव में सदस्य-राज्यों को 
युद्ध करने की अनुमति दी गई थी | यहाँ इस बात का उल्लेख कर देना आवश्यक 
प्रतीत होता है कि प्रसविदा में युद्ध को 'चिन्ता का विषय! ( अनुच्छेद ११ ) 
तो घोषित किया गया था, परन्तु उसे गैरकानूनी नहीं माना गया था। प्रसविदा 
की प्रस्तावना में ही सदस्य-राज्यो पर युद्ध न करने का प्रतिबन्ध लगाया गया था। 
नुच्छेद १२ के अमुसार सदस्य-राज्य इस बात पर सहमत थे.कि वे पंचों के 
फैसले या न्यायिक निर्णय या परिषद्‌ के प्रतिवेदन के तीन महीने बाद तक युद्ध का 
आश्रय नहीं लेंगे | अनुच्छेट १३ के खण्ड ४ के अनुसार सदस्य-राज्यों ने इस बात 
को स्वीकार किया था कि वे राष्ट्रसत्र के किसी सदस्य-राज्य के वियद्ध युद्ध का आश्रय 
नहीं छेंगे, जो विवाद के न्‍्याथिक निर्णय से सहमत हो | अन्त में, अनुच्छेद १५ के 
खण्ड ६ के अनुसार सदस्य-राज्य इस बात पर भी सहमत थे कि यदि किसी विवाद से 
सम्बन्धित परिप्रद्‌ के प्रतिवेदन को सर्व॑सम्मति से स्वीकार कर लिया जाता है, तो वे 
६ सदस्य-राज्य ) उस विवाद से सम्बन्धित पक्ष, जिसने परिषद्‌ के प्रतिवेदन में की 
गई सिफारिशों के अनुपालन का वचन दिया हो, के विरुद्ध युद्ध महीं करेंगे। इन 
समस्त सश्व्तं उपबन्धो से यह अर्थ निकलता था कि यदि ऐसी परिस्थितियों उपलब्ध 
न हो, तो युद्ध किया जा सकता था। जैसा कि जीन रे (6०४ रि6ए ) ने कहा 


५६ अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 


है कि धसंविदा के निर्माताओं की दृष्टि में अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को सुलझाने के छिये 
युद्ध ही एक सामान्य इछ था |? 

प्रो० मारगेनथाउ का विचार है कि यदि राष्ट्रध के सदस्य-राज्यों ने प्रसंविदा 
के प्रावधानों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित भी किया होता, तो उन्हें कुछ युद्धो को 
रोकने की व्यवस्था करनी पड़ती और कुछ युद्धों को वैध वतत्यना पड़ता | इस 
प्रकार कुछ आलेचको जैसे प्रो०् मारगेनथाउ के अनुसार यह निष्कर्ष निकाला जा 
सकता है कि राष्ट्रसंध में एक गम्भीर सांविधानिक दुर्बलता यह थी कि वह राज्यों फो 
कुछ परिस्थितियों के अधीन युद्ध का आश्रय लेने की अनुमति देता था । 
(२) संरचनात्मक दुेलता 

राष्ट्रसघ की संरचनात्मक दुर्बलता पर प्रकाश डालते हुए प्रो” मारगेमथाठ ने 
कहा है कि राष्ट्सध की संरवना उस समय ग्रधानतः यूरोप्रीय थी, जब कि अन्त- 
रष्टीय गजनीति के मुख्य तत्त्व प्रधानतः यूरोपीय नहीं थे। फ्रांस तथा श्रेथब्रिटेन, 
जिनका राष्ट्रसंघ पर प्रभुत्व था, यूरोपीय श्क्तियाँ थीं ! गैरयूरोपीय महाशक्ति के रूप में 
एकमात्र जापान राष्ट्रसंघ का सदस्य था। विश्व के दो सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्रों 
में संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्तंध का सदस्य नहीं बन सका तथा सोवियत संघ 
१९३४ से १९३९ तक ही राष्ट्रसंध का सदस्य बना रहा | 

यह निस्सन्देह सध्य है कि २१ प्रारम्भिक सदस्यों में से केवछ १० यूरोपीय थे 
और १३ राष्ट्रो में से, जिन्होने बाद में राष्ट्रसंध की सदस्यता अहण की, केवल ७ 
यूरोपीय थे । यहाँ इस बात का उल्लेख कर देना आवश्यक प्रतीव होता है कि 
एक अन्तर्सट्रीय संगठन, जिसका प्रमुख उद्देश्य विश्वशान्ति और व्यवस्था को 
बनाये रखना है, को सार्वभौमिक इस अर्थ में नहीं होना है कि विश्व के सभी 
राष्ट्र इसके सदस्य हैं। इसे सावंभौमिक इस अर्थ में होना है कि वे शक्तिशाली 
राष्ट्र, जिनसे विश्वशान्ति के भेग होने की आशंका हो, इसके क्षेत्राधिकार के 
अन्तर्गत आते हों । 

प्रसंविदा के अनुच्छेद १७ ने राष्ट्रसंघ के क्षेत्राधिकार को सा्वमौमिक या 
विश्वव्यापी बनाने का प्रयास किया, चाहे सभी राष्ट्र इसके सदस्य हों यान 
हों । इस अनुच्छेद में कहा गया था कि, यदि राष्ट्रसीेध के किसी सदस्य और किसी 
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, राष्ट्रसंघ की दुबेलतायें अथवा कमजोरियाँ ण्छ 


राज्य अथवा किन्ही राज्यों के बीच विवाद हो, जो कि राष्ट्रसंघ का सदस्य न हो 
अथवा राष्ट्रसंघ के सदस्य न हों, तो ऐसे राज्य अथवा राज्यों को विवाद के प्रयोजनो 
के लिये राष्ट्रसंध की सदस्यता के कतंब्यों को ऐसी शर्तों, पर स्वीकार करने के लिये 
आमंत्रित किया जा सकता है, जैसा कि परिषद्‌ न्‍्यायोचित समझे | यदि इस 
प्रकार का आमंत्रित राज्य सदस्यता के कतंव्यो को मानने से अस्वीकार कर देता है 
ओऔर राष्ट्रसेघ के किसी सदस्य-राज्य के विरुद्ध युद्ध का आश्रय लेता हैं तो अनुच्छेद 
१६ में उल्लिखित अनुशास्तियाँ ऐसे राज्य के विरुद्ध लागू होंगी ।! इसमें आंगे यह 
भी कहा गया था कि यदि विवाद से सम्बन्धित दोनों पक्ष ( चाहे उनमें से एक 
अथवा दोनों ही राष्ट्संघ के सदस्य न हो ) सदस्यता के कर्तव्यों को मानने से 
अस्वीकर कर देते हैं, तो परिषद्‌ ऐसे कदम उठ, सकती है तथा ऐसी सिफारिशि 
कर सकती है जो युद्ध को रोक सके तथा विवाद को सुल्झाने में सहायक हो |? 

विश्वश/न्ति की स्थापना की दृष्टि से अनुच्छेठ १७ ने राष्ट्रसंघ को एक विश्व 
सरकार का रूप देने का प्रयास किया । राष्ट्रसंघ को अवश्य ही छोटे राज्यो को 
नियंत्रित करने में कोई कठिनाई नहीं हुईं। हम यह कल्पना कर लेंकि 
१९१९-१९३४ के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ, जब कि ये दोनों 
ही शए इस अवधि के समय राष्ट्रसंघ के सदस्य नहीं हैं, फे बीच एक विवाद उत्पन्न 
हो गया है। ऐसी स्थिति में यदि राष्ट्रसंघ संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा सोवियत 
संध अथवा दोनों पर अपनी इच्छा को थोपने का प्रयास करता तो उसका तात्पर्य 
विश्व-युद्ध को आमंत्रित करना होता । अन्त मे, प्रो” मारगेनथाउ के शब्दों में कहा 
जा सकता है कि कुछ बड़े राज्यों की सदस्यता तथा दूसरे बड़े राज्यों की गैरसदस्यता 
ने राप्रसंघ को विश्वव्यापी पैमाने पर शान्ति-स्थापना की दिशा में शक्तिहीन 
बना दिया । 
(३ ) राजनीतिक दुबंरूता 

राष्ट्रसंघ प्रसंविदा पर हस्ताक्षर करते समय सबस्यन्राज्यों ने अन्तर्यट्रीय शान्ति 
एवं सुरक्ष को बनाये रखने के लिये अनेक बन्धन और दायित्व स्वीकार किये ये, 
परन्तु जब उनके पालन करने का समय आया, तब उन्होने प्रसंविदा के नियमों के 
भंग करने वाले राज्य को रोकने की न तो इच्छा दिखाई और न थोग्यता एव 
साहस । राष्ट्रसंघ सदस्य-राज्यों और विशेषकर बड़े राज्यों के आपसी मतमेदों के 
कारण शक्तिहीन और निष्क्रिय होता गया। राष्ट्रसंघ के शक्तिशाली सदस्य-राज्यों ने 
सदैव अपने राष्ट्रीय हितो को राष्ट्रसंघ की न्‍्यायभावना से उच्चतर स्थान दिया । 
सच तो यह है कि प्रत्येक राज्य राष्ट्रसंघ को अपने हविंत में प्रयोग करना चाहता था 
उदाहरण के लिये, फ्रांस राष्ट्रसंघ को केवल अपनी मुरक्षा और जमनी के विद 
प्राप्त करने का एक माध्यम बनाना चाहता था, न कि विश्वश्ञान्ति फी ऊ 


११ 
रा्-संघ की असफलता के कारण 


( एजच्लॉएएड ता ऐछ (.2०5०ए९ ० िहताग७ ) 

अन्तर्राट्रीय सगठन के विकास की दिशा में राष्ट्रसंघ एक महत्वपूर्ण कदम था। 
यह आधिक और स,माजिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रथम सफल प्रयोग 
था। विद्व के विभिन्‍न क्षेत्रों में विद्यान आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का 
समाधान करने में राष्टरसंध ने उल्लेखनीय सफलता अर्जित की। किन्तु युद्धो को 
रोकने तथा अन्‍्तर्राष्रीय ज्ञान्ति व सुरक्षा से सम्बन्धित विवादों का शान्तिपूर्ण निब्रयरा 
कराने में वह” असफल रहा । वह केवल उन छोटे-मोटे राजनीतिक विवादों को ही 
नित्रगय सका जिनमे प्रमुख गए्ठो के स्वार्थ नहीं टकराते थे अथवा जिनके निदान 
से सभी सबस्य-राष्ट्री के स्वार्थ समान रूप से पूरे होते थे । उसकी स्थापना के बाद 
से निरन्तर बड़ी शक्तियों द्वारा आक्रामक कार्रवाईयाँ करने की घटनाये घटती 
रहीं, परन्तु साप्ट-संघ निष्क्रिय होकर उन्हें देखता रहा | जर्मनी, जापान, इब्ली, 
रूस आदि शक्तियों ने राष्ट्रसंघ प्रसंविदा का गम्भीर अतिक्रमण किया, लेकिन बह 
उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सका। इस प्रकार राष्ट्रसंघ अपने प्रमुख 


उद्देश्--शुदू को रोकने तथा विश्व-व्यवस्था को बनाये रखने में पूरी तरह असफल 
रहा जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :-- 


(१) राष्ट्रसघ की असफलता का एक महत्वपूण कारण यह था कि इसे मित्र 
तथा साथी राष्रों ( /५हते छापे 55०लंछा९वे ०७९७) दव।रा १९१९ में जम॑नी 
के साथ की गयी वर्साई की सन्धि ( ]:९७% ० ४९७४॥९४ ) का ही एक भांग 
माना गया था अर्थात्‌ राष्ट्रसंव की स्थापना बर्साई की संधि द्वारा हुई थी। एक 
तो यह संधि जमन अचारकों के मुपरिचित भब्दो में “आादिए्ठ शान्ति” ( १ठछल्त 
ए९०८७ ) थी | वह प्रिजिताओं द्वारा विजितों पर छादी गयी थी, अधछान-प्रद'न की 
प्रक्रिया के आधार पर पररपर बातचीत द्वारा तय नहीं हुई थी। वर्साई की सूधि 
में आरोप की मात्रा आधुनिक युग की किसी भी पिछली शान्ति-सधि की अपेक्षा 
अधिक स्पष्ट थी। इस संधि पर जमनी की ओर से हस्ताक्षर फरने बारे प्रतिनिधियों 
को हम्ताक्षर-व्रिधि के समय मित्रगष्ठों के प्रतिनिधियों की बगररी से नहीं ब्रेठाया 
गया, अपितु, इसके विपरीत, उर्न्द पहरे में अपराधियों फी भाँति होंठ के भीतर 
आऔए यहर स्थया-ले जाया गया । इन अनावश्यक अपगाने के जमंती में थे अन्य 
दुरगामी मनोवेैशनिफ परिण मे हुए । अतः राष्ट्रग्यंप के. ठिये दर्साई पी संधि मे 
लेना अमिशाप सिद्ध दुआ | प्रोढ मोस्मन ग्रेदविच (िताधाकतक उिलाए्ललो 


2सक् एक करन 
3व ९०6 ०् ४ 


ह्टीय संगठन 
2 यार: असफरता के वारत्क सरस्कसब्य हैं| उत्तदया 
ये । बह 2-प्रंय अतफ़बत/ | कर मदर स्ज्यो कग अेवफ़णता थी | श्स 
सम्क्ध | उरमन बी« भरर ( फात ०) का ना हे, नप्र्स्प 
विफस नही ड््भा के सरत्य रेप व्रि' फ़्ज़ डुए?7 ( डक व 70६ (६, 
+0१ए७6 6 ] ५६ (७ 7, ० ॥५ मल 82५९ ५॥८], /9/6३, 
१/ 8 /प ०6 ७85 (कल । कद घि; में सट््संय फल 
वेपलिक गकित्य 7 वैधानिक विद्धान्त शोक क्रिस सता आय हृ 
नह ह) सकते राज्य मुन्फ ये अभिवद्धि ड्यि 
फिकि अभावशाद) दंय के नहीं कर सकते ६ | हद करत निश्चित हप हे 
कही जा फैकती ६ / राप्सप अपने ३ प अंगों फियी भी आ हे 
परचनात्मक दोष के विकड नह रहा । 9 -संफ युरक्षा क) 
स्थापना करने 2 रसडिये #िफस रहा स्य॥ओे- उसके २) 


ट्ये / कि उस ० दे अमुख पउसराज्यो-कास 
था अेटब्रेडेज मे मंचूरिया तया इथोगिय के; मामले हे ने शक्तियाली ढंग हे 
यथा । 


०७६) का विषार ६ क्लि 
पहुसक के) असफलता के हिये पटरय-साज्य की जनता भी समान 


) ने स्प्ते 
उत्तदायी थ) जर्मनी, इच्छ) पया जकान की जनता ने अपने देश कर भकामक 
क्या विस्तार) नीतियों क पमयन किया पिया ब्रिटेन, अक्त राज्य 
का णे ने अपनी परकारो क) हित किया औ, अकमगकारिजि 
$ विरद् कोई रोस हे पण नही ने ध्क्ा। ९ राष्ट्रसंप की 
सफलता के ड्यि पम अपराधी पेटरय-राज्य 88] ' जनता भी 
असफलता के; डियि ही रदायी 4) | 
(८) है कहा गया ६ % राष्ट्रसंप अपने भूछ देश्व-अन्तर| श्रिय शान्ति 
और सुरक्षा की मे है। क्योकि इसके फस 0 थे (गृ) ५ 
0०एच९ ण्‌ # 088 30 (वह, 2 फ्ने निर्णयों कार्यान्वितत 
फरने के. डिये पह्-सप् के गे न्वर्रा्रीय णि 2 नहीं अदान 
किया गया था 
(९) राष्टरसंप केवल प्ेम) सफूछ हो सकता था ज्ञञ रष्टों के एकता होती 
श्तने मतभेद के अरव अत्येक: पदर्य-राज्य पकसामति-नियत 


५ करते 
डए अपनी असहमति पक करके निषेधाधिकार ( ४०७ ) खा अयोग करता- हु ई 
वैसे इस नियम को धीरे-भीरे व्यवहार के फपैमात किया जारह था किन्द सत्य को. 
है। शो 2०६६७, ] ८ 


छबय का 5 " +०६७; २2७०२८०:७७, #० 6 402 /प (का 'कवावबदर 
0७०, २०८४०), 9, 253, 


न्प््ण 


राष्ट्रसेघ फो असफलता फे फारण ६ 


यह ई फि इसने राष्ट्रसघ की सब बनाने वाली शक्तियों को पंगु बना डिया तथा 
राष-मंघ फो सिर्वेछ बनाने व/ली शबितियों को और शर्ितशाली बना दिया । 

(१७ ) राष्रसंघ फी असफलता फा एक अन्य कारण निःशख्रीकरण तथा शर- 
निर्यत्रग की समस्या फो हल मे करना था। मित्र-्गए्र-सरकारों ने जमंनी फो बह बचने 
(हो! दैधिक दृष्टि से नहीं, नतिक दृष्टि से तो बन्‍्धनकारी था ही) विय, था कि जमनी के 
निःशसत्रीकरण के बाद व्यापक निःशम्त्रीकरण किया जायेगा और दूसरी ओर उन्होंने 
शजख्मामत्रों में कोई मी कमी फरने में राष्ट्रीय सुरक्षा की आवयब्यफत/ओ फो सर्वप्रमग् 
तत्य मान लिया था । इन दोनों सिद्धास्तों में संघर्य ही निःमल्रीकर्ण समस्या थी। 
फरवरी १९३२ में जब निःशस्रीकरण सम्मेठलम का अन्तिम अधिवेशन हुआ--जंबर 
आर्थिक संकट घरम सीमा पर था और जापानियों ने शंघाई पर हमठा क्रिया भा 
तथ उसकी सफलता की लगभग सारी सम्भावना मिट चुकी थी। जर्मनी ने 
निःशख्रीकएा सम्मेलन तथा राष्ट्रसंघ फी सदस्यता त्याग देने की घोषणा कर दी | 
मित्र राष्ट्रों द्वारा निःशम्प्रीकरण सम्बन्धी अपना वचन पूरा न किये जाने के कारण 
जर्मनी के पुनःशस््रीकरण की उचित 5हराया जा सकता था। इस पुनः्शस्नीकरण का 
आवश्यक परिणाम अन्य देशों में अधिक भय का फैडना और अधिक शर्ो का 
निर्माण हुआ और जिस कुष्पक्त को १९१९ के राजमर्मशे ने भेग करना थाहा था 
वह एक बार फिर पूर्ण हो गया । 

(११) प्रथम विश्व-्युद्ध के बाद अकार आक्रमण के विरुद्ध ग्रेटब्रिटेन और संयुक्त 
राज्य अमेरिका ने फ्रांस को जो गारण्दी दी थी, वह कभी भी पूरी महीं-की जा सकी । 
इससे फ्रांस असंतुष्ट हुआ तथा प्रत्येक समय अपनी सुरक्षा की खोज में लगा रहा। 
फ्रांस और ग्रेदत्रेटेन की नोतियों में मारी मतमेद रहा। फ्रांस ने जर्मनी के प्रति 
कठोर नीति अपनायी और ग्रेटब्रिटेन ने अपने व्यापारिक स्वार्थो' के कारण जर्मनी के 
प्रति मु तथा उदारनीति अपनायी । वस्तुः जमनी ने राष्ट्रसंध के कार्यकरलपों 
तथा सम्धियों में कमी किसो आस्था का परिचय नहीं विया। कुछ भविकारी 
विद्वानों का मत है कि यद्रि सयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्संघ का सदस्य बन जाता तो 
फ्रांस अपने आपकी इतना अधिक असुरक्षित अनुभव नहीं कश्ता और शामद 
सद्रस्य-राज्य भो राष्ट्रीयता की संकीर्ण मर्यादाओ से ऊपर उठ जाते! 

(१३ ) जापान, जर्मनी, एल-साठवेडर, गुआटेमाछा, इटली, निकारागुआ, 
होप्ड्रास, वेनेजएला, ब्राजीछ, हंगरी, स्पेन आदि राज्यो ने रा्ट्सप की अपनो 
सदस्यता छोड़ दी । यह स्थिति राष्ट्रसंथ की प्रतिष्ठा तथा शक्ति के लिये विन|शक्क 
सिद्ध हुईं | है 
3227%40272%004274/0% 

की २ अदुचि दिखायी तथा उन समस्याओं का 


६४ अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 


सही समाधान देकर, जैसा कि जनरल समइसने कहा था, राष्ट्रसय “राज्यों के सामान्य 

लय गी दर जा 
अन्तर्गद्रीय जीवन का अनिवाये अंग? (“0 छाते फ़क्वत्तें जी (2 ००फाणा 
प्रश्शाभणाएनीरि ण 5965 ) बन गया होता। शाषटरसंघ की विफलता के 
सम्बन्ध में विस्फोद' जेन्क ( एए॥ह४र्वं कई) ने यह निष्कर्ष प्रखुत किया हैः++ 

#मेरे म्त्त मे, असफलता का मृल फारण'***२*००*०**०*« यह था कि राषट्संघ् को 
विभ्य गजनीति में कमी भी वेच््रीय स्थान नहीं प्राप्त हो सफा जिसके बिना यह 
ताफादीन कठिन समस्यओ पर विजय अस्त करने की आशा नहीं कर सफता था। 
कुछ अंदर में. यह तत्फालीन विश्व गननीति का श्रतित्रिम्ध था तथा अंशतः अपने 
कार्यों के प्रभावकारी सम्पदनन के लिये आवश्यक महत्ता तथा प्रतिष्ठ फो सफल्ता- 
पूर्वक बनाये रखने की राष््संघ को विफलता का परिणाम था। राष्ट्रसंघ के संस्थ/गत 
बनावट में फिसी दोष या प्रसंविदा में किसी फमी या भ्राति की अपेक्षा यह एक 
कहां अधिक गस्‍्मीर कमजोरी थी? ( "के छा9 (क्‍2धगशा।, धीढ पिएपंगा९0- 
छा ९5७९ रण लििल, 9०0 एक्लाइलटाती॥9 हा ०गाएाथीधापंधाए भी 
[९55९४ ए8७६९७, १४७३ (६ ही [९७७५९ ॥6१६: ॥2ए 6 ८श॥।र्का (80९ ॥0 
७णाँपे 9गीअर8 पाए णी के ००एॉव॑ ॥० 098 9० कब प्तती 
पड लाएलर्ज एप्णकीलियाड ८ ७ 089, 8 १४७5 7987६ & एरथीसटए०7 
ली ह6 जर्णाव 90865 वी छह तंह> गाव॑ मा 9870 ॥#6 3९४६: णी 66 
(शिपिाः० ० पीर (स्ण्एप७ (० ०5३९३ ४७००९३४ एी४ (600 58! (6 हक्षणढ 
छर्त ए0960्त ग्ररए९5क्षए 607 पीर री्टपए८ वै&वकहएू8 णी 8 (090075, 


पृ(७ ७8३8 8 80 ग्र/ण6 8शाो0पड ५४९७६ ७९४5 प्रीद्या हतच्तए ६०० ०7 प्रां5एएप- 
€6एप०७ प पी ( ०एक्षाआई छा 899 चेरश९९॥ए प8 आपाएाण बैय- 


ढापा९ ० ह6 [.6१६५९-  24 

उपयुवत विवरण से स्पष्ट है कि राइसघ की असफलता के अनेक कारण थे। 
जो कुछ भी हो, राष्ट्रसंथ की विफलता के लिये उसके सदस्य-्याप्र ही अग्तिम रुप 
से उत्तरदायी थे। इस सम्बन्ध में, क््यइढ इगलटन ( (906 रिक्ट्ीलणा 2 का 
यह मत पूर्ण रूप से उचित और सही मतीत होता है, “यदि राष्ट्रसत्र का अपना 
कुछ व्यवितत्व अवश्य था, फिर भी अधिकतर वह एक ऐसा साधन मात्र था जिसके 
द्वारा राज्य, यदि वे चाहते तो, सहयोग कर सकते स्े--और इससे यह निष्कर्ष 
निकलता है कि राष्ट्ररध की असफलता के छिये उसके सदस्य-्राष्ट्र दोषी थे” 


( ५५]॥६ [ गिहते इत्या० एथः०ार्था थे औड 999, व १83 0 (6 फ़ाणडे 
फषा ग्रशरैड प्रध्एमप्रटार छ6एए) फऋगटी बक्षिर३ ए०एव॑ (8 हि 
तह ६०. तेब्माहपै-->बर्त पा (शिड ॥६ णिए्छिक पीछे मे; बट रण पीट 
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आम. 


श्र 
संयुक्त राष्ट्रसंघ 
( प्‌ एमनावव पिछाणा5 ) 
संयुक्त राष्ट्रसंघ का जन्म 


प्रथम विश्व-युद्ध ( १५१४-१९१८ ) की विभीषिका तथा उसकी विनाश-लीला 
से सम्त्रस्त होकर विश्व के प्रमुख राष्ट्री ने भावी महायुद्ध की सम्भावना को कम 
करने के लिये, पारस्परिक सुरक्षा, शान्ति एवं कल्याण को दृष्टि में रखते हुए. एक 
अन्तर्राप्रीय रुगठन कौ आवश्यकता का अनुभव किया और उसे क्रियात्मक रूप देने 
के लिये १९२० में राष्ट्रसंध ( छोग ऑफ नेशन्स ) की स्थापना की | किन्तु कई 
कारणों से राष्ट्रसंघ राजनीतिक क्षेत्र में पूर्णतयां सफल नहीं रहा और इसके रहते ही 
१९३९ में द्वितीय महायुद्ध का श्रीगणेश हो गया और राष्ट्रसंघ का काम ठप पड़ 
गया | इसके पश्चात्‌ , मानव-जाति को युद्ध की महाविपत्ति से बचाने तथा विश्व- 
शान्ति-की स्थापना के छिये संयुक्त राष्ट्संध अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्रसंध ने 
जो स्वरूप अहण किया, उसमें निम्नलिखित अन्तरोष्ट्रीय सम्मेलनों ने महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निमायी थी । 
(१) अटलान्टिक चाटेर 

१४ अगस्त, १९४१ को 'रष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा प्रधान मन्त्री 'च्चिल ने एक 
घोषगा-पन्न पर हस्ताक्षर किये थे जो अटल्यन्यिक चार्टर के नाम से विख्यात है । 
अटलान्टिक चार्टर का उल्लेख प्रायः संयुक्त राष्ट्रसंघ के निर्मात। के रूप में किया 
जाता है। इस चार्टर में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धान्त, आक्रमण का विरोध, 
निरज्रीकरण, व्यापार और कच्चे मल के प्रति समान पहुँच आदि प्रावधान थे । 
(२) संयुक्त राष्ट्रसंघ की घोषणा 

आअदलान्टिक चार्टर की घोषणा के पश्चात्‌ “संयुक्त राष्ट्रसंघ की घोषणा? की गयी 
थी जिस पर २६ राष्ट्रेने १ जनवरी, १९४२ को हस्ताक्षर किये थे। इस घोषणा में 
एट्लान्टिक चार्टर के सिद्धान्तो का समथ्न किया गया था और उसमें अत्येक राष्ट्र 
ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वह अपने सम्पूर्ण स।धनों को शत्रु के विरुद्ध ल्यायेगा । 


(३) भास्को सम्मेलन +#] 


१९४३ के इस मद््वपूर्ण सम्मेलन में ग्रेटब्रेटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और 
रुस के परराष्ट्र-मंत्रियों तथा रूस में चीन के राजदूत ने अपनी सरकारों की ओर 


शछ अन्वराणेय संगठन 
सही समाधान देकर, जैसा कि जनरल समद्स ने कहा था, राष्ट्रसंप न्शिज्यो 
अन्तर्राद्रीय जीवन का अनिवार्य 

7(27966०७७, ० ० 5 8865/* 2 बन गया होता । राष्ट्संस का विफलता #$ 


सम्बन्ध के विस्केड जेन्क ( ७०॥#प बंका) के वह जिष्कर्षा +रतुत किया है... 


“मेरे मत मे, असफलता का गड काखा 0... यह थ। कि राष्ट्रसंप को 
विश राजनीति में कभी भी ७ व स्थान ही आप जिसके कविता यह 
लकातीन कांड स्य्ो पर यक्ज्न की आशा ही सकता था। 
ऊँट अंश # तत्कालीन सै राजनीति यतिक्रिय्य पिया अंशत: आपने 
यों के वकारी सम्पवन हे आवश्यक महत्ता तथा 2 को सफ़दत:- 
पूर्वक बनाये की राष्ट्रसंक विफलता का परिण; राष्ट्रसंध के संस्थगत 
चनावर के किसी लेक विद हे किसी कमी या के! अके यह एक 
कह गर मजोर) 4), 'फ 779 घर 774, (७ /: 048:06:.- 
(3 0व56 ० (का, [7803८९॥ ८0६ ग्व॑ [27९९३ 709 ६ 
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पे स्पष्ट है राष्ट्रसप के असफलता के अनेक कारव थे । 
जो कुछ ), राष्ट्रसं की हि के हिये उसके गस्वरराह ही अन्तिम स्प 
से उत्तरदायी थे नम में, बलाइड रब (30 92६०० ) का 
यह मत से चित थे सह अतीत होता है, “था का अपना 
कुछ ३4 वेस्य था, फ़िर भी अधिकतर के ऐसा सा घन मात्र था जिसके 
डर राज्य, कर वे चाहते को, सहयोग कर सकते ये--और यह निष्क 
अलता है रा्ट्रंक ३) असफलता के डिये उसके पदस्यन्‍राद्र दोबी ब> 
५9५, ४ है ह। ॥५ ८] ४008/॥७ ० (8 9, | ४४७३ (: | 86 70705६ 
रथ पदों, ६ शा ॥7०प७) छल, कहा रण्ग्पां ५ ० 2 
[... ; | "5 (6६ 8: चाह ० है 
5 ७58. लक ६ /। (० पक ७ फैच्छ ० 52६,” ) |? 


श्र 
संयुक्त राष्ट्रसंघ 
( ॥॥6 एप्रा।ढवं पिद्याणा5 ) 
संयुक्त राष्ट्रसंघ का जन्म 


प्रथम विश्व-युद्ध ( १९१४-१९१८ की विभीषिका तथा उसकी विनाश-छीछा 
से सन्त्रस्त होकर विश्व के प्रमुत्च राष्ट्रों ने भावी महायुद्ध की सम्मावना को कम 
करने के लिये, पारस्परिक सुरक्षा, शान्ति एवं कल्याण को दृष्टि में रखते हुए. एक 
अन्तर्रप्रीय रंगटन की आवश्यकता का अनुभव किया और उसे क्रियात्मक रूप देने 
के लिये १९२० में राष्ट्रसंथ ( लोग ऑफ नेशन्स ) की स्थापना की | किन्तु कई 
कारण से राष्ट्रसंघ राजनीतिक क्षेत्र में पूर्णतया सफल नहीं रहा और इसके रहते ही 
१९३९ में द्वितीय महायुद्ध का श्रीगणेश हो गया और राष्ट्रसंघ का काम ठप पड़ 
गया । इसके पक्चात्‌, म।नव-जाति को युद्ध की महाविपत्ति से बचाने तथा विश्व- 
शान्ति की स्थापना के लिये संयुक्त राष्ट्रसंधघ अस्तित्व में आया | संयुक्त राष्ट्रसंघ ने 
जो स्वरूप अहण किया, उसमें निम्नलिखित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों ने महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभायी थी । 
(१ ) अटडान्टिक चार्टर 

१४ अगस्त, १९४१ को राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा प्रधान मन्त्री वर्मिल ने एक 
घोषणा-पश्न पर हस्ताक्षर किये थे जो अटव्ल्यन्थिक धार्टर के नाम से विख्यात है। 
अग्लान्टिक चार्टर का उल्लेख प्रायः संयुक्त राष्ट्रसंघ के निर्माता के रूप में किया 
जाता है। इस घार्टर में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धान्त, आक्रमण का विरोध, 
निरख्रीकरण, व्यपार और कच्चे माल के प्रति समान पहुँच आदि प्रावधान थे । 
(२) संयुक्त राष्ट्रसंघ को घोषणा 


अटलान्टिक चाटर की घोषणा के पश्चात्‌ “संयुक्त राष्ट्रसंघ की घोषणा? की गयी 
थी जिस पर २६ राष्ट्रेने १ जनवरी, १९४२ को हस्ताक्षर किये थे । इस घोषणा में 
एडल्ान्टिक चार्टर के सिद्धान्तो का सम््न किया गया था और उसमें अत्येक राष्ट्र 
ने यह प्रतिशा की थी कि वह अपने सम्पूर्ण साधनों को छात्रु के विरुद्ध लगायेगा। 


(३ ) मास्को सम्मेलन 


१९४३ के इस मदच््वपूण सम्मेलन में ग्रेटत्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिफा और 
झुस के परराष्ट्र-मंत्रियों तथा रूस में चौन के राजदूत ने अपनी सरकारों फी ओर 


हद अन्वरोष्ट्रीय संगठन 


से यह बचने टिया था कि शान्ति और मुस्क्षा को बद'ये स्खते के लिये उनका संयुरत 
अयास जारी रहेगा तथा उन्हंने घोषणा की भी दिये शीमर-सेजीय एफ सामान्य 
अन्तरोष्ट्रीय संगठन की स्थापना की आवश्यकता फो स्वीकार फरते हैं? जो सभी 
झाम्तिग्रिय राष्ट्री की अभुसनाक समानता के सिद्धान्त पर आधारित ही क्या मिसिकी 
सदस्यता छोड और बड़ें सभी शज्यों फे छिये खुली ही । 
(४) डम्बरटन ओकक्‍्स सम्मेलन 

१९४४ में करन ओक्स ( बामिगदन ) में एक सम्मेलन हुआ जिसमें चीन, 
सोवियत संब, प्रेटत्रेटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधियों मे भाग लिए | 
इस सम्मेलन में संशुक्त राष्ट्रसंघ के सघन फ्ा प्रारूप अस्तुत किया गया । 
(५) याल्टा सम्मेडन 

इस सम्मेलन ( १९४५ ) में रूजवेस्ट, घचिछ और सोलिन की सहमति से 
निश्चित किप्र गय। कि “डम्बरटन ओक्स के प्रस्तावीं> पर आधारित संयुक्त 
रष्ट्रसघ के संविधान पर विचार करने के लिये साम फ्रांसिस्फी में बड़े वैमाने पर एक 
आम सम्मेलन बुलाया जाय । 
(६) सान फ्रासिस्को सम्मेडन 

१९४५ में २५ अवैल से २६ जून तक सान फरसिस्को में एक सम्भेशन हुआ 
जिसमें पचास राष्ट्र के प्रतिनिधियों नें भाग लिया । पूर्वोक्त खार राष्ट्री--वीन। 
सोवियत संघ, ग्रेटब्रिटेन तथा सयुक्त राश्य अमेरिका-के प्रतिनिधियों ने जो धारुप 
प्रस्तुत किया था, उसके आधार पर ही संयुक्त राष्ट्र चार्टर निःपन्‍्स किया मना । 
१६ जून, १९४५ को संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर पचास राष्ट्रों के अतिनिषषियों ने हत्ताक्षर 
फिये ) आद मे एक और राष्ट्र ऐोठैण्ड ने इस्ताक्षर किया। इस अकार कुछ ५१ 
राष्ट्र संयुक्त राष्ट्रमंध के प्रारम्भिक सदस्य हुए। २४ अवदूबर, १५४५ को संयुक्त 
शाप्र्तव की आधिकारिक रूप से स्थापना हुई जब कि उसके घार्टर को वीन, 
“ऋ्रॉस, सोवियत संप्र, ब्रिटेन तथा रुंथुक्त राज्य अमेरिका एवं अन्य हस्ताक्षकारी 
राष्ट्री के बहुमत ने अभियुष्ट किया । सेयुक्त राष्ट्र चादर में २११ अतुक्छेद हैं तथा 
यह १९ अध्यायों में विभाजित है | 
संयुक्त सापटरश्नंघ के उद्देश्य 

संयुक्त राष्ट्रचय के निम्नलिखित ४ उद्देश्य हैं 

(१ ) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को बनाये रखना; 

(३) राष्ट्री के बी, उनके सम्मान, अधिकार और-आत्मनिर्णय के आधार पर 
मैन्नीपूर्ण सम्बस्धो का विकास करना, है 


संयुक्त राष्ट्रसंघ 8७ 


(३ ) आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवतावादी अन्तर्राष्ट्रीय 
समस्याओं को सुलझाने के लिये, तथा मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं 
के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ाने तथा प्रोत्साहित करने के छिये अन्तरोंफ्रीय 
सहयोग को प्राप्त करना, तथा, 

(४ ) इन सामान्य उद्देश्यो की सिद्धि के लिये राज्यों द्वारा किये जाने वाले 
कार्यों में स.मंजस्य रखना । 
सिद्धान्त 

अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सयुक्त राष्ट्रसंघ निम्नलिखित सिद्धान्तों के 
आधार पर अपना फार्यसम्पादन करता है : 

(१) सयुकत राष्ट्रसंघ अपने सभी सदस्य-राज्यों को प्रभुसत्ताक समानता के 
सिद्धान्त पर निर्मित है, 

(२) घार्टर के अनुसार जो दायित्व या कर्त्तव्य सदस्य-राज्यो ने स्वीकार 
किये हैं, उन्हें सत्यनिष्ठ के साथ पूरा करना है, 

(३ ) सदस्य-राज्यो को अपने अन्तर्राष्ट्रीय झ्षगड़ो को शान्तिपूर्ण तरीकोंसे और 
इस दंग से हल करना है, जिससे शान्ति, सुरक्ष॥ एवं न्याय पर खतरा न पहुँचे, 

(४ ) सभी सदस्य-राज्यो को अपने अन्‍्तर्सट्रीय सम्बन्धी में अन्य राज्यों के 
विसद्ध धमकी या बलप्रयोग से विरत रहना है, 

(५ ) घार्टर के अनुसार राष्ट्रण जो भी कार्य करे, उसमें सदस्य-राज्यों को 
हर प्रकार की सहायता करनी है और ऐसे किसी भी राज्य को सहायवा 
नहीं देनी है जिसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघ रोधात्मक या प्रवर्तन कार्रवाई 
( एाथ्एशाॉएल 0 €्सगिष्थ्यथा हलांगा ) कर रहा हा, 

(६ ) संयुक्त रा्ट्रध को यह सुनिश्चित रखना है कि जो राज्य सयुक्त 
राष्ट्रव् के सदस्य नहीं हैं, वे भी, जहाँ तक अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा कायम 
रखना आवश्यक है, इन सिद्धान्तों के अठुसार आघरण करें, 

(७ ) संयुक्‍त राष्ट्रसंघ को उन मामलो में हस्तक्षेप नहीं करना है, जो तत्त्वतः 
किसी राज्य के आन्तरिक या घरेदू अधिका--क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं | परन्तु जहाँ 
शान्ति-मंग का खतरा हो, शान्ति-मंग या आक्रमण किया गया हो, और उसके सम्बन्ध 
में संगुक्त राष्ट्रसंघ प्रवर्तन फारंबाई कर रहा हो, वहॉयह प्रावधान छागू नहीं होता है | 
सदृध्यता 

संयुक्त राट्रमंघ की सदस्यता का द्वार उन सभी शान्तिप्रिय राज्यों के लिये खुब्य 
है, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर में उ्छिखित दायित्वो को स्वीकार करते हैं और इस संस्था 
के विचार में इन दायित्वो का पाछन करने में समर्थ और इच्छुक हैं। 


५३ 
महासभा 


( (लाल 289 ) 
संगठन 


महासमा संयुक्त राष््रसथ के सभी सदस्य-राज्यों से मिलकर बनती है। इसकी 
विशिष्ट र्वना, कार्यो' तथा झक्तियों के कारण ही इसे “संयुक्त राष्ट्रसंघ का केन्द्रीय 
अंग” माना जाता है। इसे “बिश्व की नगर सभा? ( “१०छ७ण७ एत्णफ्ए ० (6 
ए०र्दिए ) कहा गया है क्योकि यहाँ एकमात्र ऐसा स्थछ है जहाँ छोटे और बड़े 
सभी सदस्य-्राज्यों को समाम रूप से बादबिवाद तथा विचार-विमर्श में भाग लेने 
का अवसर प्राप्त होता है । छुछ अधिकारी विद्वानों ने महासभा को संयुक्त गष्रसंघ 
की विधायिका या संसद माना है । 


प्रत्येक सदस्य-राज्य मद्ासभा में अपने पाँच प्रतिनिधि तथा पॉच वैकह्पिक 
प्रतिनिधि मेज सफता है किन्तु उसे एक ही मत (बोट ) का अधिकार होता है । 
इसके अतिगरिवित, प्रतिनिधि-मंडल में आवश्यकतानुसार अनेक विशेषज्ञ एवं सछाहकार 
सम्मिलित किये जा सकते हैं। केवल प्रतिनिधि तथा वैकब्पिक प्रतिनिधि ही महासभा 
की कार्यवाही भें शामिल हो सकते हैं या उसको समितियों के अध्यक्ष के रूप में 
कार्य कर सकते हैं । 

चार्टर के अनुच्छेद ९० के अनुसार महासभा की चैठक नियमित रूप से बच्चे 
में एक बार प्रायः सितम्बर मास के तीसरे मंगलवार से प्रारम्भ होती है परन्तु महा 
सचिव सुरक्षा परिषद्‌ की मॉग पर अथवा संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य-राज्यो के बहुमत 
की प्रार्थना पर महासभा की विशेष बैठक बुछा सकता है। 

महासभा प्रत्येक अधिवेशन में अपने एक सभापति का निर्वाचन करती है। 
व्यवहार में, समापति का निर्वाचन किसी रूघु सदस्य-राज्य से किया जाता है तथा 
निर्वाचन करते समय यह ध्यान स्खा जाता है कि इससे विश्व के मुख्य भौगोलिक 
क्षेत्रो को प्रतिनिधित्व प्रात्त हो सके। इसके अतिरिक्त, महासभा प्रत्येक अधिवेशन 
के लिये तेरह उपसभापतियों का -भी निर्वाचन करती है | उपसभापतियों की संख्या 
प्रारम्म में सात निर्धारित की गयी थी परन्तु १९५६ में उपसभापतियो की संख्या 
अ्य कर दी गयी तथा दिसम्बर १९८५७ में संयुक्त राष्ट्रसंथ की सदस्यता में इद्धि 
के कारण यह संख्या तेरह कर दी गयी (१ यदि सभापति किसी बैठक या अधिवेशन 
4. मर. 6, उलाण, बह एकसव्व अक्धंभर बज ० >नपकत उतकातल, 9. 93. 
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के समय में अनुपस्थित होना आवश्यक समझता है तो वह अपने पद पर उपसभा- 
अतियों में से किसी एक को नियुक्त कर सकता है। यदि समाप्ति किसी भी तरह 
अपने कार्यो. को सम्पन्न करने में असमर्थ है तो शेष अवधि के ढछिये एक नये 
समापति का निर्वाचन करना पड़ता है। महासमा के प्रथम सभापति बेल्जियम के 
परॉछ देनरी स्पाक थे। १९५३ में महासभा के आठवें अधिवेशन में भारत की 
आओमती विजयालक्ष्मी पण्डित को भी सभापति पढ़ पर निर्वाचित होने का गौरव 
शात्त हो चुका है | 

महासभा के अग्र तक अनैक विशेष अधिवेशन हो चुके हैं | १९४७ तथा १९४८ 
में इसके दो विशेष अधिवेशन किलिस्तीन समस्या पर विचार करने के छिये बुलाये 
गये थे। इसी प्रकार, १९६१ में फ्रांस-स्यूनिशिया सबर्ष तथा १९६३ में 
संयुक्त राष्ट्रसंघ के वित्तीय संकट पर विचार करने के छिये महासभा के विशेष 
अधिवेशन हुए । 
महासभा की समितियाँ 

महासभा के संगठन का एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण भाग उसकी समिति व्यवस्था 
है। इस समय महासभा का कार्य सात झुख्य समितियों में बँटा हुआ है! 
अत्येक समिति में सभी सदस्य-राज्यों फा प्रतिनिधित्व होता है ! ये समितियाँ इस 

प्रकार हैं :-- ; 

(१ ) राजनीतिक और सुरक्षा समिति ( [20॥0००ं ७४वें 86८0॥9४ )+ 

(२) भार्थिक और वित्तीय ( >िट्णा०णगांट शा गिगव्यलंत।| ); 

(३ ) सामाजिक, मानवतावादी तथा सांस्कृतिक ( 80लर्ब, पिप्शक्या(ाथा 

2ग्व (पॉार्श » 

€४ ) न्‍्यासधारिता समिति ( ]705/6९७99 ); 

(५ ) प्रयासकीय तथा बजट सम्बन्धी समिति ( /04क्रांप्रांडाथए6 वे 

उपतेहलाश३ > 

६६ ) विधि-विषयक समिति ( | «8० ), तथा; 

(७ ) विशेष राजनीतिक समिति ( 5फ९लर्घों 7०ीएवर्श (2०ए्र्मा।०० ) । 
महासभा तथा उसकी सभी समितियों की कार्यबाहियों में समन्वय बनाये रखने 
के लिये एक 'स/मान्य समिति? होती है डिसमें महासमा का सभापति, उपसभाषति 
तथा मुख्य समितियों के अध्यक्ष शामिल होते हैं। एक 'परिचय-पत्र समिति? भी 
होती है जो सदस्य-राज्यों के प्रतिनिधियों के परिचय-पत्रों की जाँच करती है | इसके 
अतिरिक्त, स्थायी समितियाँ तथा समय-समय पर विशेष उद्देश्यों के लिये स्थ।पित 
ददर्थ समितियाँ मी द्वोती हैं ! हि 
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महासभा ७१ 


सतदान-प्रणाढी 

महासभा में महत्त्वपूर्ण म।मल्ये पर निर्णय, उपस्थित तथा मतदान, करने वाले 
सदस्यवाज्यो के दो-तिहाई बहुमत से होता है तथा दूसरे मामलछो पर निर्णय के लिये वेबल 
साधारण वहुमत क्री आवश्यकता होती है । “महत्त्वपूर्ण विषयों में ( १) अन्तर्राष्ट्रीय 
आन्ति और सुरक्षा सम्बन्धी सिफारिश, (२) संयुक्त राष्ट्रसंघ के दूसरे अंगों के 
सदस्यों का निर्वाचन, ( ३ ) संयुवत राष्ट्रसंघ में नये सदस्य-राज्यों का प्रवेश, ( ४ ) 
सदस्यन्‍्राज्यों का निलम्ब्रम तथा निष्कासन; (५) न्यासधारिता पद्धति के संचाजन 
से सम्बन्धित प्रश्न, तथा ( ६ ) बजट सम्बन्धी विषय ( अपवादस्वरूप, अन्तर्राष्ट्रीय 
स्वायाल्य के न्यायाधीशों के: निर्वाचन के लिये मद्दासभा में एक पूर्ण बहुमत की 
आवश्यकता होती है) | इसके अतिरिक्त, यह भी प्रावधान है कि यदि किसी विंपय 
को महत्त्वपूर्ण प्रबन में शामिल करना है तो ऐसा साधारण बहुमत से किया जा 
सकता है ( इस नियम का एक अपवाद यह है कि चार्टर के अनुच्छेद १०८ में 
कहा गया है कि प्रस्तावित संजोधनों के लि्यि सभी सदस्य-राज्यों के दो-तिहाई 
बहुमत की आवश्यकता होगी )। 


कार्य और शक्तियोँ ( एएाल्कणए हावे स०ज९६ ) 

संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा महासभा को अत्यन्त व्यापक और विविध कार्य प्रदान 
किये गये हैं । महासभा के इन कार्यों को मुविधा के लिये निम्नलिखित शीपेकों के 
अन्तर्गत रख! जा सकता है : 

(१) विचारात्मक ( ०00ल०४५४९ )+ 

(२) निरीक्षण/त्मक ( 5092एश३०ण९ 9 

(३) विचीय ( एल )$ 

(४ ) निर्वाचनिक ( 50८0७९९० ); वथा, 

(५) संविधायी ( (:०एहरोएस्त ) ) 
(१) चिचारात्मक काये 

विधार-विम्े में बादविवाद, अध्ययन, संस्तुति आदि महत्वपूर्ण प्रावधान 
शामिल हैं| महासभा को सम्पूर्ण संयुक्त राष्ट्रसंघ के कार्य के सम्बन्ध में बादवियाद 
करने तथा आलोचना करने का अधिकार है। एच० ज्ञी० निकोलास (. 5. 
जिला ) ने दीक ही कह्दा है, “महासभा एक गपशप की दुकान है? (]॥७ 
एलाथर्णश हवा ॥ 8 हिाए शी०ए७” ) ।? बियोनर्ड ( ],0०707वे ) मे 
महासभा के विचारात्मक कार्य को “अस्तर्राष््रीय नीति-निर्धारक कार्य कहा है |* 
3 प्लन.0.राकगबड, 77% एकहल्व उ२०8क्ाज चच्ठ >त्रापंत्वें उक्ला(प्र॑तव 75:94. 
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वर्तमान धार्टर के अन्तर्गत किन्हीं प्दनों पर अथवा म!मलों पर अयवा संयुक्त 
राष्ट्संध के किसी भी अंग की शक्तियों और कार्यों के सम्बन्ध में महासभा विचार 
कर सकती हैं ( अनुच्छेद १० ) परन्तु चाटर द्वारा महासभा की इस भक्ति पर 
दो महत्त्वपूर्ण प्रतिबन्ध हैं । सर्चप्रथम, महासभा वादवियाद के पहले या चाह में 
किसी मामछे को सुरक्षा परिषद्‌ को सुपुर्द करे जिस पर प्रवर्तन कार्रवाई आवश्यक 
हो किन्त॒ प्रत्येक अवस्था में स्तुति करने के पहले । और दूसरे, मह्दासमा क्रिसी 
'ऐसे प्रश्न अथवा झगड़े या परिस्थिति के विषय में अपनी कोई सखुति नहीं कर 
सकती, जिसके सम्बन्ध में सुरक्षा परिषद्‌ अपने कार्याधिकारों का प्रयोग कर रही 
हो ( अनुच्छेद १९) । बस्तुतः ये प्रतिबन्ध संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धान्त से संगत 
हैं कि अस्तर्राष््रीय शान्ति और सुरक्षा की स्थापना का प्राथमिक उत्तरदायित्व 
मुरक्षा परिषद्‌ में निहित है तथा सामान्यतः अन्तर्साट्रीय शान्ति और मुस्श्ा को 
प्रभावित करने वाले बियादों और परिध्थितियों पर नियंत्रण रखना उसी अंग 
( सरक्षा परिषद्‌ ) का कार्य है । चार्टर का यह प्रावधान दस विचार को ग्रतिविम्बित 
करता है कि महासभा और सुरक्षा परिषद्‌ के कार्यो' को अधिक स्पष्ट रूप से अलग 
किया जाना धाहिये । राष्ट्रसघ ग्रसंविदा के अन्तर्गत सभा और परिषद्‌ के कार्यों 
के घधीच कोई स्पष्ट सीम।-रेखा नहीं थी । 

महासभा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और मुरक्षा को संकट में डालने चाली किसी भी 
परिस्थिति की ओर सुरक्षा परिषद्‌ का ध्यान आकर्षित कर सकती है । अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग फे संवर्धन हेतु तथा जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेदभाव के बिना 
ससार के सत्र लोगों के लिये मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रत,ओ की ग्राति 
में सहयोग करने के उद्देश्य से महासभा अध्ययन प्रारम्भ ऋर सकती है तथा 
सस्ततियों कर सकती हैं । किसी भी परिस्थिति के, चाहे उसके उत्पन्न होने फा 
कारण कुछ भी क्‍यों न हो, किन्तु यदि उससे सार्वश्निक कब्याण या राष्ट्र 
के बीच मित्रतापूर्ण सम्बन्धो पर विक्षेप पड़ने की आशंका हो वो महासभा 
उसके शा/न्तिपूर्ण समाधान के लिये सस्तति कर सकती है कि कौन से कदम 
उठाये जायें । 

वस्तुतः महासभा विश्वश्ान्ति और मुरक्षा जैसे विषयों. एवं . संयुक्त राष्ट्रसंध के 
कार्यकछापो पर विचार करने के लिये एक वाकूपीट बन गयी है -जिसमें द्वितीय 
विश्व-युद्ध से लेकर आज तक.की सभी अस्तराष्ट्रीय गम्भीर संकदों तथा घटनाक्रमो 
पर विधार-विमर्श हुआ है ) फिलिस्तीन, मध्यपूवे, यूनान, साइप्रस, हँगरी, स्वेज 
संकट, घरणार्थी समस्या, रोडेशिया, वेकोस्लोवाकिया, दक्षिण-अफ्रीका की रंगमेड 
नीति, भारत-पाक विवाद, कब्मीर की समस्या, साम्बवादी - चीन, कोरिया आदि 
अनेकानेक समस्याओं पर महासभा में विचार-विमर्श हुआ है । 


सहासभा रे 


विचार-विमर्श सम्बन्धी कार्य को पूरा करने के लिये महासभा सम्बद्ध तथ्य 
और सूचमा प्रात्त करने का अधिकार रखती है तथा इस प्रयोजन फे लिये वह 
जॉच-आयोग की नियुक्ति कर सकती है । 





संसुतियाँ, वास्तव में, वैध रूप से अन्धनफारी निर्णय नहों होती हैं। वे 
महासभा के अभिमत तथा परामर्श या सुझाव को पतित्रिम्बित करती हैं। महासभा 
विचार-विमर्श, अनुनय तथा संस्तुतियों के माप्यम से अपने कार्या को सम्पन्न 
करती हैं । प्रवर्तन कार्रवाई सुरक्षा परिषद्‌ के अधिकासज्षेत्र में आतो है । यद्यपि 
महासभा को अध्ययन, विचार-विमर्श तथा संस्नुति सम्बन्धी व्यापक शक्तियोँ 
पात्त हैं तथापि चार के अधीन उसे ऐसे निर्गय लेने की शक्ति प्राप्त नहीं है जो 
संदस्व-राज्यों पर कानूमनन अन्धनकारी हो सके अथवा उसे अपने निर्णयों को 
अनिवार्यतः पालन करवाने की दाक्ति प्रतप्त नही है । इस स्थल पर महासभा 
और मुस्क्षा परिषद्‌ के बीच कार्यों' का विभाजन रपष्ट हो ज्यता है। 


(२) निरीक्षणात्मक कारये 


महासभा का निरीक्षगत्मक कार्य संयुक्त राष्ट्रसंघ येः दूसरे अंगें तथा अभि- 
करणों को नियंत्रित एवं मुब्यवस्थित करने की शक्तियों से सम्पन्धित दै। एफ 
केन्द्रीय अंग के रूप में, वह दूसरे अंगों से प्रतिबेदन प्राप्त कर उग पर विधार फर 
सकती है। घाटर के अनुच्छेद १५ में कहा गया है कि, “मद्दाराभा सुग्क्षा परिषएु से 
वापिक तथा विशेष प्रतिवेदनों को प्प्त करेगी तथा उन पर यिचवार फरेगी। इंग 
पतिवेदनों में उन कदमों का विवरण होगा जिन्हें सुरक्षा परिषद्‌ गे अग्ार्सप्रीय शारित 
और मुखक्षा के अनुरक्षण देन उठाये हो? ( "गुप्ष७ (उशठक, 0४४ शी 
78एशंए€ गार्त एणाश्नवैहा बच्चाएव ते ६०९०३) ए४एणा8 विताए शीत जिव्ता॥ 


हि 
'०७७टों, पर४८ 7९0०७ होठ [ए९ैए्तैड का 0०९०७ ए (0. प्रत्त्तताएज 


एम फ8 86८ए४६४ (>०एालो 035 तैसलउ९ते घाएका 00 (होएणा 0 ॥॥0॥ 
फशाब्राण्यह ए०३८९ बाते उ०ल्या। ) । महासभे इस गरिवेदगों पर विष्यार 
विमश कर सकती है तथा सदस्य-राज्यो एवं सुरक्षा परिष्‌ णो गेशूतियाँ कर 
सकती है। ् 


.. आधिक और सामाजिक परिषद्‌ ( 820750८ ) को आअमस्धराष्रीय सावीतव 
निर्मत्रित करने, विशिष्ट अभिकरणो से समझौते सम्पस्ग फरगे तथा छागशर्सष्रीग 
न्यायाजय से सलाहकारी मत प्राप्त करने के लिये महासभा थे जगुगोरगा फी आप 
अयकता होती है । असामरिक महत्त्व के न्यस्त क्षेत्रों फे लिये स्गाराघारिता पशशीतों 
*$ सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्रसंघ के सब कार्य महासभा में मिद्दित हैं ५, ,« 

मेशासन की देखरेख के लिये न्‍्याय परिषद्‌ महासभा फे विरीक्षण , 


भ्ड अन्तरोष्ट्रीय संगठन 


है| इस प्रकार, महासभा को संयुक्त राष्ट्रमध के दो अमुस अंगो-आर्थिक और 
साम.जिक परिवद्‌ तथा न्यास परिपदू-पर रपष्ट निरीक्षणाम्मक शक्तियों गति हैं । 
महासभा सचिवालय के कर्मचारियों की निशुक्षित के लिये नियम-विनिमय का 
निर्माण करती है तथा संयुक्त राष्ट्रसेध के विशि"ठ अमिकरुणों के कार्यकरलापों 
में समन्वय छाने के लिये संस्तुतियाँ कर सकती है । 


(३ ) चित्तीय फार्य 

घार्र के अनुच्छेद १७ ( धारा १ ) में क्या गया है कि महासमा संयुक्त 
२ ट्रसंध के चजट पर विचार करेगी तथा उसका अनुमोदन करेगी ! वस्तुतः वित्तीय 
कार्य के अन्तर्गत महासभा संयुक्त राष्ट्रसंघ के सर्च को संदस्य-राज्यों के बीच संबि- 
भा।जित करने तथा उसकी बजट सम्बन्धों व्यवस्थाओं के लिये उत्तररायी है । यद्यपि 
चार्टर में इस आवंटन के सम्बन्ध में किसी मापदण्ड का उल्लेख नहीं है तथापि 
महासभा ने पजर में सदस्य-राज्यों के अवृद्ान फ्ो निश्चित फरते समय उनके 
मुगतान करने की समर्थता को ध्यान में रखा है । 

(४ ) निबोचनिक कार्य 

(क) सुरक्षा परिषद्‌ की संस्तुति पर महासभा संयुक्त राष्ट्रसंध में नये सदस्य- 
शज्यों को प्रवेश प्रदान करती है, 

(ख) महांसभा सुरक्षा परिषद्‌ की संस्ठुति पर किसी ऐसे सटस्य-राज्य को, जिसके 
पिदद्ध रोधात्यक या प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही हो, निलम्बित कर सकती है। 
किन्तु केवल सुरक्ष। परिपद्‌ दी उस मिलम्बित सदस्य-राज्य को सदस्यता के अधिकारों 
वया विशेष।धिकारों के उपभोग को धुनः प्रतिष्ठित कर सकती है, 


(ग) महासभा किसी मी सदस्य-राज्य को, जो बार-बार लाटर के सिद्धान्तों का 
उल्लंघन कर रहा हो, सुरक्षा परियद्‌ की संस्व॒ति पर निष्कासित फर सकती है, 


(घ) मद्दातभा सुरक्षा परिषद्‌ के अत्यायी सदस्य-राज्यों, आर्थिक और साम,जिक 


परिषद्‌ सत्र सदस्यन्याज्यों तथा न्यास प्रिषद्‌ के कुछ सदस्य-राज्या का 


मिर्बाचन फरती है, 
(व) महासभा सुरक्षा परिषद्‌ के साथ-साथ अस्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों 
के निर्बाचन में भाय लेती है, तथा, 
(8) महासभा सुरक्षा परिषद्‌ की संस्वृति पर महासचिव की है? करती है. है 
सुरक्षा परिषद्‌ की संस्तति पर महासभा द्वारा नये सदस्यन 
कार्य निरसन्देह संयुक्त राष्ट्रसघ को मिर्यत्रित करने का 
किन्तु, इस विषय में, महासभा राष्ट्रसेध सभा की 


हज 


सद्यासभा र 


स्पिति में है, क्योकि राष्ट्रमंघ सभा, राष्ट्रसंध परिषद्‌ की संस्तुति के बिना ही, दो-तिहाई 
बहुमत से भी नये सदम्यन्गच्यों के प्रदेश फो स्वीकृति प्रदान करती थी। 


(५) संविधायी फाय 
अनुच्छेद १०८ के अनुसार मद्दासमा संयुक्त राष्ट्र धार में संशोधन के लिये 
देशुति कर सकती है जिने मुस्क्षा परिषद्‌ के पाँच स्थायी सदस्यों सहित संयुक्त 
रारसंप के दो-तिहाई सदस्यनगस्ये। दाग अनुसमर्थन मिलना आवश्यक है। इसी 
प्रकर, अनुच्छेद १०९ के अनुमर वर्तम/न चार्टर का पुनैछोकन करने के लिये 
संरस्य-राज्यों का एफ साम न्‍्य सम्मेलन भी महासभा के दो-तिदाई बहुमत तथा 
इुशक्षा परिषद्‌ के किन्हीं ९ संदस्य-राज्यो के बहुमत से बुलाया जा सकता है। 
छघु सभा ( [6 0९०४५ ) 
अनुच्छेद ३२ तथा अनुच्छेट २९ में ये प्रावधान है कि घार्टर में संशोधन के 
भिना ही महसमा तथा मुसक्षा पर्पिद्‌ संयुक्त राष्ट्रसंघ के कार्यों को विस्तारित करने 
के ढिये महायक अंग की स्थापना कर सकती हैं। छतः इस व्यवस्था का उपयोग 
ने केबल महासभा की श्थायी समितियों की स्थापना के छिये ब्रहिक विशेष उद्देश्यों 
$ डिये विविध तदर्थ समितियों अथवा आयोगों की स्थापना के लिये भी किया गया 
है। उद्वहरण्, निःशस्रीकाण आयोग, अन्तर्राष्ट्रीय विधे आयोग तथा फिलिस्तीन, 
कोरिया, कब्मीर और बाहकन देशो में विवादों के निपटारे से सम्बन्धित आयोग । 
निषेधाधिक,र के प्रयोग से उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के छिये लघु सभा? 
नोपके एक सहयक अंग की स्थापना की गयी थी। “अम्तरिम समिति? 
( लाए, (0फणशा॥6७ ) भी कहा जाता है। लघु समा १९४७ में महासभा 
ऊ अधिवेशनों के बीच कार्य करने, तथा, जब्र सुरक्षा परिषद्‌ बीटो के प्रयोग के कारण 
उंडे ममल में कार्रवाई न कर सके तो, उस कमी को पूरा करने के लिये स्थपित * 
की गयी थी । 
देघु सभा के तीन मुख्य कार्य थे-- ( क ) जाँच-पड़ताल करना, ( ख ) जाँच- 
आयोग की नियुक्तित करना, तथा, (ग) महासभा की ओर से दूसरे कार्यों को 
वापस करना। सोवियत संघ ने इसकी कार्यवाही में भाग लेने से अस्वीकार कर 
दिया, क्योंकि उसके मत में सुरक्षा परिपद्‌ के उत्तरदायित्व को कम करने का यह 
एक गैरकानूनी प्रयास था । इस प्रकार जिस उद्देश्य के लिये अन्तर्मि समिति या 
_ब सभा को स्थापना की गयी, बह कमी भी पूरा नहीं हो सका । 
जय सभा का अधिकार-क्षेत्र सावधानी से उन विषयों तक सीमित किया गया 
“जिन्हें महासभा स्पए्टरूप से उसके सुपुर्द करे । महत्वपूर्ण विवादों या परिस्थितियों 
3 महासभा की ' कार्ययूजी में झामिल किया जाता था। व्घु सभा ८५ हे 


महासभा जा 


(२) इस प्रस्ताव इश विश्व के फिसी भी भाग में खतरनाक स्थितियों का 
अकरोकन करने तथा उन पर प्रतिवेदन देने के लिये एक “शान्ति प्रेक्षण आयोग” 
(९७७ 00:०ए७४०ा (१०:राण्ो5#णा ) की स्थापना की गयी, 

(३) इस पस्ताव द्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघ के सभी संदस्य-राज्यों से अनुरोध किया 
गणकिये अपनी सशस्र सेनाओ में कुछ ऐसी इकड़ियाँ रखें जिन्हें मुरक्षा परिपद्‌ अथवा 
महासमा की मॉग पर संयुक्त राष्ट्रसेघ की सेवाओं के लिये उपलब्ध किया जा सके, 

(४) इस प्रस्ताव द्वारा अन्तर्शट्रीय शान्ति और सुरक्षा की स्थापना के लिये 
इन तथा दूसरे उपायों पर अध्ययन करने तथा उन पर प्रतिवेदन देने के लिये एक 
“उामृहिक कारवई समिति ( ('०ै०००९० शि९तघपघा८४ (००घ्र/ा४९९ ) की 
स्पापना की गयी, तथा, 

(५) इस प्रस्ताव द्वाश सभी सदस्य-राज्यों से अनुरोध किया गया कि चे संयुक्त 
राष्ट्रंत्र के प्रति अपनी निशा का पुनः प्रदर्शन करें, उसके निर्णयो का सम्मान करें, 
मनव अधिकारों के प्रति विव्वस्यापी सम्मान तथा उनके पालन के लिये; एव 


आर्थिक स्थायित्व तथा सःमाजिक प्रगति की प्राप्ति के लिये व्यक्षितगत एवं सामूहिक 
प्रयाग करें । 


सोबियत गुद् के देशो ले इस प्रस्त।व के अधिकांश भा! का विशेध किया, उन्होंने 
केबल दूसरे तथा पॉचवें प्रावधानों का ही समर्थन किया। उनका ' यह दावा था 
कि इस प्रस्ताव के छुछ अंझ पूर्णतय३ गेस्कावनी हैं| विश्िन्सकी ( ५३ /७घ३ ) 

गह तक प्रस्तुत किया कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर फा अनुच्छेद ११ तथा अनुच्छेद 
१९ मद्ासभा की शब्तिये! पर प्रतिबन्ध लशता है तथा इस बल पर बल दिया फि 
अस्तावित परिवर्तन केवल चार्टर में संशोधन के द्वारा द्वी उचित रीति से छाये 
जा सकते हू | फिए भी, यह प्रस्ताव महप्सभा के मारी बहुपत के इस स्वीकृत 
कर छिपा गया। इस प्रस्ताव के पक्ष में ५२ मत तथा विपक्ष में ५ मत € शोगियश 


डे पड़े एवं २ रबस्य-शज्यों ( अजेष्णइना सा भरत ) ने मतदाग भें शाग 
नहीं लिया।.7 का 


मूह्पॉकन 

.. अनेक आपनियां के होते हुए. भी मद्दासभा ने विभिरा बायररं पर "जात 
के लिये एकता प्रस्ताव” का प्रयोग फिया दे तथा शिग्मरे्र यह गंगुलत शध्रगंध 
के संयिधान का एक अमिन्‍न अंग बन गया है। जप-अप शुख्ता परिफदु थी ॥ 
प्रयोग के कारण गतिद्दीन फर दी गयी है, तग्र गंपरपूर्ण रिधतियों। का! गत की 
के दिये श्य मर्ताब के अन्तगंत महागभा के विशेष क्लापगकालीत हाविदेशनग 
बढ़ाये गये हैं। उदाइरार्थ, १५५६ में रदेज सा एंगी गफर, 8९०८ ॥ ॥त्यपर्वी 
संकट, १६६० में कणों सेफ तथा १९६७ हे परिला। एस की लिति। «रन 





पेम्कनछ में । दिफमबर २ (७१ भारक-प्रक् युद्ध $ जे सोवियत सब न 
रज्य अमेरिका द्वारा उुद-विराम अयोग कर 
दिक तो हैं म।मद्य इस यस्ताव के अन्तर्यत्ष आह भा को सीकर गया | इच्ध 
यस्ताव के; अन्तर्गत उत्तरगाकित्वों की अपनी $ अनुसार ही 
महासभा साम्यवारी चीन को + ९५१ ॥; ऋोरिय। संकट क्ले व्रन्ध में 
आक्रमक पोषित किया । 
यहाँ य। उल्लेखनीय है कि 4: संयुक्त रा भार के महासभा 
दारा प्रिक अस्ताव वद्यकारी नहा है, € कि यह वि्यक नह ६ कि सदस्य- 
प्रज्य इस अस्ताव पर ऊटम उठायें। इसके करत संयुक्त रा्र चार के ७३ 
अध्याय के आ- सुरक्षा परिषद्‌ भय हे गी, वह अध्यकारी होग; )े 
फ़िर भी है अस्ता: परिषद्‌ ७) मशीनरी ३) ह मानान्तर 
मैयीनरी बनाने की व्यवस्था करता है | यदि सुरक्षा परिद्‌ में मा अवर्द्ध 
हो जाये, को राज्य रेच्छा हे मशीनरी %) निर्माण स्वयं कर सकते है। 
इस अकार ८ न्ति क्ले लिये एकता ० की ऋटती 
कमी कु शान्ति के | अस्ताव: अेंट्रवी शक्ति 
अनेक गोनों द्वारा इस अर आपत्ति उद्ययी 
है। उनका है तक है कि ३ महासभा सामृहिक ७० ।ई करने के डिये व! 
सामूहिक फैंदम उठाने के सेदर्य-ाज्यों का ने येगी, तो उसका 
लिये बछ अयोग करने के पमान होगा, जञ सैंजुक्त रा चार: के अनुच्छेट रस्में 
जहि उद्देश्यों से होगा । उनका व भी ड्म्ब्र्ट्न कस के 
सस्तावोः क्या सन खाद को सम्मेलन गेनो के यह घारणा बड़ी अक्तियो 
मतैक: एक कारवाई करने के हिय्े आवश्यक होगा + गाव चादर की 
आधारभूत मर, 5 है) विपरीत है। परन्तु यदि इस अस्त /पमिक उद्देश्य 
अन्वर्राष्री जान्ति र सुरक्षा को गये रखने मे राष्ट्रघष को बल यदान करना 
> और सुर * *'निषेधाधिका २(७००) $ /मत्वरूए उत्क्‍-न निष्किय/ 
के अभाव के पजुक्त राष्ट्रसंस को पहत दिखाना है, तो शि से यह कह्म 
जा सकता है अस्ताव सं: रा चार के विपरीत नह है 
सभा की एवं अतिए्ठ के द्धि फ्े 
बकि सरथा परिफद्‌ की पदरयता सीमित है, पट्संप के 
नवीन राज्यों छे वेश [व महासभा पर पड़ा, जहाँ अत्येक नये सदस्य-राज्य 
को भी बैठने अधिकार है इसके अतिरिक्त वेस्यराज्यों 
“हासभा का उपयोग अपने राम के लिये उसी वर किया है, ॥ह मकार 
१६ इैंग्लैड के शासक हैनरी यश्म हे अपने राजकोय निर्ययों को च्यू 


माय हुआ 
भी किया ग्रया । 
जा 


दर महासभा ८१ 


न्‍ 


(६ ) यह भी स्मरण करने योग्य है कि मंद्ासमा की काबून्ती ( ४० | ) 
सर्वोच्चता को अन्तर्सष्द्रीय न्यायालय ने भी अपने सलाहकारी मत द्वारा मान्यता दी 
है और स्वीकार किया है। इस न्यायालय ने महासभा के प्रस्ताव के अनुसार 
सदस्य-राज्यो द्वारा स्वेज तथा कागो में झान्ति-स्थापना्थ सेना रखने सम्बन्धी 
कार्रवाई को कानून-सम्मत एवं उचित बताया था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 
१०, अनुच्छेद ११ तथा अनुच्छेद १४ के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायाज्य द्वारा दी 
गयी व्याख्या से यह निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि शान्ति एवं सुरक्षा की स्थापना 
का प्राथमिक उत्तरदायित्व मुसक्षा परिषद्‌ में निहित है, परन्तु सुरक्षा परिषद्‌ अन्तिम 
रूप से उत्तरदायी नहीं है। 'प्राथमिकः शब्द मे अवशिष्ट उत्तरदायित्व का भाव भी 
निहित दे जो अनियार्यतः महासभा के अधिकारक्षेत्र के अन्तर्गत आता है, क्योंकि 
यही एक ऐसी संस्था है जिसमें समी सदस्य-राज्यों का प्रतिनिधित्व है । 

(७ ) मद्दासभा अपने अवशिष्ट अधिकारों का प्रयोग करने में पीछे नहीं रही 
है। १९५६ में स्वेज संकट के समय महासभा ने अनेक प्रस्ताव पारित किये, जिनके 
अन्तर्गत महासचिव को इस बात का अधिकार दिया गया कि बे सम्बन्धित क्षेत्र में 
शान्ति-स्थापनार्थ सेना (?6६०६-:६०एजण९ (0०) की स्थापना करें। यहाँ यह स्मरण 
करने योग्य है कि नवम्बर १९५६ में महासभा की विशेष आपातकालीन बैठक 
बुछानी पड़ी थी, क्योकि ब्रिटेन तथा फ्रांस ने सुरक्षा परिषद्‌ में आंग्ल-फ्रांसिसी इज- 
रायल अ ऋ्रमण के प्रश्न पर वीटो का प्रयोग किया था और उससे गतिरोध पैदा हो 
गया था। इसी प्रकार कांगी के प्रश्न पर, यद्यपि सुरक्षा परिषद्‌ ने कांगो सरकार की 
प्रार्थना पर आरम्भ में कुछ प्रस्ताव पारित किये जिससे उस राज्य में संयुक्त राष्ट्रसंघ 
कौ सेना रखी जा सके, लेकिन बाद में महासभा ने भी कुछ महत्त्वपूर्ण अस्ताव 
स्वीकार किये जो कांगो में संयुक्त राष्ट्रसंघ की सेना ( (0० ) को आगे भी 
बनाये रखने से सम्बन्धित थे । 

(८ ) इसी प्रकार रोडेशिया ( जिम्बाब्वे) तथा दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका 
( नामित्रिया ) जैसे प्रश्नों पर भी महासभा ही कदम उठाने में आगे रही है। 
वस्तुतः यह कहना सही होगा कि औपनिवेशिक मामलों में महासभा ने ही नेतृत्व 
प्रदान किया है। नामिद्दिया के मामके में महासभा ने अपने प्रस्ताव दिनाक 
२७-१०-६६ द्वारा दक्षिग-पश्चिमी अफ्रीका पर दक्षिण अफ्रीका का शासनादेश 
( [जैा्त॥० ) समास्त कर दिया | महासभा ने बार-बार सभी सदस्य-शज्यों से कहा 
है कि ये दक्षिण अफ्रीका, पुतंगाल जैसे राज्यो से तथा रोडेदिया के अवैध शासन के 
साथ कोई सम्बन्ध स्थापित न करें | यद्यपि रोडेशिया के विरुद्ध अनुशास्ति का 

आइहान सुरक्षा परिषद्‌ ने किया था; छेकिन यह कहना उचित होगा कि महासभा 
के प्रस्तावों द्वग ही इस अवैध औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारी राजनीतिक 


८२ अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 


दबाव डाछा जा सका ! पश्चिम एशिया में अभी हाल में हुई घटनाओं के सम्बन्ध में 
महासभा ने कई महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किये हैं। इनमें वह प्रस्ताव भी झामिल 
है जिसके दर इजरायठ से यह कहा गया कि वह ऐसी सभी कार्रवाईयाँ समःश्त 
कर दे जो उसने जेरूडलम को अपने राज्य में विलीन करने के उद्देश्य से की हो। 

ऐसे अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनसे यह संकेत मिलता है कि आज 
के अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में महासभा की भूमिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हो गयी है ! 
मिप्कर्प रूप में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि सुरक्षा परिषद्‌ को झान्ति-स्थापना 
के क्षेत्र में वैध रूप से स्थापित प्रमुखता प्राप्त है, तथापि जब तक शबीतयुद्ध तीत्र 
बना रहेगा, तब तक महासभा ही केन्द्रीय भूमिका निभाती रहेगी। सुरक्ष। परिषद्‌ 
में निषेधाधिकार के दुरुपयोग ने आज अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा से सम्बन्धित 
समस्याओं के समाधान, जिसके लिये सुरक्षा परिषद्‌ मुख्यतः उत्तरदायी है, के लिये 
सदस्य-राज्यों को सुरक्षा परिषद्‌ की अपेक्षा महासभा की शरण लेने के लिये 
विवश कर दिया है| 


१ 
सुरक्षा परिषद्‌ 


( $86८एम४ (०एार्ता ) 

संगठन न 

सुरक्षा परिषद्‌ निस्सन्देह संयुक्त राष्ट्रसंध का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अंग है | संयुक्त 
राष्ट्र चादर के पाँववें अध्याय में अनुच्छेद २३ से अनुच्छेद ३२ तक सुरक्षा परिषद्‌ के 
संगठन, कार्यों तथा मतदान-प्रगाली का वर्णन है । प्रारम्भ में सुरक्षा पर्िद्‌ में ११ 
संदेस्य थै--९ स्थायी और ६ अस्थायी । १९६५ में चार्टर के अनुच्छेद २३ तथा: 
अनुच्छेद २७ को संशोधित कर सुरक्षा परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या ११ से बद्ाकर 
१५ कर दी गयी । इसी संशोधन के अनुसार सुरक्षा परिषद्‌ के किसी भी निर्णय की 
स्वीकृति के लिये न्यूनतम आवश्यक मतो की संख्या ७ के बढले में ९ निश्चित 
कर दी गयी | इस समय सुरक्षा परिषद्‌ के कुछ १५ सदस्यों मे ५ स्थायी तथा १० 
अस्थायी हैं। घार्टर में स्थायी सदस्यों का स्पष्ट उल्लेख राष्ट्रसंघ प्रसंविदा के प्रावधान 
के समरूप है किन्तु पअ्रसंविदा के अधीन इस प्रकार की व्यवस्था अधिक नमनीय थी 
क्योकि सभा के अनुमोदन से परिषद्‌ नये स्थायी सद्रस्य बना सकती थी । पाँच स्थायी 
सदस्य ह-संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन तथा स!म्यवादी चीन | 

सुरक्षा परिषद्‌ के अस्थ/यी सद॒स्यो का निर्वाचन महासभा द्वारा दो वर्ष के लिये 
होता है | अवधि की समाप्ति पर इसके अस्थायी सदस्य तुरन्त पुनर्निवाचित नहीं 
हो सकते हैं । सुरक्षा परिषद्‌ के अस्थायी सदस्यो के निर्वाचन के सम्पन्ध में चार्टर में 
दो मापद॒ण्डो का उल्लेख हैः ५ 

(१) अन्तरांष्रीय शान्ति और सुरक्षा की खापना में तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ के 
अन्य उद्देश्यों की पूर्ति में सदस्य-राज्यों का योगदान, तथा, ह 

(२) उचित भौगोलिक वितरण | फ00० | 28% ९४ 

संयुक्त राष्ट्रसंध के जो सदस्य-राज्य सुरक्षा परिषद्‌ के सदस्य नहीं 'हैं, वे सुरक्षा 
परिषद्‌ के विचार-विमश में बिना मतदान अधिकार के निम्नलिखित परिस्तियों में 


भाग ले सकते हैं : 20328 
(१) यदि सुरक्षा परिषद्‌ समझे कि जिस प्रश्न पर वह. विचार कर (रही,है, 
उसमे उस सदस्य-राज्य के हित विशेष रूप से निहित हैं, तथा, 2 


(२) यदि कोई -सदस्य-राज्य किसी विवाद फा एक पश्ष है, जिस पर सुरक्षा 
परिषद्‌ विचार कर रही है, तो ऐसे सदस्य-राज्य को सुरक्षा परिषद्‌ के विचार-विमर्श 
में भाग लेने के लिये आमन्त्रित किया जा सकता है । 
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मुरक्षा परिषद्‌ बराघर सत्र में रहती है। इसके प्रत्येक सदस्य-राज्य के एक-एक 
प्रतिनिधि सच समय संयुक्त राष्ट्रमंघ के मुख्याल्य में अवश्य उपस्थित रहते हैं। 
सुरक्षा परिषद्‌ की त्रैठक सामान्यतः १५ दिनों में कम-से-कम एक थार शवश्य होती 
है। यद्यपि इसके प्रत्येक सदस्य-राज्य को एक मत ( वोद ) का अधिकार है, तथापि 
इन मतों का समान मूथ्य नहीं होता क्योंकि महत्त्वपूर्ण मामलों पर निर्णय के लिये 
आवश्यक है कि कमसे-सम ९ सदस्यों के धहुमत में ५ स्थायो सदस्यों का 
स्वीकारात्मक मत शामिल हो | 
सुरक्षा परिषद्‌ की समितियाँ 
चूँकि सुरक्षा परिषद्‌ एक छोटी संस्था है, इसलिये उसे अधिक समितियों की 
आवश्यकता नहीं होती । फिर भी, सुरक्षा परिषद्‌ के कार्यो' म॑ सहायता देने के 
लिए आवश्यकतानुसार निम्नलिखित समितियों की स्थापना की गयी है 
(१ ) सैनिक स्टाफ समिति ( एफ की (०फ्रण्मो।९० ) ; 
इसकी स्थापना चार्टर के अनुच्छेद ४७ के अनुसार सुरक्षा परिपुद्‌ू के एक 
सहायक अंग के रूप में की गयी थी। यद्द समिति शान्ति बनाये रखने के लिये 
सुरक्षा परिषद्‌ को सेनिक आवश्यकता, शख्नास्रों के विनियमन तथा निरस्रीकरण 
कहाँ तक सम्भव है, जैसे प्रश्नों पर परामर्श तथा सहायता देती है| 
(२) निरस्बीकरण आयोग ( [0फाए्धाला (णागंश्शेता ) ८ 
महासमा द्वारा १९५२ में सुरक्षा परिषद्‌ के अधीन निरसखीकरण आयोग की 
* स्थापना की गयी थी | इस आयोग ने पूर्वस्थापित परमाणबिक ऊर्जा आयोग तथा 
रुद आयुद्ध आयोग ( (0०ग्राफ्रॉइशंणा (० (>ण्रशक्षा।ण)ण क्‍परा8प्राशा। ) 
का स्थान ले लिया है। यह आयोग सुरक्षा परिषद्‌ के ही अधीन कार्य करता है 
+ तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की स्थापना के लिये योजनायें बनाता है। . . * 
(३३ ) स्थायी समितियाँ (्‌ छिहातीगह (>०णफ्रा(९९४ ) क्‍ *' 
इनमें विशेषज्ञों की समिति (॥७ (20फऋ्राणा/०० ए >कुथा ) तथा नवीन 
+ दिस्थ-राज्यों के प्रवेश सम्बन्धी समिति (]]॥७ (-०ग्घ्ा॥(९९ ७ ए6 /007रंडशणा 
र (एि९७ )ध्याश७ ) सुख्य हैं 
(४) ठदथे ,समितियाँ तथा आयोग (व पि०० (:०णाभ।९९5 छाते 
((गप्राम्रंणा३ ) पी 
. - आवश्यकता पड़ने पर सामयिक तथा अस्थायी ग्रइनों पर विचार , करने के लिये 
६ तदर्थ समितियों तथा आयोगो का गठन किया गया दै। सुरक्षा परिषद्‌ की तदथ 
समितियों तथा आयोगों में महत्वपूर्ण दै-इण्डोनेशिया के प्रइन पर सत्प्रयास समिति, 


सुरक्षा परिषद्‌ 4५ 


मारत तथा पादिस्तान के लिये संखुकत राष्ट्संध आयोग, किछिस्तीन के लिये संयुवत 
रा्टर्सप युद्ध/विराम आयोग । 

सुरक्षा परिषद्‌ का समःपतिल सदस्व-राब्यों में से अंग्रेजी वर्णक्रमामुसार 
प्रतिमाह बदलता रहता है * 

सुरक्षा परिषद्‌ के फाये और शक्तियाँ 
( जात्मण्पड गाए 20725 ) 

यदि महासभा संयुक्त राष्ट्रमंघ को संसद है तो सुरक्षा परिषद्‌ संगुक्त राष्ट्रसंप 
की कार्यपालिका । घार्र के अन्तर्गत सुरक्षा परिषद्‌ को अन्तर्राष्ट्रीय शर्त और 
सुरक्षा की स्थापना के क्षेत्र में प्राथमिक उत्तरदायित्व प्रदान किया गया है | इस 
उत्तरदायित्व के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों के पालन में, सुरक्षा परिषद्‌ सभी सदस्य- 
राज्यों की ओर से कार्य कस्ती है। अतः इस सम्बन्ध में सुरक्षा परिषद्‌ को सम्पूर्ण 
संयुक्त राष्ट्रप का एक; अमिकर्ता माना जा मकता है | इसके कार्यो को सुझ्यतया 
घखार शीरपंकों के अन्तर्गत रखा जा सकता है: 

(१) विचारात्मक ( ८९ छाए6 )+ 

(२) प्रबर्तन ( एंततणिव्लाला: )+ 

(३) निर्वाचनिक ( 76०४४९ ), तथा, 

(४ ) निरीक्षण/स्मक ( 50909$05५ ) । 
(१) बिचारात्मक काये 

संयुक्त राष्ट्र घार्टर में यह ग्रवधान है कि जब किसी विवाद से सम्बन्धित पक्ष 
अपना झगड़। स्वय॑ निपदने में असफल रहें और यदि सुरक्षा परिषद्‌ यह देखे कि 
उस झगड़े के बने रहने से असन्तर्रप्रीय शान्ति एवं सुरक्षा के लिये संकट उत्पन्न 

, दो सकता है, तब वह उन पक्षों से बातो ( 7९एणीनण) )3 जाँच ( (कपणा, )+ 

मध्यस्थता (छाध्पीब०७); पंच-निर्णय ( ७060० ); संगधन (००0००); 
न्यायिक समाधान ( [एतीठार्क इलपेंब्पाला। ) या अन्य ऐसे ही झ,न्तिपूर्ण उपायों 
से विवादों को निपयने के लिये कह सकती दे। यदि ब्रिवाद से सम्बन्धित पश्च 
शःम्तिपूर्ण उपायों से अपने झगड़े का समाधान न कर सकें वो वे उत्त विषय फी 
सुख्क्षा परिषद्‌ को झुपुद कर सकते हैं। सुसक्ष। परिषद्‌ किसी विवाद या विपमत 
रिथिति के समःघान के लिये उपयुक्त अक्रिया या समझौते की रीति अपनाने के 
हिये सिफारिश कर सकती है । 

सुरक्षा परिषद्‌ किसी विवाद अथवा किसी परिस्थिति की, जिसके परिण। «. - 
अन्‍्तरोष्रीय संघर्ष या किसी अन्य विवाद के उठ खड़े होने की सम्भावना हो, 
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पड़ताल कर सकती है, ताकि वह निश्चित कर सके कि उस विवाद या परिस्थिति 
के जारी रहने से विश्वगार्ति पर खतरे की आशंका तो नहीं है। ह 

विवाद से सम्बन्धित सभी पक्षों बी ओर से प्रार्थना किये जाने प्र सुरक्षा परिषद्‌ 
झगड़े के शान्तिपूर्ण समाधान के छिये पश्चों के सामने समझौते की शर्तों की 
सिफारिश कर सकती है। 

चाटर के अनुच्छेद ३९ में कहा गया है, “सुरक्षा परिषद्‌ श्ञान्ति के खतरे, 
शबन्ति-्मंग अथवा आक्रमग्र की घटना के अस्तित्व को निश्चित करेगी तथा वह 
सिकरिशिं करेगी अथवा यह निर्णय करेगी कि अनुच्छेद ४१ तथा अनुच्छेद ४२ के 
अनुसार अन्तर्राट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा को कायम रखने अथवा उनकी पुनर्स्यापना 
के लिये कौन से कदम उठाये जायें? । जब झान्तिपू्णं समाधान के उपाय असफल 
हो जाये तो चार्टर का यह प्रावधान वास्तविक प्रवर्तन कार्रवाई के लिये मर्गदर्शक 
बन जाता है | 

चार्टर के अनुच्छेद २६ के अनुसार, सुरक्षा परिषद्‌ को झस्तात्रों के विनियमन 
के लिये योजनायें तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रदान किया गया है | 
(२) प्रवर्तन कार्य 

यदि विवाद से सम्बन्धित पक्षी के बीच झास्तिपूर्ण समाधान की प्रक्रिया तथा 
सुरक्षा परिपद्‌ की सिफारिशे--दोनों ही विवाद को निपटाने में असफल हो जायें, 
तो सुरक्षा परिषद्‌ यह निर्णय कर सकती है कि अन्तरांट्रीय शान्ति और सुरक्षा 
को कायम रखने अथवा उनकी पुनर्स्थापना के लिये कौन से कदम उठाये जायें। 
इसीलिये मुरक्ष। परिषद्‌ को प्रायः संयुक्त राष्ट्रसंघ फा “प्रवतेन अंग? ( (७0८९० 
ग़ाशां धागा ) कहा जाता है,। इस सम्बन्ध में सुरक्षा परिषद्‌ सबसे पहले उन 
उपयो का प्रयोग करती है जिनमें सशस्त्र सेना का प्रयोग शामिल नहीं होता है | 
उदाहरण के लिये, आशिक सम्बन्ध पूर्णदयया या अंशतः समाप्त किया जा सकता 
है; रेल, समुद्र, डाक, तार, रेडियो तथा अन्य संचार-साधनों फो भंग किया जा , 
संकता है तथा राजनयिक सम्बन्ध-विच्छेद भी किया जा सकता दे (अनुच्छेद ४१) | 
यदि यह अपर्याप्त हो तो सुरक्षा परिषद्‌ जल, थल तथा वाद सेनाओं की सहायता 
से सैनिक कारंबाई कर सकती है ( अनुच्छेट ४२ ) | इस उत्तरदायित्व के पालन में 
सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा लिये गये निर्णय सभी सदस्य-राज्यों पर बन्धनकारी द्वोते हैं। 
” संयुक्त राष्ट्रसंध के सदस्य-राज्यों का यह दायित्व दे कि वे सुरक्षा परिषद्‌ फी 
माँग पर, और यदि इस सम्बन्ध में कोई विशेष अनुबन्ध हों तो उन अनुबन्धो के 
आधार पर, अपनी सगस््र सेनायें तथा सुविधायें, जिनमें यातायात का मर्य देना 
शामिल है, अन्तर्राष्ट्रीय गान्ति एवं सुरक्षा की स्थापना में योगदान करने हेतु 
प्रदान करे । 
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यह स्मरण करने योग्य है कि सुरक्षा परियद्‌ की प्रवर्तन शक्ति चार्टर के. अनुच्छेद 
५१ के अस्तर्गत व्यक्तिगत या सत्मूहिक आत्मरक्षा के अधिकार द्वारा सीमित है। 
यदि किसी सदस्य-राज्य पर सशस्त्र आक्रमग होता है, तो वह उस समय तक 
आत्मरक्षा के लिये समी उपाय ऋर सकता है, जंतब्र तक कि सुरक्षा परिषद्‌-अस्तर्शाष्टीय 
शान्ति और सुरक्षा की स्थापना के लिये स्वयं कोई कार्रवाई न करे | अत्मरक्षा के 
लिये सदस्य-राज्य जो भी कार्रवाई करेंगे, उसकी सूश्वमा तत्कार ही सुरक्षा परिषद्‌ 
को दी जायेगी किन्तु इससे सुरक्षा परिषद्‌ की सत्ता एवं उत्तरदायित्वों पर कोई 
प्रभाव नही पड़ेगा । 

सुरक्षा परिषद्‌ प्रवर्तन कार्रवाई के लिये प्र(देशिक व्यवस्थाओं अथवा अमिकरणो 
का भी उपयोग कर सकती है किन्त॒ प्रादेशिक अभिकरण सुरक्षा परिषद्‌ के 
अनुमोदन के बिना किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकते | 
(३ ) निवोचनिक काये 

(क ) सुरक्षा परिषद्‌ की संस्तुति पर महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघ में नये 
सदस्यों को प्रवेश प्राप्त होता है, 

( ख ) सुरक्षा परिषद्‌ की संस्तुति पर ही महासभा किसी ऐसे सदस्य-राज्य, 
जिसके विरुद्ध रोधात्मक या प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही हो, को निलम्बित कर 
सकती है | परन्तु केबल सुरक्षा परिषद्‌ ही उस निलूम्बित सदस्य-राज्य के अधिकारों 
तथा विशेष।धिकारों को पुनः प्रतिष्ठित कर सकती है, 

ग) सुरक्ष। परिषद्‌ की संस्तुति पर ही महासभा द्वारा किसी सदस्य-राज्य, 
जिसने चार्टर के नियमो का बार-बार उल्लंघन किया हो, को निष्कासित किया 
जा सकता है; 

(घ ) सुरक्षा परिषद्‌ महासमा के साथ-साथ अस्तर्सप्रीय न्यायालय के 
न्यायाधीशों के निर्वाचन में मांग लेती है, दि 

( व) मह।सचिव की नियुक्ति के लिये सुरक्षा परिपद्‌ की संस्तुति आवश्यक 
हैं, तथा, 

(७ ) मुग्क्षा परिषद्‌ सहायक अंग्ो की स्थापना कर सकती है । 

(४) निरीक्षणाध्मक काये 

अन्तरांट्रीय न्यासधारिता पद्धति के सम्बन्ध में चार्दर के अनुच्छेद ८३ में यह 
प्रधधान है कि सामरिक महत्त्व के क्षेत्रों से सम्बन्धित, तथा न्‍्यासधारिता समझौतों 
की शर्तों के अनुमोदन से सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रसंध के समस्त कार्यों को सुरक्षा 
परिषद्‌ पूण करेगी। बस्तुतः इन कार्यो, को न्यास परिषद्‌ सुरक्षा परिषद्‌ के 
निरीक्षण में पूरा करती है | 


८८ अन्वर्राष्ट्रीय संगठन 


उपसंहार कक + 
चार्टर द्वारासरक्षा परिषद्‌ को जो भक्तियाँ प्रदान की गयी हैं, वे निश्चित रूप 
से आज तक की किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की शक्तियों से महत्तर हैं। इसका 
स्पष्टीकरण सान फ्रासिस्को सम्मेलन में अमरीकी प्रतिनिधि-मंडल के अध्यक्ष ने इस 
प्रकार किया था, “अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो में सुरक्षा परिषद्‌ का कोई पूर्वोदाहरण नहीं 
है, यह परम्परागत संश्रय से भिन्न है तथा राष्ट्रसंघ परिषद्‌ के असमाम है? (“प॥० 
56९0० (205 & "तप ए7९८९वेंला( व परघाभागार्ध र्लेभांगर् 
॥६ वाशिड गण) 6 धश्रे॥ण्ण्णे बा[8006 धगते ॥8 प्रशाप् 46 एण्णार्णां 
तल 7,९8६80७ ० [पि0०75. ) । 

“सुरक्षा परिषद्‌ की शक्तियाँ इस प्रकार, वास्तविक अर्थ में, एक सर्वोच्च 
युद्धक-संगठन की शक्तियों के समान है? ("गए $6०छनीए ((ए०णा्ों 
ए०जशश३ 86 धर श्वुणएैलां, 7. घफनद्धार्ट, (0 058 णी 8 8एएाथए९ 
जवा-प्रावपाए णएथांपशाता- ) ।7 


सुरक्षा परिषद्‌ तथा निषेघाधिफार ( ४०० ) 


निषेधाधिकार क्या है 

“जिपेधाधिकार” ( बीटो ) एक प्रकार का नियेधात्मफ मत है (यह स्मरण करने 
योग्य है कि “वीट्रो” ( ५७० ) शब्द का संयुक्त राष्ट्र चार में कहीं भी उल्लेख 
नहीं है )। घार्टर के अनुच्छेद २७ में सुरक्षा परिपद्‌ की मतदान-अणाडी का 
प्रावशन है जिसके अनुसार सुरक्षा परिषद्‌ के प्रत्येक सदस्य-राज्य का एक मत होता 
है । “अक्रिया-सम्बन्धी मामलों? (97०८९वेणाहों ए्रा०४९») पर निर्णय सुरक्षा परिषद्‌ 
के ९ सदस्थ-राज्यों के स्वीकारात्मक मत से- होता है, परन्ठ॒ अन्य समस्त विषयों 
अर्थात्‌ महत्त्वपूर्ण एवं प्रमुख ममठो ( एग्राण्ा००९वैपा् प्राह्ध(शिड 2 पर निर्णय 
के लिये ९ सदस्य-राज्यो के बहुमत मे ५ स्थायी सदस्य-राज्यों की सहमति का होना 
आवश्यक है। मुरक्षा परिषद्‌ मे विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान से सम्बन्धित 
मामलों पर, विवाद से सम्बन्धित पक्ष मतदान में भाग नहीं ले सकता है । 

महत्त्वपूर्ण ममलो पर निर्णय के लिये ५ स्थायी सदस्य-राज्यों की सहमति की 
आवश्यकता मंहाशक्तियों की सर्व॑सम्मति के सिद्धान्त ( [मागण्फों नी एगशांन 
ग्या9) पर आधारित है| सान फ्रांसिस्को सम्मेलन में ऐसा अनुभव किया गया कि 
स्थायी सदस्य-राज्यों के बीच मतैक्य के अभाव के कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ दूट कर 
बिखर सकता है और इस विश्व संगठन की वही दशा हो सकती है जो राष्ट्रसंघ की 
: 4. व्णढ० छ से, ठ. अ्रावागा, एज एव अगमलक बन ० उ2गकरव्वा उततादतंत, 9. 63: 
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हुई थी। विशेष रूप से, यह विस्वांस व्यवंत किया गया था कि एक या अधिक 
महाशक्तियों फे विरोध के कारण विश्वश्ञान्ति और सुरक्षा की स्थापना के निमित्त 
बंलप्रयोग के लिये मुरक्षा परिषद्‌ के निर्णयों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित नही किया 
जा सकता | और न बड़े राज्यों की सरकारों से किसी ऐसे समझौते में भाग लेने की 
आशा की जा सकती है जिसके द्वारा उनकी सशख््र सेनाओं का प्रयोग उनकी 
सहमति के ब्रिना किय। जा सके । 

रोधात्मक या प्रवर्तन कार्रवाई करने के लिये सुरक्ष। परिषद्‌ के ५ स्थायी सदस्य- 
राज्यों की सर्वत्षम्मति एक पू्वपिक्ष है जिसका समर्थन व्यावहारिक दृष्टिकोग से भी 
किया जा सकता है | यह सर्वविश्धित है कि आधुनिक विश्व-युद्ध करने के लिये प्रमुख 
औद्योगिक देशों फो साधनों पर एकाधिकरर प्राप्त है। यदि उनमें पर्याप्त मात्रा में 
सहयोग विद्यमान है तो बड़े पैमाने पर युद का होना कठिन है। यदि उनमें मतभेद 
इस कदर तक है कि ये एक दूसरे से लड़ाई करने को तेयार हैं तो इसका स्पष्ट 
परिणाम तृतीय विद्व-युद्ध होगा। यदि सुरक्षा परिषद्‌ को चार्टर द्वारा प्रदत्त अपने 
कार्यो' को सम्पन्न करना है, तो स्थायी सदस्य-राज्यों के थ्रीच सहयोग का होना 
अल्यन्त आवश्यक है। चूँकि सुरक्षा परिषद्‌ के निर्भय एक मतदान भ्रक्रिया द्वारा 
छिये जाते हैं, अतः किसी प्रस्ताव पर मतदान का परिणाम यह प्रदर्शित करता है 
कि उनमें आवश्यक सहमत्ति है या नहीं | यदि सभी सदस्य-राज्य एक ही प्रकार से 
मत दें, तो यह प्रकठ करता है कि वे उस प्रस्ताव के अन्तर्गत लिये गये निर्णयों से 
सहमत हैं। थददि कुछ सदस्य-राज्य किसी प्रस्ताव के समर्थन में तथा कुछ सदस्य- 
राज्य उस अस्ताव के विरोध में मत दें तो यह रपष्ट करता है कि वे असहमत हैं तथा 
इसलिये वे उस प्रस्तावित कार्रवाई में सहयोग देने को तत्पर नही हैं। यदि चार 
स्थायी सदस्य-राज्य किसी प्रस्ताव के पक्ष में तथा एक स्थायी सदस्य-राज्य उस 
प्रस्ताव के विपक्ष में मत दें, तो वह प्रस्ताव अवरुद्ध हो जाता है अथवा विफल ऋर 
दिया जाता है| इसे ही “निषेधाधिकार” या “बीटो” कहा जाता है| दूसरे दत्कों 
में, स्थायी सदस्य-राज्यो के बीच ऐसी स्थिति में मतैक्य का अमाव ८8 इस 
प्रकार पॉच महाशक्तियों ( छि8 वि: )-संयुक्त राज्य अमेरिका, #वट, ८. 
सोवियत संघ तथा 'चीन-में से कोई भी प्रक्रिया-सम्बन्धी मम  ऋदटका 
सुरक्षा परिषद्‌ के किसी भी अस्ताव को एकतरफा ( एल. 29 9 स्ट्र छर 
सकता है | >> 
दोहरा निपेधाधिकार ( [2०० शत्त० ) 

संयुक्त राष्ट्र 'चाटर में प्रक्रिया-सम्बन्धी तथा महच्चपूढ ># 
के लिये कोई प्रावधान नहीं है और न ही उन्हें परिमादित कम छा उबाल - 





सुरक्षा परिषद्‌ ९१ 


के युद्ध में कब्जा कर लिया था; से हट जाने का समर्थन किया था | संयुक्त राज्य 
अमेरिका ने २६ मार्च १९७६ को सुरक्षा परिषद्‌ के उस अस्ताव पर बीठो का प्रयोग 
कर विफल कर दिया था जिसमें जेस्शल्म में इजरा|यछ की नीतियों पर खेद प्रकट 
किया गया था | 

संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा में गुटनिरपेक्ष राष्ट्र का बहुमत हो गया है और वे 
संयुक्त राज्य अमेरिका के इशारों पर चलने को तेयार नहीं होते। अतएब संयुक्त 
राज्य अमेरिका भी अब ब'तन्बात में अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर बैठता है 
जो उसे पसन्द नहीं होते । 

३० अकक्‍्टूजर, १९७४ को तीन पश्चिमी राष्ट्री--संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन 
और फ्रांस ने संयुक्त रा्ट्संघ के इतिह[स में पहली बार तिहरे निषेधाधिकार 
( शा ४९० ) का प्रयोग कर उस भ्रस्ताव को रद्द कर डिया जिसमें संयुक्त राष्ट्रसंघ 
से दक्षिण अफ्रीका के निष्कासन की माँग की नयी थी । ७ जून, १९७५ को 
संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने सुरक्षा परिषद्‌ में दूसरी बार तिंहरे 
निषेधाधिकार का प्रयोग कर उस प्रस्ताव को विफल कर डिया जिसमें दक्षिण अफ्रीका 
को शख्त्र-आपूर्ति पर रोफ लगायी गयी थी | २० अक्टूबर, १९७६ को विकासशील 
देशों के दक्षिण अफ्रीका को आर्थिक सहायता बन्द करने के प्रस्ताव पर संयुक्त राज्य 
अमेरिका, ब्रिटेन तथा फ्रांस ने तीसरी बार तिहरे निषषेधधिकार का प्रयोग किया । 

इसी प्रकार चीन ने अपने वीटो का प्रयोग कर संयुक्त राष्ट्संध मे बंगला देश 
के प्रवेश को अवरुद्ध कर दिया था । 
निषेधाधिकार के विपक्ष में तक 

(१ ) निषेधाधिकार के विरुद्ध प्रथम आपत्ति तो यही है कि यह समी सदस्य- 
राज्यों की “प्रसुसताक सम,नता” के सिद्धान्त का अतिक्रमग करता है | यद्द झुग्ल्ा 
परिषद्‌ को दुर्बल बन। देता है क्योकि उसे अपने क्यों को पूरा करने के दिये 
आवश्यक निर्णय लेने में कठिनाई होती है। ढुघु राज्यों ने इन्हीं आधार पर सान 
फ्रांसिस्को सम्मेलन में वीओ का विरोध किया था। मद्दासमा के बत्वेक अधिवेशन में 
संयुक्त राष्ट्रसंघ के लघु सदस्य-राज्या ने बीये 
प्रयोग की सीमित करने अथवा उसे निकाल 
किये हैं । 

(२ ) निषेधाधिकार के बस्म्बार 
प्रतिनिधि ने महासभा में टीक़ दी ऋद्टा 

हू संयुक्त राष्ट्रसंध में समर 
इस कारण से यह समस्त मानद 
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( 6[+6 'एट७' ं$ 9 निकाशाशलंत- ०» ॥ एाव्एलाछ थीं फाबलार 
705ण5 जा [6 पाएं िआाणा5,- ० ००-००-० ६ एशलीणर दावे हरा३ ॥ 
जि रण थी फरथ्यतित्ते, - ५ ०?) । उसने आगे कहा,--/हम इस कह-सत्य को 
क्यो नहीं स्वीकार कर लेते कि संयुक्त राष्ट्रसंघ अपने वर्तमान रूप में मानव-जाति 
को युद्ध की महाविपत्ति से रक्षा करने में असमर्थ है? (“५/॥५ २० ७४०० 
बवगरां। पी फगा (8० छा !06 [प्रारर्त ुद्ाणाड 88 00७ ०णार्भाएटढव 
8 000.396 ण॑ 6०४8 गर्ग एगा पै७ इटण्पराए० मी छल )7 


(३ ) निषेधाधिकार ने चाटर में स्थापित सामूहिक सुरक्ष-पद्धते को ठप कर 
दिया है तथा इसने संयुक्त राष्ट्रसंघ के दूसरे कार्यों को पूरा करने में बाधा डाला 
है। बस्त॒तः इसने गुट के निर्माण को बढावा दिया है तथा इसके कारण अनेक 
प्रादेशिक सुरक्षा अमिकरणो यथा नांो, 'सीे, सेन्यो आदि का गठन हुआ है। 

(४ ) निषेधाधिकार के कारण ही रोडेशिया में इयान स्मिथ तथा दक्षिण अफ्रीका 
में जान बोरस्टर की अव्पसंख्यक गोरी सरकारें अभी तक बनी हुई हैं। वस्त॒वः 
निषेधाधिकार ने इन अल्पसंख्यक गोरी सरकारों को संरक्षण अदान किया है।_' 


(५ ) निषेधाधिकार के दुरुपयोग के ऋरण यह सम्भव है कि किसी स्वतंत्र तथा 
प्रभुसचा-सम्पन्म राज्य को कई बषों तक संयुक्त राष्ट्रसंघ में प्रवेश न मिल सके । यह 
सम्भव है क्रि सुरक्षा परिषद्‌ का कोई स्थायी सदस्यन्‍राज्य संयुक्त राष्ट्रसंध के किसी 
ऐसे सदस्य-राज्य, जो चार्टर के नियमों का आरम्त्रार उल्लंघन कर रहा हो, को 
निलम्बित और निष्कासित होने से अपने मियेधाधिकार का दुरुपयोग कर रोक दे । 
यह भी सम्भव है कि कोई स्थायी सदस्य-राज्य अपने निषेधांधिकार के श्रयोग का 
भय दिखाकर चार्टर में आवश्यक तथा महत्त्वपूर्ण संशोधन न होने दे | आज भी 
मुरक्ष परिषद्‌ की सिफारिश न मिलने के फारण कुछ राज्यो को संयुक्त राष्ट्रसंध में 
प्रवेश प्रशप्त नहीं हो सका है | हि 





(६ ) निषेधाधिकार के फारण सुरक्षा परिषद्‌ अन्तर्राष्ट्रीय विवादों की निपहने 
में तथा विद्वश,न्ति की स्थांपना में करीब्-करीब अशक्त और पंगु हो गयी है।शीत- 
युद्ध के दुर्माग्यपूर्ण बातावरण में कुछ महशक्तियाँ अपने निषेधाधिकार का हु दपयाग 
कर सुरक्षा परिषद्‌ में गतिरोध पैदा करना प्रतिष्ठा का प्रतीक मानती हैं। स्यूजीडेश्ट 
के प्रतिनिधि ने महासभा में यह इृढता से कहा था, “सान फ्रासिस्कों सम्मेलन सें 
पाँच मददाद्नक्तियों मे नियेधाधिकार पर जोर दिया,'***“**“'शेप्र राज्यों पर यह 
बहपूर्वक छटद दिया गया । चार्टर से निषेधाधिकार की शादी बन्दूक की नोक पर की 
१. बष्ण0वे 90 ॥,. ॥.बप3 [-९०४श०, उतपत्तग०एम् 0द्ुक्रपेब्वारंगप 9- 206: 
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गयी शादी के समन थी | यदि इस विषय को सम्मेलन में प्रतिनिधियों के निर्शाध 
और स्वच्छन्द मत पर छोड़ दिया जाता, तो यह निर्विवाद रूप से विफल कर दिया 
गया होता? ( “छाए एढा० ए90एछ एए88 ग्रशनंस्ते एएणा 99 ऐर० १४० 
(छार्ह 20९5 ॥# छा. विध्वाराइ९09""१**॥ छ85 छिटरव॑ प्एणा 6 
ए०णधांग60९- ढ॑ ग्रह्मागांगहुल ० ध।४ एले० [0 (6 (दवा छ83 8 शी0ए॑- 
एणा ए९तैतीए8- | 8 ग्राभाशः 780 पल ॥0 [॥6 #९6 छापे प्रात" 
ए्रपाधी ते ९०६९ ० ९ 4९९४०४८६ 8६ 6 'णाहिशा०९, ॥ एछ०णेत॑ एापुप९- 
ध।0790[ए 8५९ 9९९४ (९(९०/९९-? ) |? अन्त में, फिलिपीन के प्रतिनिधि के 
शब्दों मे, “हम,रे सामने एक विकल्प था। या तो हम घार्टर को वीयो सह्दित 
स्वीकार कर सकते थे या फिर हमें चार्टर ही प्राप्त नहीं होता । इसका परिण/म यह 
हुआ कि हमें वीटो सहित चाथर को स्वीकार करना पड़ा :९ 


निषेधाधिकार के पश्च्‌ में तके 


(१ ) कुछ अधिकारी विद्वानों के अनुसार चूँकि सुरक्षा परिषद्‌ के स्थायी 
सदस्य-्राज्यों को शान्ति और सुरक्षा की स्थापना के क्षेत्र में प्राथमिक उत्तरदायित्व 
अदान किया गया है, इस कारण से किसी भी स्थायी सदस्य-राज्य को सुरक्षा परिषद्‌ 
के मत द्वारा ऐसी कार्रवाई का अनुगमन करने के ल्यि बाध्य नहीं किया जा सकता 
है जिससे वह स्वयें असहमत है। सान फ्रांसिस्को सम्मेलन की यह मान्यता थी 
कि सथुक्त राष्ट्संघ महाशफ़ियों के बीच सहमति और एकता के अभाव में कमी भी 
सफल नहीं दो सकता है। 


(२) निषेधाधिकार अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समाध/म में भी सद्दायक 
हुआ है। सुरक्षा परिषद्‌ में जब कश्मीर के प्रइन पर ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य 
अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया तो सोवियत संघ ने निवेधाधिकार का 
प्रयोग कर इस स्थिति को और खराषर होने से बचा लिया । 


(३ ) निषेधाधिकार फो समाप्त कर देने से ही मद्ाशक्तियों के मतभेद दूर 
नहीं होंगे और न इससे किसी समस्या का हल निकाला जा सकता है। इस 
सम्बन्ध में संयुक्त गद्ठसंध में मारत के भूतपूवे स्थायी प्रतिनिधि श्री समर सेन ने कहा 
है कि दमें संयुक्त राष्ट्रसंध में स्पस्थ परम्पराओं को स्थपना करनी चाहिये ताकि 
निपेधाधिकार का प्रयोग फेवड स्वनात्मक कार्यों के लिये क्रिया जा सके और न कि 
विनाइक उद्देश्यों के लिये । 


(४ ) फिलिप सी० जेमुप ( [शक (. उ७४७ ) ने ७८७ ० पिमालड 
]जहएष्रांघ० (१३ अक्टूअर, ६१९४९) में लिया है कि, 'नियेधाधिकार एक सुरभा- 
. वृए०॑ल्‍्व 9 [.. ६.ब7ज़ [रहते उच्यालत्तवरांकर्णों 072क्‍च ०5679, एछ०- ९१०2 205. 
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वात्य है जो मंयुक्त राष्ट्संघ को राजनीतिक क्षेत्र में ऐसी बचनवद्ताओं का भार 


अपने ऊपर लेने से रोकता है जिनको पूरा करने की इस समय उसमें झक्ति नहीं है? 
( भा एटा० नी धालिएशथुएल शत . फाल्एशाड [6 (गिगीश्व 
पिद्काणराई वीणा णावेशाहँवए. एगाग्राधि९ाड ॥ 6 7०ॉ(र्र्ण गिल 
जाली ॥६ एल्इ्शा9 5 धीए 9०% 6 ० णिधिण ) | प्रो० इनिस क्‍ल,उड 
ने (08 (.6पव९७ 370/48 4४270 - 2[02॥ब्र/ढ :. 7४6 27/०0/0805 
बाद 27087/255 ० 7:/श#प्रवघणाव। 078दं5द00॥ ) मी निर्षेधाधिकार 


को एक सुरक्षा-वा लव ( ४०(९७४-एश ४० ) माना हैं ।* थे 
उपसंद्यार 

संयुक्त राष््रसंघ की वास्तब्रिक समस्‍या अपने सदस्य-राज्यो के बीच, और विशेष 
रूप से महाशक्तियों के बीन ययैष्ट मात्रा में सहयोग का विकास है। जब तक, सुरक्षा 


परिषद्‌ के स्थायी सदस्य-राज्यों के चीच तनाव और इन्द्र को दूर नहीं किया जाता, 
तब तक बीटे की समस्या का कोई भी हल पर्याप्त नहीं माना जा सकता ।* 


. एडएवल००हल। ब्जप पर०्रच्पा, 77० एक्एल्ट अ०6क ६ फ० 250 7 


१५ 
आशिक और सामाजिक परिपद्‌ 


( #८०ा०्क्रांए एप 5०लंग (>०छार्ला ) 

संगठन 

आर्थिक और सामाजिक परिषद्‌ संयुक्त राष्ट्रसंध के छः प्रधान अंगो में से एक है 
जो महासभा के प्राधिकार के अधीन अपने कार्यों को सम्पादित करती है। इसका 
संक्षित न,म (९05९0 है | संयुक्त राष्ट्र चार्रर के अन्तर्गत आर्थिक, साम जिक 
तथा म,नवतावादी विषयो में अन्तर्राष््रीय सहयोग के बिकास के लिये आर्थिक और 
साम,जिक परिषद्‌ फो विशिष्ट उत्तरदायित्व प्रदान किये गये हैं. तथा इन विपयो पर 
यह परिषद्‌ महासभा को वार्षिक अतिवेदन ग्रस्तुत करती है! यह स्मरण करने 
योग्य है कि राष्ट्रसंध के अधीन इस प्रकार के कार्य को पूरा करने का उत्तरदायित्व 
राजनीतिक अंगों ( समा तथा परिषद्‌ ) में निहित था। फलतः आर्थिक और 
सामानिक कार्यकलापो को न केवल एक गौण स्थान प्राप्त थ। बतिक वे राजनीतिक 
विधाररों से अत्यधिक प्रभावित भी होतें रहते थे |? 

निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आर्थिक और सामाजिक परिषद्‌ की 
स्थापना मुख्य समन्‍्बयी अमिकरण ( ०००णठ्ंगरण॥ए४ 9४९४०५ ) के रूप में की 
गयी है :-- 

(अ) उच्च जीवन-स्वर, पूर्ण रोडयार, तथा आर्थिक और सामाजिक प्रगति एवं 
विक,स की अवस्थाये; 

(ब) अन्तर्राष्रीय आ्िक, सामाजिक, स्वास्थ्य और तत्सम्बन्धी समस्याओं का 
समधान तथा अन्‍्तरांष्रीय सांस्कृतिक और शिक्षा-सम्बन्धी सहयोग; एवं 

(स) जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेदमाव किये बिना मानव अधिकारों और 
मौलिक स्वतंत्रताओं के लिये सम्मान-भाव की अमिदृद्धि तथा सत्र उनका पाल्न | 

मूल व्यवस्था के अनुसार आर्थिक और सामाजिक परिपद्‌ में १८ सदस्य होते थे 
परन्तु १९६५ में घादर में संशोधन कर इसके लिये २७ सदस्यों की व्यवस्था की 
गयी । पुनः महासभा के १९७१ के प्रस्ताव के अनुसार संयुक्त यप्ठ घार्ंर के 
अनुच्छेद ६१ को संशोधित करके परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या ८४ दछर दी झुवों 
हैं। आर्थिक और साम/निक परियद्‌ के सदस्यों का निर्वाचन महासभा दा हें 


. 6 ए८०७००९ ७७पे 8ठलंडी (०००० इड फाएचंवेल्त (7 ६98 #+३$-४३ £१ #० 
एफऋष्च्ालह 68 ४6 एण०+९त ऊेछघजाड- 
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वर्ष की अवधि के लिये होता है ) अवधि पूरी होने पर किसी भी सदस्य को पुनः 
निर्वाचित किया जा सकता है ( अनुच्छेद ६१ )। सुरक्षा परिषद्‌ की माँति इस 

परिषद्‌ में स्थायी सदस्यों की व्यवस्था नहों है किन्तु पुरर्निवाचिन की व्यवस्था के 
कारण विश्व की महाशक्तियाँ तथा मुख्य औद्योगिक राष्ट्र धारम्बार निर्वाचित ह्वोकर 
एक प्रकार से व्यवहार में इसके स्थायी सदस्य हो गये हैं। इसके अतिरिक्त, यह 
भी प्रयास किया जाता है कि विश्व की विभिन्‍न अर्थन्यवस्थाओं तथा विविध ह्िल्तों 
को इस परिषद्‌ में श्रतिनिषिल प्राप्त हो | 


महासभा को तरद इस परिपद्‌ में सभी सदस्यों की समान स्थिति है। उ्त्येक 
सदस्य-राष्ट्र को इस परिषद्‌ में एक प्रतिनिधि भेजने तथा एक मत <( बोड ) का 
अधिकार है। साधारणतः, वर्ष में दो बार परिषद्‌ का अधिवेशन होता है तथा साधारण 
बहुमत दशा फोई भी प्रस्ताव पारित होता है। यह परिपद्‌ संयुक्त राष्ट्रसंध 
द्वारा फिये जानेवाले आर्थिक और सामानिझ कार्यों के लिये महासभा के समक्ष 
उत्तरदाभी द्वोतो है मु 


आर्थिक और र/म/जिक एरियद्‌ ने अपने कार्यों को, सम्पन्न करने के लिये 
अनेक सहायक अमिकरणों तथा आगोगों की स्थापना की है जो इस प्रकार हैं :-+ 

क्षेत्रीय आथिक आयोग :--( !? ) यूयेप के लिये आर्थिक आयोग ( (5 ); 
(२) एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग (5(./7४8 » (३) 
लैटिन अमरीका के लिये आर्थिक आयोग € ह(7/,6 ) तया (४) अफ्रिका के 
डिये आर्थिक आयोग ((:/8 ) | 

कार्यात्मक आयोग :--( १) सांख्यिकी आयोग; (२) जनसंख्या अयोग; 
(३) परिवहन तथा संचार आयोग; (४) सामाजिक आयोग; ( ५ ) र्यों को 
स्थिति सम्बन्धी आयोग; ( ६ ) मूच्छाकारी औषध-आयोगः ( ७) मानव अधिकार 
आयोग-तथा भेदभाव के निवारण एवं अत्पसंख्यकों की सुरक्षा सम्ब्रर्धी उप-आयोग; 
तथा (८ ) अन्तर्रा्रीय वरतु व्यापार आयोग । इन आयोगों के अतिरिक्त आर्थिक 
और सामाजिक परियद्‌ स्थायी समितियों, अस्थायी समितियों तथा विशेषज्ञ-समितियों 
के माध्यम से भी अपना कार्य करती है । ४ हि 

आर्थिक और सामाजिक परिषद्‌ के कार्य और शक्तियाँ 
( फ्रादयणाड बाते 2096४ ० एछट050८) 


- . यदि सुरक्षा परिषद्‌ का उद्देश्य विश्व को मय (72 से मुक्त करना हे तो 
आर्थिक और सामाजिक परिषद्‌ का छट्य इस विश्व को अभाव, दखिता, अज्ञानता 
सथा रोग से छुटकारा दिलाना है । 


७ आर्थिक और सामाजिक परिषद्‌ ही 


वानडेनबोच तथा होगन ( (हार्वेशा०5णी ण्यते 0०8०9) ने आर्थिक 
और सामाजिक परिषद्‌ के निम्नलिखित कार्यों और शक्तियों पर अकाश 
डर 
डाला हैं! :--- 


(१) अध्ययन तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना (#एवी6 छाते क्‍000०७७) :-- 
आर्थिक और सामाजिक परिषद्‌ का यह कार्य चार्टर के अनुच्छेद ६२ द्वारा प्राधिक्ृत 
है। इस व्यवस्था के अनुसार आर्थिक और सामाजिक परिषद्‌ अन्तर्राष्ट्रीय 
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा-सम्बन्धी, स्वास्थ्य एवं तत्सम्बन्धी मामले 
का अध्ययन कर सकती दै तथा उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकती है। यह 
आइचर्य की बात है कि सम्पूर्ण विश्व की आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाओ के 
बारे में प्रामाणिक तथ्यों की बहुत कमी हे। विश्व के कई देशो में न तो सही 
जनगणना हुई है और न तो उनकी उत्पादन क्षमता, संसाधन तथा सामाजिक 
जीवन के बारे कोई विश्वसनीय जानकारी है । इस दृष्टि से इस परिषद्‌ द्वारा अन्त- 
राष्ट्रीय स्तर पर प्रामाणिक तथ्यों का एकन्नीकरण और अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्ण 
है । आर्थिक और सामाजिक परिषद्‌ ने समय-समय पर विद्व-शरणार्थी समस्या, 
विश्व-स्तर पर ग्रह की कमी, युद्ध से ध्वस्त क्षेत्रो के पुनर्निर्माण तथा महिलाओ की 
आपधिक स्थिति जैसी अनेकानेक समस्याओं के सम्बन्ध में अध्ययन किया है । 


डंडिलि मानवीय तथा सामाजिक समस्याओं के समाधान 
में आमणिक तथ्यों का निरूपण कितना महत्वपूर्ण हो सकता है यह 
इस एक उदाहरण से स्पष्ट हो जायेंगा | द्वितीय महायुद्ध में छाखो , व्यक्ति 
छापता हुए ये। इन लापता व्यक्तियों सम्बन्धी अनेक व्यावहारिक समस्‍यायें 
थीं; थथा उनकी सम्पत्ति, उत्तराधिकार के भ्रइन कैसे निपदाये जायें, पीछे बचे 
हुए पति या पत्नी यदि पुमर्विवाह करना चाहें, जीवन-ओीमा के भुगतान आदि-- 
सभी इस बात पर निर्भर करते थे कि वे केवल लापता हैं या खत घोषित कर दिये 
जायें । इस विकट समस्या का सम्बन्ध विश्व के अधिकांश देशों से था ! इन लापता 
व्यक्तियों को कानूनी रूप से मत धोषित करने; के लिये एक सर्वमान्य म।नक 
( ८००७०! धध्यप॑गव ) की अत्यन्त आवश्यकता थी, और सर्वमान्य मानक 
स्थिर फरने से पूर्व तत्सम्बन्धी प्रामाधिक तथ्यों की जानकारी अनिवार्य थी। आर्थिक 
ओऔर सामाजिक परिषद्‌ द्वारा तैयार “लापता व्यक्तियों की मृत्यु सम्बन्धी घोषणा का 
आरूपए ([॥6 जि [06टेग्रब्मॉणा ० पैड (960४ ्ण (थीडशआगए रिशडणओ) 
से इस समस्या के निराकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी | अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
की दिशा में इस प्रकार के प्रारूपों का अत्यन्त महत्व है तथापि कई तकनीकी 
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तथा राजनीतिक कारणों से इस परिषद्‌ फो इन तथ्यों के संग्रह में महान्‌ कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद्‌ के तल्थावधान में 
तैयार फिये गये अध्ययन और प्रतिवेदन अनेकानेक तरद्द से बहुत उपयोगी सिद्ध 
हुए हूँ । 

(२) ब्िचार-विमर्श तथा संस्तुतियाँ ( ठ5०05नंग्रा घर 7९0०फ्रण्राशा- 
व्षणाले:-चार्टर के अमुच्छेद ६२ के पैरा £ में यह व्यवस्था है कि आर्थिक और 
सामाजिक परिषद्‌ महासभा, संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य-राज्यों तथा विशि४ अभिकरों को 
किन्हीं विषयों (आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, सास्कृतिक, शोमिक आ।३) पर सिफारिशों 
कर सकती है | इसी प्रकार यह परिषद्‌ म.नव अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्र थों 
के प्रति सम्माम बढ़ाने एवं उनके पालन के लिये सिफारिशों कर सकती है| यह 
स्मरण फरने योग्य है कि संयुक्त राष्ट्रसंध के इस अंग को ऐसे निर्णय छेने का अधिकार 
नही है जो संदस्य-राज्यो अथवा दूसरे के लिये बन्धनकारी हो संफरे। 
इसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लेने के आधार पर ही ईसके प्रभाव का मपन 
किया जा सकता है | वस्तुतः यह परिषद्‌ मनाने-समझ,ने की रीति ही काम में रा 
सकतो है, बल्प्रयोग नहीं ! हि 

आर्थिक और सामाजिक परिषद्‌ अपने अधिकार&/्कषेत्र के अन्तर्गत आनेबाले 
विषयों पर महामभा में प्रस्तुत करने के डिये अभिसमयो का प्रारूप ( तौ।शी, ए०0- 
२८०॥०॥४ ) तैयार कर सकती है | इसके अतिरिक्त अपने अधिकास-क्षेत्र में आने- 
बाछे विपयो पर, संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार, आर्थिक और 
सामाजिक परिषद्‌ अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुढा सकती है। परिषद्‌ ने प्रारम्भ से ही 

कुछ अस्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन महासभा के आदेश पर! तथा कुछ अपनी स्वर्य के पहल 
पर बुढाया है |? सामान्य समस्याओं पर इसे प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनो मे 
आर्थिक और सामाजिक परिषद्‌ दारा विचार-विमर्श अत्यन्त लाभदायक सिद्ध 
होता है । ५५ हि 
* (३) समम्बय था तालमेल (| ०००सापधणा );-आर्थिक और सामानिक 
परिषदू का सर्वोधिक महत्त्वपूर्ण कार्य समन्वय है जो संयुक्त राष्ट्रसंथ के विशिष्ट 
अभिकरणों से सम्बन्धित है। चार्टर के अनुच्छेद ५७ के अनुसार, “अन्तर-सरकोरी 
अचुबन्ध द्वारा स्थापित, अपनी आधारभूत प्रपत्रों में परिभाषित, तथा ओर्थिक, 
सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा तत्सम्बधी क्षेत्रों में व्यापक अन्तरोध्रीय 
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उत्तरदायित्व रखने वाले विविध विशिष्ट अमिकरणों को संयुक्त राष्ट्रसंघ से सम्बद्ध 
किया जायेगा. . .»««? (्‌ शील एक्की005 8एथ्टोगीहल्त॑ 3एथालंटः, ब्न््ीशील्त 
फएतालएज्एशापशाहें छछास्थाथा बाते वहरशंग2 ए06 00780 
7९8एलाओरजि069 #३ (८विल्वे जा ले कब न/पगरथा।क  6८णा०फराल 
इत्टार्थ, टर्णीपरार्॥क,, ९तंपटगागगर्बा, ॥७४ी, 800 7९वें ग९०५, थी |! 9७ 
[0ण्शी। 0० उलेंबधठणजञीए जय ०. पतले िहवांगा६- ००५०६ ५०० “५ 
आर्थिक और सप्म जिक परिषद्‌ विशिष्ट अमिकरणो से समझौते कर सक्ती है तथा 
इसमे कई अवसरो पर विशिष्ट अभिकरणो से समझौते सम्पन्न किये हैं, यथा अन्तर्राप्रीय 
भ्रम संगठन ( ].00 ), संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति सम्बन्धी संगठन 
((शः-8६(९ ), विश्व स्वास्थ्य संगटन ( ५४।१०0 ), खाद्य एवं कृषि संगठन 
(7५७ 0), विश्व-डाक-संघ (2), पुमरनिर्माण और विक.स का अन्तर्राष्ट्रीय मेक 
(0807), अन्वर्रद्रीय मुद्राकोप ( [[२ ) आदि । यह परिषद्‌ इन विशिष्ट अमि- 
करण को परामर्श देकर तथा सिफारिशें करके उनके कार्यकलापों में तलमेल-रख 
सकती है । परिपद्‌ विशिष्ट अमिकरणों से नियमित तथा विशेष प्रतिवेदन प्राप्त करने 
के लिये कदम उठा सकती है तथा संयुक्त राष्ट्संघ के सदस्यन्‍राज्यों एवं विशिष्ट 
अमभिकरणो के अनुरोध पर अपनी सेवायें प्रदान कर सकती है। इसके अतिरिक्त 
आर्थिक और सामाजिक परिषद्‌ गैस्सरकारी संगठनों ( 9008०एथएशगला्फ़ 
०ह७॥5७॥४०05 ) से सीधे बातचीत कर सकती है ।? 
निष्कर्ष । + 
आर्थिक और सम जिक परिषद्‌ की एक निरथक संस्था के रूप में काफी 
आलोचना की गयी है, क्योंकि यह महासभा के अधीनस्थ है, इसलिये यह महासभा 
के कार्यों फो संपूरण करने की अपेक्षा उनकी पुनराद्तत्ति करती है। इसे कभी-कभी 
किसी ग।ड़ी का प्रॉचवोँ पहिया (।$6 07 ऋल्धें 90 शक ए०€०० 2 कहा 
जाता है। ५ * ७ है. न्‍ 
ञ-मआ ; 
7 
पु उख्प्त०्यो जे छत टिपवत्तनत ड8६8668 (8५ *६४७ [7८०90792 छाते हकांग छ60प5गो ििल 
सण0आ 0. हताईबण९ काइव्फहशए००७७.. 00. ९0प्रध्पोषभंठत चाप. कग्ना-हु०एटलाफल्वरदा 
चहुबराश्डधणा॥ तीर 26 ए०७९०७पाधते छा फ्रं॥॥ध४ ऋ्र/िय क्‍(8 ९००एलब्यल्ठ,! 
4फ्९्णह सी प्रण्म-हुएएशग्राए००४०३ 0ड्ब्कोडधराक क्‍एगपते०. क्‍ग०.. प्राशयपतत्कर 
(फ्फेफेल ०६ 0०फाफश०९, 0० उ्॑सप्ररं०००] एल्वे०३ञ्न०१ 06 4ह॒पंब्णध्तत्डा एड0वेच- 
व्लह, पा० वशच्तएचा००० एकाशिशबरपंगा एफ परछप0० एच००७, ६8० प0चव धन 


००७] ०००एथ कर 4# 490०, ६9७ 700004४०४०७१ 0ढ7|४०४०7 ण॑ उ्ज्ञ०एश 
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१६ 
न्यास परिषद्‌ 


( एएनल्‍्ट्बतए (०णालों ) 
संगठन 
न्यास-परिपद्‌ वह अंग है जिसके मध्यम से संयुक्त राष्ट्रसंघ के न्‍्यासधारिता कार्यो 
को सम्पन्न किया जाता है तथा जो चार्टर के अनुच्छेद ८७ के अनुसार महासभा 
के प्राधिकार के अधीन कार्य करती है। संयुक्त राप्ट्रसंघ के एक 'प्रधान अंग के 
रूप में, न्यास-परिपद्‌ राष्ट्रसंघ के स्थायी प्रादेश आयोग ( ?शप्राधाशा। 'ैशा- 
तै॥68 (7णाणरांईअंणा ) की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह 
परिषद्‌ सामरिक महत्व के न्यस्त प्रदेशों ( 5धमन॑ध्ट्ाट एपक्क शाए।०पं० ) के. 
>पद्यासन के निरीक्षण में सुरक्षा परिपद्‌ के एक सहायक अंग के रूप में तथा 
असामरिक महत्त्व के न्यस्त क्षेत्रों के प्रशासन की देखरेख में महासभा के सहायक 
अंग के रूप में काये करती है। 


स्यास-परिषद्‌ का गठन राष्ट्रसंघ के स्थायी प्रदिश आयोग से बिल्कुल ही भिन्न 

है । परिषद्‌ का गठन सदस्य-राज्यों से मिलकर होता है जबकि प्रादेश आयोग के 
सदस्य विशेषज्ञ ( ०४०७॥७ ) होते थे जिनकी नियुक्ति राष्ट्रसंघ परिषद्‌ करती थी 
'और जो अपनी सरकारों के प्रतिनिधि नहीं होते थे । निससन्देह अधिक मात्रा में 
इसी मिन्नता के कारण ही न्यास परिषद्‌ को प्रादेश आयोग की अपेक्षा अधिक 
कक्तिशाली माना जातो है। किन्द इसके साथ ही परिषद्‌ की प्रकृति राजनीतिक भी 
है| यद्यपि परिषद्‌ के विधार-विमश में न्यस्त प्रदेशों के निवासियों के हितों को 

सर्वप्रमुखता दी जानी चाहिये किन्तु न्पवहार में सदैव ऐसा नही हुआ है। संयुक्त 

राष्ट्रसघ के अन्य अंगा की तरह प नि का अयोग कभी-कमी सिद्धान्तवादी प्रचार 

का बाकूपीठ ( & [छाणा। लि उतैल्ण॑ग्झ्टाट्बी छाग्एण्एथापेक ) के रूप में किया 

गया है। यद्यपि चार्टर में परिषद्‌ के लिये स्वतंत्र विशेषज्ञों की व्यवस्था नहीं है, 

- फिर भी यह आशा की जाती है कि सदस्य-राज्यों के ग्रतिनिधि औपनिवेशिक 
समस्याओं के विशेषज्ञ होंगे, क्योंकि पार्टर के अनुच्छेद ८६ में यह प्रावधान है कि 

प्रत्येक सदस्य-राज्य परिषद्‌ के लिये “एक विदोष रूप से-योग्य व्यक्ति? को प्रतिनिधि 

- बनाकर भेजेगा ( 'छली ध्राध्णफश ० 6 पीएशचल्शी।ए (०फारा! गीर्धी 
बंल्अंएणशवंट णार अष्लंबोछ कृषगात्पि एढडणा (0 उ९ए०5था ॥ पीदालंत, 2) ।* 


न्यास परिपद्‌ श्च्१्‌ 


अन्य परियदों ( सुरक्षा परिषद्‌ तथा आधिक-और सामाजिक परिषद्‌ ) के 
विपरीत, न्यास-परिपद्‌ के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है | वस्तुतः इसके सदस्यों 
की संख्या तथा इसका गठन समझीतों ( हछ्टाल्थाल्य5 ) तथा इन समझौतों के , 
पक्षों ( 00025 ) पर निर्भर करता है। संक्षेप में, न्‍्यास-परिपद्‌ के सदस्यों को तीन 
दंगों में रखा जा सकता है :-- 


(१) वे सभी सदस्य जो न्यस्त क्षेत्रों पर प्रशासन करते हों ( ४] पालारतव8 
8वैपरापांजलाएए प्रपपा ट00॥65 » 


(२) भुस्कषा परिषद्‌ के वे स्मायो सदस्य, जो न्यस्त प्रदेशों का प्रशासन नहीं 
करते (,परली ० (6 एशाणाला+ ग्रध्याश रण 6 $ट८णा१ए (00प्ाए[ हड़ 
हा€ 0६ हतेगागरांजलागए एच प्शप्ाणारड ): तथा 


(३) महासभा द्वारा तीन वर्षों के लिय निर्वाचित वे सदस्य जो, न्यस्त प्रदेशों 
पर प्रशासन करने वाले और प्रशासन न करने वाले सदस्यों की संख्या को समान 
करने के लिये, आवश्यक हों ( 6 श्ापणाश' ती गाल्याउला$ ९६९९ 0 66 
उ॒९घ7 शिव5 0५ पीह (ल्यालर्ग /55९7 ३ प9/7 96 ॥60९8४३8५ ६0 
्वृषभौएल ॥6 प्रणाा९० ० फ्रशगातड एव 8वेग्रांपरांडाश छत 0656. ७००७ 
चै0 घण 8वैगागंडल प्राण हाताएतक ) | 


न्‍्यू,स-परिषद्‌ के प्रत्येक सदस्य को एक बोट देने का अधिकार द्वोता है। 
यद्यपि सुरक्षा परिषद्‌ के सभी स्थायी सदस्य न्यास-परियद्‌ के भी स्थायी सद्रस्य 
होते हैं, किम्तु उन्हें यहाँ 'वीटो? प्राप्त नहीं है। परिषद्‌ में नि्शेय उपस्थित और 
मतदान करने वाछे सदस्यों के बहुमत से होता है 


न्यास-परिपद्‌ की बैठक वर्ष में' दो बार होती है ( अधिकतर फरवरी और 
जुलाई में ) | किन्तु आवश्यकता पड़ने पर इसकी विशेष बैठकें ( सुरक्षा परिषद्‌ 
महासभा या आर्थिक और स.म,ज्कि परिषद्‌ के अनुरोध पर ) भी हीती है। परिषद्‌ 
के अधिकारियों में एक अध्यक्ष ( 7०३त९०7६ ) तथा एक उपाध्यक्ष (५१०४७ 2९४- 
0००६ ) होते हैं जिनका चुनाव परिषद्‌ के सदस्यों के. प्रतिनिधियों में से होता है॥ 
अमेक वर्षो तक इस परिषद्‌ के वर्ध मे दो सत्र होते थे किन्तु विगत कुछ वर्षों से 
इस परिषद्‌ का केवल एक ही सत्र हो रहा है। न्‍्यास-परियद्‌ ने १९४६ मे अपना 
कार्य आरम्भ कर दिया | 


जिन न्यस्त प्रदेशों से न्‍्यास-परिपद्‌ का सम्बन्ध रहा है, उनकी संख्या ११ है 
जो निम्न तालिका से स्पष्ट है :-- 


श्ब्र अन्तररोष्ट्रीय संगठन 

प्रदेश प्रशासी प्राधिदारी पूरब स्थिति 
क्रेमेरून्स ग्रेटब्रिटेन लीग मैनडेट (8) 
गेगोलैण्ड ग्रेटब्रिटेन छीग मैनडेट (3) 
टेंगानिका ग्रेटब्रिटेन लीग मैनडेंट (8) 
केमेरून्स फ्रांस लोग मैनडेट (9 ) 
टोगोलैण्ड फ्रांस लीग मैनडेट (|) 
रूआण्डी-उरूण्डी वेल्जियम लीग मैनडेट (2) 
नौरू आऑर्ट्रेलिया लीग मैनडेद ((:) 
न्यू गायना आस्ट्रेलिया लीग मैनडेट ((०) 
पश्चिमी समोआ न्यूजीलैण्ड लीग मैनडेट ((2) 
प्रशान्त द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका लीग मैनडेद ( (०) 
सोमालीलैण्ड ड्य्ली इटली का उपनिवेश 


सोमालीलैण्ड को छोड़कर उपसुक्त सभी क्षेत्र रा्ट्ूरध के अधीन प्रादेशाधीन 
प्रदेश थे | दक्षिण अफ्रीका, जिसने राष्ट्रसूध के अधीन एक प्रादेशग्राप्त राज्य के रूप 
में कार्य किया था, ने दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका को सयुक्त राष्ट्रमंध .न्यासधारिता पद्धति 
के अन्तर्गत रखने से अस्वीकार कर दिया | महासभा ने कई बार दक्षिण अफ्रीका से 
इस अदेश को न्यासधारिता पद्धति के अधीन रखने के लिये अनुरोध किया किन्व॒ 
दक्षिण अफ्रीका ने इसकी सदैव ही अवहेलना की है। वैसे दक्षिण अफ्रीका के इस 
व्यवहार की वैधता या अवैधता के सम्बन्ध में काफी विवाद हुआ है। महासमा ने 
९४६, १९४७ तथा १९४८ में दुजिण अफ्रीका से इसके लिये न्‍्य|सधारिता समझौता 
करने की परर्थना की और अन्त में महासभा ने अन्र्राष्ट्रीय न्‍्य.याल्य से दक्षिण- 
पश्चिमी अफ्रीका की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा दक्षिण अफ्रीका के अन्तर्राष्ट्रीय 
कर्तव्यों के प्रश्न पर सलछाहकारी मत देने के लिये अनुरोध किया। ११ छुलाई 
९५० को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपना सल्यहकारी मृत देते हुए स्पष्ट किया 
कि : (१) मह।सभा इस प्रदेश के प्रशासन के सम्बन्ध में निरीक्षण/क्मक कार्यो के 
प्रयोग के लिये, जिसे पहले राष्ट्रसंघ ने प्रयोग किया था, विधितः योग्यता ग्राप्त ई तथा 
दक्षिण अफ्रीका का इसे महासभा के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण में रखने एवं उन्हीं 
वार्षिक प्रतिवेदनों तथा याचिकाओं को प्रस्तुत करने का; जिन्हें वह राष्ट्रमंध को 
प्रस्तुत करती थी, कर्तव्य है, तथा (२) चार्टर की व्यवस्थायें इस प्रदेश को 
न्यासघारिता पद्धति के अधीन रखने के लिये दक्षिण अफ्रीका पर क.नूनी बाष्यता 
(९४वें ००।एब्आाणा ) नहीं लगाती हैं ।? है 


3. “सतालतावाधकाप्धय सता तर 80घकना०० अ[लिव्पी, सैतेसं!णज 0््लरशंमा, गणेड़ ॥, 
3950, ॥, 0, 7. ए९कु०६५०, 950, 9. 9. 





न्यास परिषद्‌ १०३ 


न्यास परिपद्‌ की शक्तियाँ 


( ?०फ९३ ० 6 प7श6८नाए (2०णालों ) 

न्यास-परिषद्‌ की शक्तियों तीन प्रकार की हैं। चार्ट के अनुच्छेद ८७ तथा 
<८ द्वारा श्न शक्तियों पर प्रकाश डाला गया है। ये निम्न हैं :--- 

(१ ) प्रशासी प्रधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर विचार करना ( ०0॥9- 
तैलांच्रए 7९एगा5ड आजिा।९ वे छछ चल 8तेक्रागर्गियापए ण्यॉगाए है 

(२) थाधिकाओं को स्वीकार करना तथा उनका परीक्षण करना 
(ह००लुमाए शाते लाएं ए९धण ); तथा 

(३ ) न्यरत प्रदेशों की परिस्थितियों की जाँच करने के लिये शि/्रमण्डल भेजना 
(४९०तीएए प्रांडडऑ०घ5 ० ॥९आएरग९ 207 पै॥एण5 ॥7 ऐढ पा शा) ॥ 

अब हम न्यास-परिपद्‌ की प्रत्येक शक्ति का विस्तारपूर्वंक वर्णन कर सकते हैं : 

(१ ) प्रत्येक प्रशसी प्राधिकारी को अपने अधीन न्यस्त प्रदेशों के प्रशासन के 

सम्बन्ध में एक वर्पिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना पड़ता है। इस प्रतिवेदन की तैयारी 
में प्रशासी प्ररधिकारी को अपने प्रशासन के अधीन न्यस्त प्रदेशों के निवासियों 
के आर्थिक, स,माजिक, राजनीतिक और 'शिक्षासम्बन्धी प्रगति पर न्यास परिषद्‌ 
द्वारा निर्मित प्रइंन माला ( वृध८आ०घाशा6 )7 का अवुसरण करना पड़ता है। 
विश्विष्ठ अभिकरणों को इन वार्यिक अ्तिवेदनों का अध्ययन करने तथा सुझाव 
देने के लिये आमंत्रित किया जाता है। जब परिपद्‌ वार्पिक प्रतिवेदन का परीक्षण 
करती है तो प्रशासी प्राधिकारी के एक विशेष प्रतिनिधि को बुलाया जाता है ताकि 
बह इसका मौखिक स्पष्टीकरण तथा बारीक श्रश्नों का उत्तर दे सके। इस परीक्षण 
तथा सः्मान्य विमर्श के बाद परिषद्‌ अपने प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार करती है जो 
असामरिक महत्व के न्यरत ग्रदेशों और क्षेत्रों के सम्बन्ध में महासभा को दी जाने 
वाली वार्षिक प्रतिवेदन में तथा सामरिक महत्व के न्यस्त क्षेत्र के सम्बन्ध में सुरक्षा 
परिषद्‌ को दी जाने वाली वार्पिक,प्रतिवेदन में सम्मिलित कर छो जाती है । न्यस्त 
प्रदेशों की परिस्थितियों पर प्रकाश डालने के अतिरिक्त प्रत्येक प्रतिवेदन भे परिषद्‌ 
के निष्कर्ष तथा संस्तुतियों तथा सदस्यो के व्यक्तिगत विचार भी होते हैं । 

(२ ) न्यास-परिपद्‌ “याचिकाओं को स्वीकार कर प्रशासी प्राधिकारी के साथ 
परामश करते हुए उनका परीक्षण करने” के छिये भी घार्टर द्वारा ग्राधिकृरत है। 
परिषद्‌ के क्रियाविधि नियमो के अनुसार याचिकाओं को, एक सामान्य नियम के 
रूप में; लिखित रूप में ही प्रस्तुत किया जा यकता है, यद्यपि कुछ विशेष 
“परिस्थितियों मे उन्हें मौखिक रूप में भी दिया जा सकता है। 


॥. इस प्रइनमाला में छगमभग २७० भ्रइन होते हैं। 


१०४ अन्तराष्ट्रीय संगठन 


परिषद्‌ के समक्ष गस्त॒त याचिकाओं में कई प्रकार' के विषय रहते हैं. जिनमें 
भूमि सम्बन्धी स्वामित्व, सम्पत्ति सम्बन्धी दावा, नागरिक और मानव अधिकारों का 
न मिलना, जातिभेद, अपर्यात्त शिक्षा-सम्बन्धी सेवायें तथा स्थानीय. प्रशासन में मूल 
निवासियों द्वारा अधिक से अधिक सहमागिता के लिये अपीलें मुख्य हैं !! 

(३ ) अन्त में, न्यास परिषद्‌ प्रशासी प्राधिकारी के साथ जैसा निश्चित हुआ 
हो, न्यरत प्रदेशों में समय-समय पर भ्रमण का प्रबन्ध कर सकती है। इस प्रकार 
की शक्ति स्थायी आदेश आयोग को राष्ट्रसंघ परिषद्‌ में औषनिवेशिक शक्तियों के 
विरोध के कारण कभी मी प्रास नहीं हुआ था! वस्त॒तः न्यास परिषद्‌ ने न्यस्त 
प्रदेशों के प्रशासन के गुण का मूल्याकन करने तथा वहाँ की समस्याओं एवं 
परिस्थितियों के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष यूचना प्राप्त करने के लिये इस शक्ति का नियमित 
और प्रभावपूर्ण श्रयोग किया है। 

समय-समय पर भ्रमण करने वाले मिशनों (गरांडअ०४8) ने विविध न्यस्त प्रदेशों 
> न के अल 2 कफ 5 
के प्रशासन के निरीक्षण में न्‍्यास-परिषद्‌ के कार्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी 
है, यद्यपि उनके संगठन तथा फार्य करने के तरीकों में सुधार की आवश्यकता 
रही है! इस सम्बन्ध में महासभा ने १६५० में एक अ्स्ताव पारित कर उनके 
संगठन तथा कार्य-पद्धतियों में सुधार के लिये कई सुझाव दिये ये । महासभा का मत 
था कि यदि मिशन एक बार में कम से कम प्रदेशों का भ्रमण करें तथा प्रत्येक प्रदेश 
में अधिक से अधिक समय व्यतीत करें तो उनका कार्य अधिक अमावकारी हो 
सकता है ।? 
मूल्यांकन न्‍ 

ओपनिवेशिक प्रदेशो को राजनीतिक स्वतंत्रता दिखाने में तथा ऐसे महत्वपूर्ण 
कार्यों को पूरा करने के होते हुए भी न्‍्यास-परिषद्‌ आलोचना से मुक्त नहीं है। 
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न्यास परिषद्‌ १०५ 


वास्तव में न्यास-परिषद्‌ को, जैसा कि प्रो० लियोनर्ड (2०. [.००ाश्े ) ने 
कह है, संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्य अंगो की तरह विश्व-संकट तथा अत्यधिक तनाव 
की अवस्था में अपना कार्य करना पड़ा है। न्यास-परिषद्‌ के विधार-विमशों में 
विश्व की वैचारिक विपमताओ तथा राजनीतिक मतमेदों का ब्ोलब्राढ्या रहा है। 
सदस्य-राज्यों के हित, जो आवश्यक रूप से न्यासधारिता मामलों से सम्बन्धित नहीं 
होते और प्रायः पूर्व-पश्चिम संघर्ष से ब्धे होने के कारण, कभी-कभी परिषद्‌ में लिये 
गये निर्णयो को प्रभावित करते हैं| उद्ाहरणाय, न्यासधारिता मशीनरी कौ आलोचना 
इस आधार पर की जाती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत रूस और 
उनके साथी राष्ट्रों ने अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति, एक दूसरे के प्रति इणात्मक 
प्रचार और औपनिवेशिक क्षेत्रो में अशान्ति फैलने के लिये परिषद्‌ का प्रयोग एक 
मंच के रूप में किया है |? 

जो कुछ भी हो, न्यास-परिषद्‌ के अनवस्त गम्भीर प्रयासों, बड़े राज्यों के 
सहयोग तथा विश्व की बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों के फलस्वरूप एक या 
दो को छोड़कर सभी न्यस्त प्रदेश आज स्वाधीन कर दिये गये हैं और अब वह 
समय दूर नहीं जबकि न्‍्य|सधारिता पद्धति को ही समाप्त करना पड़े, क्योंकि तत्र 
इसके लिये कोई भी काये शेष नहीं रह जायेगा | 


3... ६8घा३ 7.6००४70, २॥#शऋक्स?घव7 0/9ककांब्वहंका, 9- 499. 


श्७ 
, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय 
( एथाक्षाणा्वँ (058 058०6 ) 
संगठन ३३ हो 
अन्तर्राष्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्रसंघ फा प्रधान न्यायिक अंग ( एमएशंए४ 
]ए0'ल लाइणा ० ॥6 (००१ रिधधाणा5 ) है । सान फ्रांसिस्को सम्मेलन में 
अन्‍्तर्राष्रीय न्यायालय फी जिस संविधि ( 5/8006 ) फो अपनाया गया, बह 
स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायात्य ([?(.]] ) की संबरिधि के सहझ है। स्थायी 
अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायाल्य ने राषट्रसंघ के समय में विश्रम्यायाज्य ( ए/णांव (000५) 
के रूप में क्य किया था। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि संयुक्त राष्ट्र चार्टर 
“का एक अमिन्न अंग है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद ९२ यह स्पष्ट करता 
है कि नवीन संविधि स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि पर आधारित है। 
अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायाढय का गठन १५ न्यायाधीशों के द्वारा होता है जो ९ वर्षो 
की अवधि के लिये महासभा तथा सुरक्षा परिषद्‌ के स्वतंत्र मतदान द्वास निर्वाचित 
किये जाते हैं। न्‍्यायाल्‍ुय के न्यायाधीशों को सदस्य ( छाध्या/श5 ) कहा जाता 
है। न्यायाधीशों का चुनाव योग्यता के आधार पर ही किया जाता है, राष्ट्रीयता 
के आधार पर नहीं। ९ वर्षों की अवधि समाप्त होने पर भी न्यायाधीश 
पुनर्निवाचन के योग्य समझे जाते हैं। जब्र तक न्यायाधीश कार्यमार ग्रहण करते 
हैं, तत्र॒ तक उन्हें किसी अन्य व्ययस।य को अपनाने का अधिकार नहीं है। 
न्यायालय तीन वर्षों के लिये अपने समापति एवं उपनसभाषति का खुनाव 'करता 
है । अन्तराष्ट्रीय न्यायालय में किसी विवाद पर निर्णय उपस्थित न्यायाधीशों के 
चहुमत के आधार पर होता है तथा ६ सदस्यों की उपस्थिति से गणपूति 
( (२००ण०ए ) पूरा होता है। न्यायालय के समापति को निर्णायक मंत 
( ००४४व३ 9०७४ ) देने का अधिकार होता है। इसका सुख्याल्य हेग (9६87०) 
नगर (नीदररै्ड्स ) में है किन्तु इसकी बैठक सुविधानुसार अन्यत्र भी 
हो सकती है | 
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के चुनाव में दो बातें महत्वपूर्ण हैं 
(१ ) सर्वप्रथम, संविधि के अनुच्छेद २ के अनुसार, "न्यायालय का गठन उच 
नैतिक चरित्र के व्यक्तियो मे से निर्वाचित, अपनी राष्ट्रीयवा के आधार पर त्रद्दी। 
स्वतंत्र न्यायाधीशों के एक मण्डल द्वारा होगा, जो अपने देशों में सर्वोच्च न्यायिक पदों 
पर नियुक्ति के लिये अर्हतायें प्राप्त करते हों अथवा अस्तर्साष्रीय विधि में ख्यातिग्रापत 


अन्तरोष्ट्रीय न्यायालय १०७ 


विधिवेत्ा हों |? (6 (7०णा अं 96 ००फाए०5६प रण 8 $0वए 
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बिः 
तत्व 


(२ ) दूसरे, यह व्यवस्था की जाती है कि अम्तर्रष्ट्रीय न्‍्यायाक 
की मुख्य कानूनी व्यवस्थाओं ( एम्माग्लंऐथें ९४० 5एशंथ्या5 ) का प्र! 
हो तथा उसमें एक राज्य से दो न्यायाधीश नहीं लिये जा सकते । 


अन्तर्राष्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के निर्वाचन में सुरक्षा परिषद्‌ के स्थायी 
तथा अस्थायी सदस्यों के बीच किसी प्रकार का विभेद नहीं किया ज्यता है और 
इसलिये 'बीटो? के रूयू होने का प्रश्न ही नहीं उठता । 

भ्वटर के अनुच्छेद ९३ के अनुसार, संयुक्त राष्ट्रसंघ के सब सदस्य स्वतः (980 
[४००) अन्तर्राष्ट्रीय भ्याया्य की संविधि के पक्ष बन जाते हैं ( “/6]] [९आरशषड 
चल (पजाल्व [र्द्रतं008 छा 950 हिए॑० एश्प९४ ६० ध6 9वए९ रण पी 
फाश्रणाणार्ण(>0घा ० ।०४0०४” ) । इसके अतिरिक्त, सुरक्षा परिषद्‌ की 
संस्तृति पर और महसभा द्वारा स्वीकृत शर्तों के अनुसार बे देश मी अपने मामले 

न्तर्राष््रीय न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं जो सथुक्त राष्ट्रसध् के सदस्य नहीं है| 

स्विटअरलेण्ड संयुक्त राष्ट्संघ का सदस्य नहीं है किन्तु वह १९४८ में अन्‍्तर्राष्रीय 
न्यायालय की संविधि का पक्ष बन गया । अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायाछ्य राजनीतिक विवादों 
पर नहीं बढिकि क,नून्ती विवादों पर वि्र करता है । जो देश इसकी संविधि को मान 
चुके हैं, वे अपन! कोई भी कानूनी वियाद इसके सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं | सुरक्षा 
परिषद्‌ भी किसी कानूनी झगड़े को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष छा सकती है। 


में 
तिनि'| 


यह स्मरण रखना चाहिये कि न्यायाधीशों का चुनाव न तो अपने देशों के 
प्रतिनिधि के रूप में होता दे और न वे उनके निदेश पर कार्य करते हैं। बसुत 


न्यायाधीश अस्तर्राष्ट्रीय न्यायपालिका के पदाधिकारी होते हैं और इसलिये उन्हें 


4. ([॥6 ९०0०449९३8 ७)४० 7०९६९ छ॥ ७७०॥०१० छाथ]णगी> छी ६०१९७ ४४ 907 [8० ए€पलक्व[ 
औ$#०फ0।9 80ते पाए 8८९७४६५ ए०्फाटमे #॥९ ९८एञ्न9०३ल्‍प 85 लेशसल्ते, 85 *बफटी086 
॥08]८7॥$ *! श06७७७ 70658 रैेष्घ ६0. एुश7ए ९०9४ ० ॥0० ३०१७) ४ण5फ€६ 06 ग7९क्रैश्ए३, 
9१6 ७४४९६ पैहप/णाचह वी (१० पल्ात्तणे कैश्स्टपपोओड बाए बल ऐड लाल 8 शोएडरो९ 
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राजनयिक विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ ( त[ँणाणाल मिाहएह5 हाते वश 
7/055 ) प्राप्त रहती हैं । 
अन्वरोष्ट्रीय न्‍्यायाद्य फे न्यायाधीशों फा सर्वश्रयम चुनाव फरवरी १९४६ को 
हुआ था । भारतीय गद्दपति फे भूतपूर्ण सेक्रेटरी, मुस्य निर्योचम आयुक्त तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य दो नागेद सिंह ( [05 फि/लाताब वर) 
अन्तर्राष्ट्रीय न्याय लय के न्यायाधीश निर्याचित किये गये हैं। टो० नागेस्द्र सिंह 
१९७३२ में संयुक्त राष्ठ महासमा फे २७ ये वादिक अधिवेशन में स्यायात्य फे 
न्यायाधीश निर्वानित फिये गये ।! 
निर्णयों फो लागू फरने फे व्पाय 
( जिगिल्ल्याल्या जी 2ल्‍लकत्तड ) 
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को अपने निर्गयों फो छू किये जाने फे छिये मुख्यतः 
दो बातो पर निर्भर फरना पड़ता है। प्रथम, चार के अधीन संयुक्त राष्ट्रभय फे 
प्रत्येफ्त सदस्य-राज्य फा यह दायित्व है कि यह अस्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की प्रतिष्ठा 
तथा नैतिफ बल ब्रनाये रखने के लिये उसके निर्णयों फो मने | जप एक बार फोई 
वियाद या झगड़ा न्यायिक निप्यारा फे लिये प्रस्तुत कर दिया जांता है तो उसके 
सम्बन्ध में दिये गये निर्शय फो हारने याछे पक्ष को भी स्वीकार करना पड़ता है । 
सह पूर्ंधारणा स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय फे अनुभव से उद्मेरित है जिसने कई 
कामूनी विवादों पर विचार किया तथा जिसके निर्ययों की अबशा फरने की थ्रवृत्ति 
का विफास न हो सका ! 
द्वितीय, यदि विधाद से सम्बन्धित कोई पक्ष अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा 
दिये गये निर्णय से उत्पन्न दायित्वों को पूरा नहीं करता तो दूसरा पक्ष सुरक्षा 
परिषद्‌ का आश्रय छे सकता ई जो इस सम्बन्ध में संस्ततियाँ कर 
राफती है या यह निर्शय कर सकती है कि फोन-सी कार्रवाई की जाय । यह 
प्रधिकरण अनुमानतः सुरक्षा परिषद्‌ फी प्रवतन शक्तियों ( €ाशणारशागध्पा 
7०9७३ ) के अन्तर्गत आता है और उन कारवबाईयों से सम्बन्धित है जो 
अन्वर्राष्ीय शावि और म॒रक्षा की पुमाःस्थापन के लिये आवश्यक हों। वस्व॒तः 
घार्टर के निर्माताओं का कभी भी यह उद्देश्य नहीं था कि सुरक्षा परिषद्‌ इस 
विश्व-न्यायाल्य के लिये रोेरिफ ( कला ) का कार्य करे बल्कि इसके मूल में यह 
१, डॉ नागेन्द्र सिंह फरवरी १९७५-में तोन घर्षो' के छिये अस्तर्राष्ट्रीय भ्यायाक्य के 
डउप-प्रभाषवि निव॑ चित किये गये | वह्ट सर्वप्रथम भारतीय हैं जिन्दें इस पद पर 
निर्वाचित किया गया । यूरूग्वे ( (7प.059 ) के श्रो भोरेचया ( /7९०॥82० ) 
स्यायालय के सभापति निर्वाचित डिये गये । 





अन्तरीष्ट्रीय न्यायालय १०९ 


भावना है कि सुरक्षा परिषद्‌ विश्वशान्ति के हिये अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्गय 
की अवहेलना से उत्पन्न संकद का सामना कर सके ।? 


अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय फा क्षेत्राधिकार 


(णउवॉलाणा ण॑ [रशाणाणार्ण (700५ ० एजार० ) 


सयुक्त रा्ट्संघ के प्रधान न्यायिक अंग के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के 
उत्तदायित्न दो प्रकार के हैं 


(१) अपने समक्ष प्रस्तुत विवादों पर निर्णय ( फैसला ) देना, तथा 
(२) कानूनी प्रश्नों पर सल्यहकारी मत प्रदान करना | 


सविधि के अनुच्छेद ३६ के अनुसार न्याय।लय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत निम्न 
ग्रकार के मामले आते हैं 


(१) ये सब्र विवाद जो पक्षों द्व।र प्रस्तुत हों, 

(२) वे सत्र मामठे निनका सेयुक्त राष्ट्र चार्टर में विशेष रूप से उल्लेख 

हो, अथवा 

(३) वे सब्र मामले जिनका प्रचलित सन्धियों तथा उपसम्धियों में विशेष 
रूप से उल्लेख हो । 

(१) अनिवाये क्षेत्राधिकार ( (7०छएपॉ5०9 गंएमंडवी०ा०० ) :--संविधि 
के अनुच्छेद ३६ के भाग २ मे, जिसे “वैकल्पिक धारा ( (08०४४ (280७७ ) 
भी कहा जाता है, यह व्यवस्था है कि कोई भी राज्य किसी भी समय यह घोषणा 
कर सकता है कि यदि अन्य राज्यों ने भी ऐस। ही किया हो तो बह निम्नलिखित 
चार बातों से सम्बन्धित सभी कानूनी विवादों में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्रधिकार 
को अपने लिये स्वतः अनिषार्य ( 4980 [8०० ००गएंपॉ5ण9 2 मानता है +-- 

(क) किसी सम्धि की व्य|ख्या, 

(ख) अन्तर्राप्रीय कानून का कोई भी प्रश्न, 

(ग) किसी ऐसे तथ्य का अस्तित्व - जिसके प्रमाणित हो जाने से अन्तर्राष्ट्रीय 
दायित्व का अतिक्रमण समझा जाय, हु 

(घ) किसी अन्तर्राद्रीय ढावित्व .के :भृंग होने की दशा में दिलाई जाने वाली 
झतिपूर्ति की मात्रा और उसका रूप | 

“बेकदिपक धारा? के अन्तगत राज्य ग्रिना किसी शते के या शर्तों के साथ 
तथा एक निश्चित अवधि के लिये घोषणायें कर सकते हैं। १९५९ तक “वैकहिपिक 


. $वर्शा-- $ ) ब्रिटेन की काउन्टी या शायर का प्रमुख अधिकारी जो 
व्यवस्था रखने, न्याय कश्ने और निवाचनों की देख-रेख करने आदि का काम करवा. 
है; (२) ( अमरीकी प्रयोग ) अपनी काउन्टी में शान्वि व्यवस्था बनाये 
हिये चुना हुआ व्यक्ति । 
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धारा? के अनुसार न्यायालय के अनिवार्य क्षेत्राधिकार को स्वीकार करते हुए २९ 
राष्यों ने धोषण,ये की थीं लेकिन १९६३ तक यह संख्या केवछ २६ थी। अधिकांश 
सच्यो ने पारस्परिकता (76०ए7०टॉ ) की झर्त रखी.है, अर्थात्‌ वे न्याय/हव के 
अनिवार्थ क्षेत्रधिकार को अमुक विवाद मे उस समय तक स्वीकार करने के लिये 
बाध्य नहीं होंगे जब तक कि दूसरा पक्ष भी उसे स्वीकार न करे ! जहाँ तक अवधि 
का प्रश्न है, अधिकांश घोपण,यें ५ या १० वर्षों के लिये या सम।त्रि की सूचना तक 
के लिये की गयी हैं | 

वख्तुतः राज्यों ने बारम्बार “पैेकब्पिफ घारा? को रक्षणों (क्‍68९४०७४०४ ) कै 
साथ स्वीकार किया है| उदाहरणार्थ, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ३ रक्षणों। के अधीन 
न्‍्यायारूय के अनिवायं क्षेत्राधिकार को स्वीकार किया है :-- न“ 

(क) यदि कोई मामला किसी अन्य न्यायाधिकरण के समश्ष प्रखुत, हो तो उस 
पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्रधिकार नहीं छागू होगा,“ 

(ख) यद्नि सयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार किसी विवाद को अपना परेद 


अधिकार-क्षेत्र का मःमा समझे तो उस पर न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं छू 
होगा, तथा 


(ग) जो सन्धियों दो से अधिक राज्यो के! बीच मेंकी गयी हों, उनके सम्बन्ध में 
उपन्न हुए विवाद को उस समय तक इस न्यायालय के समक्ष फैसले के लिये अस्त॒त 
नहीं किया जायेगा, जब तक सन्धि के सभी पक्ष उस विवाद को इस न्यायालय में 
विचारर्थ उपस्थित करने के लिये सहमत न हो जायँ | *» 

फ्रांस, मेक्सिको, प,किस्तान आदि कई <देझों ने ऐसे हों रक्षणो के साथ 
न्यायालय के अनिवाये क्षेत्राधिकार को स्वीकार,किया है | इस प्रकार की शर्तों तथा 
रक्षणों ने व्यवहार में न्यायालय के क्षेत्रधिकार को संकुचित और सीमित कर दिया 
है। एच० जी० निकोलास ( 7. 0. 'पिाला०७६ ) का मत है कि निस्सन्देह ऐसे 
रक्षणो ने विद्व-न्यायाल्य को उसी श्रकार पंगु कर दिया है जिस प्रकार उन्होंने ' उसके 
पूरवर्ती स्थायी अम्तर्राष््रीय न्यायालय को दुर्अछ बना दिया था ।* 

परामर्श ८्मक क्षेत्राधिकार 
( 0 405079 गेंफ़ांडवीलां०् ) 

अपने समक्ष अरव॒त विवादों पर निर्भय देने के अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय 
महासभा तथा सुरक्षा परिषद्‌ के अनुरोध पर काली सइनों पर सह इफारी मत 
(७१ए९४७०४ ०ए्ञाप० ) दे सकता है। संयुक्त राष्ट्रंघ के अन्य अंग तथा 
विशिष्ट अमिकरण भी, महासभा की अनुमति से, अपने कार्यक्लाप के सीमा-क्षेत् 
से सम्बद्ध कानूनी पस्नों पर न्‍्यायाल्य से सत्यहकारी मत देने के लिये अनुरोध 

पक ठ प्रमाण शत पफफहव सब्र बज 4 समगाएंत्वा 263८0, फ़ |44, 
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कर सकते हू ।! मंयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कानूनी परामश के लिये 
एटार्नी-जमरल ( 2 06घ९३-0&ालर्ण ) पर निर्भर करता है तथा कांग्रेस 
( (0०८७ ) अपने कानूनी स्टाफ पर।न तो कार्यपालिका और न ही 
व्यवस्थापिका सर्वोच्च न्यायालय से कभी किसी कांनूमी प्रशन्न पर सल,हकारी मत 
माँगती हैं। भारत में भी यदि राष्ट्रपति क्रिसी कानूनी प्रश्न पर सत्यहकारी मत 
माँगे तो सर्वोच्च न्यायालय को उसे देने की शक्ति प्राप्त है किन्तु राष्ट्रपति के लिये 
सर्वोच्च न्यायालय के सल;हकारी मत को मानने की वाध्यता नहीं है । 


यद्यपि अन्तर्राट्रीय न्यायालय के सलाहकारी मतो की बड़ी प्तिष्ठा तथा नैतिक 
प्रभाव होता है, फिर भी महासभा तथा सुरक्षा परिषद्‌ उन्हें स्वीकार करने के 
लिये बाध्य नहीं हैं। भारत तथा संयुक्त गज्य अमेरिका में जिस प्रकार स्बोच 
न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने की शक्ति प्राप्त है, उस भाव में 
अस्‍्तर्राष्ट्रीय न्यायालय चार की व्याख्या के लिये अन्तिम प्राधिकारी नहीं है। 

बस्तुतः अन्तर्रा्रीय न्यायालय को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय 
के सम.न सांविधानिक निर्णायक ( ९०एरशापाांगार्ण णराएशा० ) का रूप नहीं 
दिया जा सकता है। किन्तु न्‍्यायाल्य ने कुछ राज्यों, जिन्होंने चार्टर की व्याख्या 
करने में न्यायालय की सक्षमता को नहीं माना है, के विरोध के होते हुए भी 
समय-समय पर इस भूमिका का निर्याह किया है | 

अन्‍्तर्राट्रीय न्यायालय ने जिन कानूनी प्रश्मो पर सल्यहकारी मत प्रदान 
किया है, उन में रिल्फुताणाणा णि रण 5णीलिल्ते गा जी शा 
रण ही ा।९वे िचवणा४ पर १९४३ में सयुक्त राष्ट्रसघ के अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यक्तित्व के बारे में दिया गया सलाहकारी मत अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के विद्यार्थियों के 
लिये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है |? सितम्बर १९४८ में काउन्द बर्नाडोट ((?०णा+ 
'छआपब्तग्तर ) जो फिलिस्तीन में संयुक्त राष्ट्रसंघ मध्यर्थ ( (790 ७॥०घ5 
77०ती0० ) के रूप में कार्यरत थे, की हत्या ने एक महत्वपूर्ण प्रशन उत्पन्न 
कर दिया कि क्‍या संयुक्त राप्ूसथ अपने किसी अभिकर्ता (४2९०६) को आघात 
था चोद लगने पर किसी राज्य के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है! इस 
प्रश्न के सम्बन्ध में अन्तर्राष्रीय न्यायालय ने सवसम्मांते से सकारात्मक उत्तर 
दिया और कहा कि संयुक्त राष्ट्संघ एक अन्तर्रा्रीय कानूनी व्यक्तित्व रखता है। 
इसलिये उसे मुकदमा चलाने और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है। 
न्यायालय के ही शब्दों में : “स्यायारूय के मत में, ( संयुक्त राट्र ) संघ की स्थापना 
उन कार्यों और अधिकारों के प्रयोग तथा उपभोग करने के लिये, और ( वह ) 
4. &706७6 93. 
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वास्तव में ( उन कार्यों और अधिकारों का ) प्रयोग तथा उपभोग कर- रहा है, की 
गयी थी जिनकी व्याख्या अधिक मात्रा में अन्तरोंट्रीय व्यक्तित की प्रति तया अन्तः 
रष्टीय स्तर पर फारंबाई करने की समर्थता फे आधार पर ही फी जा सकती है। 
वंतमान समय में यह सर्वोच्च अन्तर्राष््रीय संगठन है और यदि इसे अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यक्तित्व से बंचित फिया गया तो यह अपने संस्थाएकों उद्देश्यों को फार्यान्वित 
हीं कर सकता । यह स्वीकार किया जाना चाहिये कि इसके सदस्यों ने, कर्तथों 
और उत्तरदायिल्लों के साथ ही, इसे निश्चित फायों को सौंपकर, उन कार्यों के 
ग्रभावकारी दंग से पूरा किये जाने के लिये इसे सक्षमता प्रदान फिया है? (/गंल [॥6 
०आभक हल (एक 76 0एवाएकशणा पद ालादेल्वें (0 लरशाटापल 
क्प्तं ९7.०५, हे (8 9 ९ €श्शशट्छातए धावें शा[ण्ा।ए जिलाणाह ध्ण्पे 
ग्रशीड "ली सवा गाए कल छक्रागएल्त॑ गा शी बज गी 0 ए0:०ञगा 
७ कह गरर््कपह गैी [र्यानागार्ण एश३णार्णाहु' घार्त हल ट्वए8लॉफ ० 
०78०6 ए707 णा पिल्यबकिरं करोद्घ०- ]! (५ 88 #755८च६ !१6 #0./श76 
॥४क९ री प्राल्यागांगार्ओ ठाएगराडिछा०ण, छाते ६ ०००ैवं घ०0 राह ००४ गि& 
!ाध्था05 (5 0ितावेशा३ व ॥ ५७0३ तैल्‍स"०त॑ ण॑ ग्रोध्याभाणारर्णएश5्णपर्ध 09५ 
६ कफ कर 8९वा0फएहतं३९व९ (॥06॥98 (चिंला।थडर- #9 वााजीएए सलाा 
[0900#०9३ ॥0 [9 जा हैह शालवै१तां 0065 पे 7०05.ण]अति॥6% 808 
लेंगा।ध्ते ॥ स्सा धरी6 एणाफलशंटाएर म्ल्व्पाश्पे ॥0 हर्बल 058 एप्रण॑णा$ 
१० कह ली४टारथेंए वीडशीशाए०व० )? इसके अतिरिक्त, जिन अन्य मामढों पर 
सलाहकफारी मत देने के लिये अन्तर्राष्रीय न्यायाद्य से अनुरोध किया गया) वे इस 
अ्रकार हैं :--(३) संयुक्त राष्ट्संघ की सदस्यता के लिये एक राज्य के प्रवेश की शर्ते 
( १९४८ ); (२) संथुक्त राष्ट्रसंघ में नये सदस्यों के अवेश के सम्बन्ध में महासभा 
भी क्षमता ( १९५० ); (३) दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा 
आदेद्यप्राप्त राज्य के रूप में दक्षिण अफ्रीका के दायित्व (१९५०); (४) बलगेरिया, 
हूँ गरी तथा रूमानिया के साथ की गयी झान्ति-सन्धियाँ ( १९४९ ); (५) जन-संहार 
उपसान्ध (्‌ (९€7०2०ंतें& (>०प्रश्शापता ) के रक्षण ( इ28८7ए8075 हु डा 
(६ ) संयुक्त राट्सघ अश्यासनिक स्यायाधिकरण दया मुआवजे सम्बन्धी फैसले के 
प्रमाव ( जरी०रर्ण 875 णी (.०पएशाध्वाणा प्रा80० +9 विल जावे 


[ए७४००५ 4तेगांग्रंडपाए2 नृफँण्नर्ण ) १९५४; 

(७) चार्टर के अनुच्छेद १७ (२) के अन्तगंत संयुक्त राद्र आंपातिक सेना (20/2वे 
]ए४म००७ रिफ्शए०४०७ िं०६०७ ) क्‍या कांगे में संयुक्त राष्ट्र कारवाई (घ7() 
के ध्यय को बाँटने में महासभा का कानूनी प्राचिकार ( १९६२ ); तथा (८) पश्चिमी 


3, 460७9 0:700% 4. 0, 7, ह०००४६७, 949, 9. 79. ह 
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सहारा या स्पानी सहारा (595णंशी 5थीहव8) की अन्तर्राष्रीय स्थिति (१९७५)।१ 
यह ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रसंध में सभी सलायहकारी मतों के लिये परिषद्‌ ने अनुरोध 
किया था, जत्रकि संयुक्त राष्ट्रसंघ में महासभा ने ही सलाहकारी मतों के हिये 
अनुरोध किया है । अस्तर्राप्रीय विवादों का निपटारा कराने में सल्यहकारी मत 
निश्चित रूप से राष्ट्रसंघ के लिये उपयोगी थे ।* 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विकास 

अन्तर्राद्रीय न्‍्यायाठ्य ने अपने फैसलो तथा सल्यहकारी मतों के द्वारा 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। न्यायाधीश 
मानले ओ० हडसन (जिक्रां८ए 0. सिणवं5०७ ) के अनुसार, “(6 एणेपाा68 


रण वड पुपाशु/#एठै&0७ एम 8. प्रण्कीं6 ००रप्रातिपतीणा.. ६०. 6 
पेल्एनै०एणला। ए॑ प्रप्टशाधाणार्त [8७ 


अन्तरोष्टरीय न्यायालय तथा मद्दत्त्वपूर्ण बिवाद ' 

अनेक महत्त्वपूर्ण विवादों के समाधान में अन्तर्राष्रीय न्यायालय की सेवाओं का 
उल्लेख किया जा सकता है। उदाहरणार्थ 

(१ ) कारफू चैनल विवाद ( १९४९ ); 

(२ ) कोलम्बिया तथा पेरू के बीच पेरू के प्रसिद्ध राजनीतिक नेता विक्टर 
रील हाया डि छा दोर ( ५)०० रिह्णों गिं8५७ ते )8 पी०7७) के प्रत्यपंण 
सम्बन्धी विवाद ( १९५१ ); 

(३ ) एंग्लो-इरानी तेल विवाद ( १९५२ ); 

(४ ) एंग्लो-नारवेजिएन मछलीगाह विवाद ( १९५१ ), 

(५ ) मोरक्कों विवाद ( फ्रास तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच भोरक्को 
में अमरीकी नागरिकों के अधिकारों के सम्बन्ध में, १९५२ ); 

(६ ) भारत-पुर्तंगाल विवाद ( भारतीय ग्रदेश में से पुर्तगाल को मार्ग देने के 
अधिकार के सम्बन्ध में ) आदि | 
मूल्यांकन 

अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायाछ्य आज राज्यो के असहयोगपूर्ण दृष्टिकोग तथा गुर्यों के 
कारण एक शक्तिशाली संस्था नहीं बन सकी है, किन्तु उसकी उपयोगिता तो 





3. 82० एव 3२०8०98७ ॥7<दका9 उर्फ ८॥क्, 00005०० 24, 975. 
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स्वयंसिद्ध है। यह सत्य है फि अस्तर्रष्रीय न्‍्यायाठय को कई सीमाओं में रहकर 
काम करना पड़ता है! फिर भो, सर ऋ्ॉसिस बालाद की निम्नलिसित टिप्पी में 
इस न्यायायलय का जो मूल्यांकन हुआ है, बह सभी को मान्य हो सकता है : 
“ऐसी कई विस्तृत बातें है जिनके बारे में सुधार की गुंजायश है, लेकिन तथ्य 
यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्यायात्य बीसवीं शताब्दी की महत्तम उपलब्धियों में से एक 
है । विभिन्न राष्ट्र इस संस्था से उतनी सीमा तक ही ठःम प्र प्त करेंगे नितनों सीमा 
तक ये इसका समर्भन करते हैं, लेफिन भविष्य में यदि झान्ति बनाये रखनी ई, तो 
उन राष्ट्री के पास इसे समयेन देने के अतिरिक्त और कोई घारा नहीं है। दास्ति के 
लिए कानून ज्ूूरी है, और फानून के छिये न्यायालय की आवश्यकता होती है? 


श्ट 
सचिवालय तथा महासचिव 
( $९ललंक्षांव धारएँ (6 56ट०ंए-(उदाहर्त। ) 
सचिवालय का संगठन 
सचिवालय सैंयुक्त राष्ट्रसंब को एक अन्‍्तर्रा्रीय व्यक्तित्व प्रदान करता है। इसका 
प्रधान 'मह,सचिव? ( सेक्रेंटरी-जेमरछ ) होता है जिसकी सहायता के छिये एक 
विशाल कर्मचारी-वर्ग है। महःसमा द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार महासचिव 
सपच्चिवालय के कमेचारियों को मियुक्ति कतता है। नियुक्ति करते समय न्यायोचित 
भौगीलिक विभाजन का भी ध्यान रखा जाता है। कर्मचारियों की भर्ती करते समय 
तथा सेवाओं की हर्ते निर्धारित करने में यह ध्यान रखा जाता है कि कार्यकुशरूता, 
योग्यता तथा सत्यनिष्ठा का उच्चतम स्तर कायम रह सके । 
नियुक्ति हो जाने पर सचिवालय के प्रत्येक कम॑चारी फो यह अतिज्ञा करनी 
पड़ती है कि वह दायित्वों के अस्तर्राट्रीय स्वरूप को मनिगा तथा अपने कर्तव्यों के 
पाछन में किसी सरकार अथवा बाह्य सत्ता से निर्देश प्राप्त नहीं करेगा । संयुक्त 
राष्ट्रसघ के प्रत्येक सदस्य-राज्य का यह दायित्व है कि वह सचिवालय के फर्म“ 
घारियों पर प्रभाव ड.लछने का प्रयत्त न करे | 
इस समय सचिवालय ८ मुख्य विभागो में बँटा हुआ है: 
(१ ) सुरक्षा परिषद्‌ के म।मल्ये का विभाग, 
(२ ) आर्थिक मामढो का विभाग, 
(३ ) सामाजिक म/मले का विभाग, 
(४ ) स्यासधारिता तथा अस्वश|सित क्षेत्रों से सूचना-सम्बन्धी विभाग, 
(५ ) जम-सूचना-विमाग, 
(६ ) सम्मेलन तथा सामान्य सेवा विमांग, ५०. है 
७ ) प्रश सकीय तया वित्तीय सेवा विभाग, तथा, ल्‍्ट 
(८ ) कानूनी विभाग | के 
महासचिव ( 5९००९०५-(लाव्र्था ) ३22 9 
नियुक्ति । 
महासचिव सयुक्त रा्ट्ुसध का “प्रमुख अशासनिक अधिकारी? ( (फ्राट! 
2तेक्राणाआाब्वाए० ()८९ ) है ( अनुच्छेद ९७) । उसकी नियुक्ति सुरंक्षा 
परिषद्‌ फी संस्तुति पर महासभा द्वारा होती है। महासभा अपने समक्ष प्रस्ठुत 
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किसी नाम को अस्वीकार कर सकती है। किन्तु इस स्थिति में बह अपने स्वयं 
की रुचि से किसी व्यक्ति को मह,सचिव नियुक्त नहीं कर सकती बल्कि उसे समय 
तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक कि सुरक्षा परिषद्‌ दूसरी स्तुति न कर दे। 
महसचिव की नियुक्ति गुप्त मतदान द्वारा होती है। ॒ 

सुरक्षा परिषद्‌ , आर्थिक और सामाजिक परिषद्‌ तथा न्‍्यस-परिषद्‌ के सदस्यो 
के निर्याचन के लिये महासभा का दो-तिहाई बहुमत आवश्यक है किन्तु महासचिव 
के पद पर नियुक्ति के लिये महासभा में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सद॒स्य- 
राज्यों के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। सुरक्षा परिषद्‌ की सरत॒ति के 
लिये ९ सदस्य राज्यों के बहुमत भें ५ स्थायो सदस्य-राज्यों की सर्वसम्मति आवश्यक 
है । इस प्रकार व्यवहार में मह सचिव की नियुक्ति निषेधाधिकार ( बीटे ) से 
बँधा हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि चीन, फ्रांस, सयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत 
संघ तथा ब्रिटेन उस व्यक्ति के लिये अपनी सहमति प्रदान करें जिसे इस पद पर 
नियुक्त किया जाना है। यह आशा की जाती है कि ग्रत्येक महासचिव अपेक्षकृत 
किसी छघु देश से लिया जायेगा तथा किसी भी महाशक्कि के प्रमाव में अत्यपिक 
नहीं होगा अथवा किसी महाश्क्ति की नीतियों से घनिष्ठ रूप से सयुक्त 
नहीं होगा। 
कार्यकाल 4 
महासचिव का कार्यकाल चार्टर में उब्लिखित नहीं है। सान फ्रॉसिस्को 
सम्मेलन में यह विष्वार किया गया था कि महासचिव का कार्यकाल तीन वर्ष का 
होना चाहिये किन्तु यह प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया जब यह प्रतीत हुआ 
कि सुरक्षा परिषद्‌ की संस्तृति पर बीटो का प्रयोग हो सकता है! जनवरी १९४६ 
में महासभा ने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया : * 

(१ ) महासचिव का : कार्यकाल ऐसा हो जिससे ख्यातित्न्ध तथा उच 
मोग्यता के व्यक्ति इस पद्‌ को स्वीकार कर सकें, पु 

(२) प्रथम महासचिव की नियुक्ति ५ वर्ष के लिये होनी 'चाहिये किन्ध 
उसकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है, हि हि 

(३) यह वांछनीय है कि कोई भी सदस्य-राज्य किसी सेवानिइेत्त महासचिव 
को सरकारी पद ग्रदन न करे। 
संयुक्त रा्ट्रसंघ के मद्दासचिव 

संयुक्त राष्ट्रघ के प्रथम महासचिव नोखे के दिग्वे ली ( [772५6 [॥6 ) थे 
जिनकी नियुक्ति इस पद पर १ फरवरी, १९४६ को हुई थी और उन्होंने १९५२ में 
अपना त्यागपत्र दे दिया-। द्वितीय महाचिव स्वीडन के डाग दैमरशोल्ड 


ढ़ 
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€ [058 [$9छा७अतर्जे ) हुए जिनकी नियुक्ति ७ अप्रेड, १९५३ को हुई थी 
और उन्होंने सितम्त्र १९६१ तक कार्य किया। १८ सितम्बर, १९६१ को 
अफ्रीका में एक वायुयान दुर्घटना में डाय हैमरशोल्ड की मृत्यु हो जाने पर बर्मा 
के ऊ थान्त ( (7 67 ) को कार्यकारी महासचिव नियुक्त क्रिया गया तथा 
बाद में ३० मवम्बर, १९६२ को उन्हें १९६६ तक के लिये महासचिव नियुक्त कर 
लिया! गया | ऊ थन्‍्त ३१ दिसम्बर, १९७१ तक इस पद पर कार्य करते रहे। 
* जनवरी, १९७२ को ऑस्ट्रिया के डॉ० कुत वाल्दाइम (90 [(ए/ े/बए)शाय) 
ने चतुर्थ महसचिव के रूप में अपना कार्यभार अहण किया । १ जनवरी, १९७७ से 
डॉ> कु बादाइम पुनः संयुक्त राष्ट्रण्त के पॉचर्य महासचिव के रूप में कार्य 
कर रहे हैं। 
महासचिव के कार्ये 

महसचिय के कार्यों को मुख्यतया निम्नलिखित चार श्ीर्षको के अन्तर्गंत 
रखा जा सकता है: 


(१ ) प्रशासनिक तथा सेवा ( /व१ग्राफ़ाह्ाक्राएल गाते 5९ए९९ )+ 
(२ ) राजनीतिक ( 70९० ); 
(३ ) ग्रतिनिधानाव्मक ( २७छा८डलाक्षाणा&| )) तथा), 
(४ ) समस्तयी ( (:००7व॥कधतड ) । 
(१ ) भ्शास निक तथा सेवा कार्य 


इसके अन्तर्गत महासचिव द्वारा सम्पन्न वे समस्त कार्य झमिल हैं, जो उसे 
सयुक्त राष्ट्सघ के संचालन के लिये आवश्यक जरिछ तथा विविध कार्यकलापो को 
सुसंगठित तथा निर्देशित करने के निमित करने पड़ते हैं। केवल अन्‍्तर्राष्रीय 
न्यायालय को छोड़कर संयुक्त राष्ट्रसघ के सभी प्रमुख अंगो के कर्मच,री-वर्ग 
सचिवालय के ही अंग होते हैं। एक अस्तर्राष्ट्रीयई सचिवालय के विविध कारयों में 
लिपिको, अनुवादको, द्वारपात्यं तथा सम्तरियो की भरती, परिवहन सेवाओं तथा 
अव्पाहार-शह की व्यवस्था, स्थान, आपूर्ति, साज-सामान की व्यवस्था, सूचनाओं 
का संकलन तथा प्रतिवेदनों की तैयारी, रिक्रार्डो को रखने को व्यवस्था तथा 
प्रलेखों का वितरण आदि आामिल हैं । 

महासभा! द्वारा पारित अनेक प्रस्तावी के आधार पर महासचिव को कुछ 
विशेष उत्तरदायित्वी का निर्याह करना पड़ता है। उदाहरण के लिये, महासचिव यह 
जानने के लिये सदस्य-राज्यो की सरकारों से सम्पर्क बनाये रखता है कि उन्होंने 
महासभा को संस्तु्तियां को व्यावहारिक रूप देने में कौन से कदम उठाये हैं अथवा 
फिसी मामले पर विचार करने के लिये वह सूचनायें प्राप्त कर सकता है। 
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मद्ासचिव के प्रशासकीय तथा! सेवा कार्य में महस्यपूर्ण वित्तीय उत्तद्वावि 
भी झामिल हैं। महासभा के अधिकार तथा निर्देशन में महासचिव संयुक्त 
राष्ट्रसंप का बजट तेयार करता है, निधियों का आश्वंटन करता है, व्यय को 
नियंत्रित करता है, सदस्य-राज्यों से उनके अंद्दानों को एकत्र करता है,, तथा वह 
समस्त निधि का अमभिरक्षक होता है। 
चार्टर के अनुच्छेद १०२ के अनुसार मह,सचिव को एक विशिष्ट प्रयासकीय 
उत्तरदायित्व प्रदान किया गया है, जिसके अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंध के सभी सदस्य- 
राज्यों द्वारा किये गये अन्तर्राष्ट्रीय समझौते और सन्धियों फो सचिवालय में 
पंजीकृत कराना पड़ता है! 
(२) राजनीतिक काये 
घार्टर का अनुच्छेद ९९ महासचिव कौ राजनौतिक दाक्ति का प्रमुख खोत है, 
जिसमें कहा गया है, “महासचिय सुरक्षा परिषद्‌ के ध्यान में कोई भी ऐसा मामला 
ला सकता है, जो उसके मत में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के लिये संकट 
उत्पन्न करे? ( “[॥० 5९८ल०७३-एउककलण 089. फैगंत[ए (0-7 पीछ हॉलाएणा 
रण हल डटणा(५. (.0णालों बा; घबाल ४गिणी बंप वीड कांगेंणा 
प्89 पगल्छशा (ढ ग्राणा।राध्यारढ. ी प्राध्याशाणार्षा 7९70९ | 
8९०पाए? ) । 
महासचिव संयुक्त राष्ट्रसंथ की गतिविधियों के सम्बन्ध में महासभा को एक 
वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। इस प्रतिवेदन को प्रतिवर्ष महासभा 
के नियमित अधिवेशन के प्रारम्भ होने के पहले प्रस्तुत किया जाता है. तथा यह 
वादविवादों एवं नीति-वक्तब्यों के लिये एक आधार का कार्य करता है | इस प्रतिवेदन 
में अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर मह,सचिय के व्यक्तिगत दृष्टिकोण, मत और संख्ततियों 
होती हैं | यह प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्संघ की उपलब्धियों तथा समस्याओं के सम्बन्ध 
में सूचना प्राप्त करने के लिये एक अच्छा खोत होता है । इसके अतिरिक्त महासचिव 
महासभा, सुरक्षा परिषद्‌ तथा न्यास परिषद्‌ की वयंसूची के लिये विषय ( श॥5 2 
प्रस्तावित कर सकता है | महासचिव को अधिकार है कि वह महासभा के 
विचारधीन किसी भी प्रइन के सम्बन्ध में उसे किसी भी समय मौखिक या लिखित 
वक्तब्य दे सकता है। 
(३) प्रतिनिधानात्मक कार्य 
महासचिय का ग्रतिनिधामात्मक कार्य इस सत्य को प्रदर्शित करता है कि वह 
एकमात्र व्यक्ति है .जो सम्पूर्ण संयुक्त राष्ट्रसंध का प्रतिनिधित्व करता है । सयुक्त 
राष्ट्रमप के अत्येक अंग के कार्यों और उत्तरदायित्वों का एक विरिश क्षेत्र हाता 
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है। प्रतिनिधि-मंडल, स्वभावतः अपने देशों के लिये बोलते हैं| महासचिव केवल 
एक है तथा वह सम्पूर्ण संगठन से सम्बद्ध होता है। महासचिव दूसरे अभिकरणों 
तथा सरकारों से वार्ता करते समय संयुक्त राष्ट्रसंघ का प्रतिनिधित्व करता है । अनेक 
अवसरों पर महासभा ने मद्ासचिव को दूसरे राज्यों से समझीते सम्पन्न करने के 
हिये दाक्ति प्रदान की है, जैसा कि मुख्यालय समझौता (]९87वएधाशा5 
हट्टाध्लधथा ) के सम्बन्ध में । 

चादर के प्रावधान ( अनुच्छेद ९८ ) के अनुसार महासचिव अपने पद की 

हैसियत से महासभा, तथा तीन परिषदों ( मुसक्षा परिषद्‌ , आर्थिक और सामाजिक 
परिषद्‌ तथा न्‍्यास-परिषद्‌ ) की बैठकों में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त इन 
अंगो की सेवा करने वाले कमंचारी-य्गं सचिवालय के ही एक अंग होते हैं, अतः 
यह स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार महासचिव को संयुक्त राष्ट्सध के कार्यकलापों 
में एक महत्त्वपूर्ण केन्द्रीय स्थान ग्राप्त है। वस्तुतः मद्रासचिव संयुक्त राष्ट्रसंध का' 
एक प्रवक्ता (890 एल्डगराठ॥ ) है । 

(४) समन्वयी काये कि 

महासचिव के कार्यों में घीवर तथा हैबीलैण्ड ने एक अन्य कार्य का उल्लेख 
किया है और वह है समन्वय सम्बन्धी कार्य । विशिष्ट अमिकरणों तथा संयुक्त 
राष्ट्रसंध के प्रमुख अंगों के बीच महासचिव समन्वय या तालमेल बनाये रखता है। 
यद्यपि घार्टर में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, तथापि यह महासचिव के 
प्रधान कार्यों में से एक है।! + 
महासचिय के पद का महत्त्व 

मिस्सन्देह राष्ट्व के महासचिव के पद की अपेक्षा संयुक्त राष्ट्रसंघ के 
महासचिव का पद अधिक शक्तिशाली है। इसके दो मुख्य कारण हैं; 

(१) राष्ट्रसव प्रसंविदा कली अपेक्षा चार्टर ने इस पद को अधिक महत्त्वपूर्ण 
झति.ये। और कार्यों से विभूषित क्रिया है, और, 

( २) महसचिव के पद क्रा महत्त्व बहुत कुछ इस पद के धारक के 
व्यक्तित्थ पर निर्भर करता है। राष्ट्रसंच के महासबिव सर एरिक ड्रमण्ड ( 50 लिप 
[2्रप्ण्पत ) ने तेरह बर्ष तक इस पद पर कार्य करते हुए भी इस संगठन 
को-मेढृत्व और निर्देशन प्रदान नहीं किया | इसके विपरीत द्विग्बे ढी ( [79४४९ 
[/0 ) ने चार्टर द्वारा प्रद्त इस पद की शक्तियों का प्रभावशाली ढंग से उपयोग 
किया और संयुक्त राष्ट्रसंघ को एक अधिक आक्तिशाली नेतृत्व प्रदान किया ।' 
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१२० अन्तरोष्ट्रीय संगठन 


एल० एम० गुडरिच ने उन कारणों पर प्रकाश डाल्य है डिनके आधार पर 
महासचिव का पद भविष्य में महत्त्वपूर्ण बना रटेगा और यदि उनका विवेक और 
समझदारी से प्रयोग किया गया तो वे महासचिव की भूमिका के निरन्तर संवर्धन में 
सहायक हो सकते हैं: 

(१ ) महासचिव एकमात्र प्रधान अभिनेता है जो अनवरत रूप से संयुक्त रा्ट्रधव 
का प्रतिनिधित्व कर सकता है। मुरक्षा परिषद्‌ फा सभापति प्रतिमाह बग्ठता 
है| महासभा का सभापति ध्रतिवर्ष बदलता है और, इसके अतिरिक्त, जंग तक 
महासभा का अधिवेशन न हो, तत्र तक वह साधारणतः मुख्यालय में नहीं होता 
है। आर्थिक और सामाजिक परिषद्‌ तथा न्यास-परिषद्‌ महासभा के सहायक 
अंगो के रूप में कार्य करती हैं । 

(२) सम्भवतः महासभा के सभापति को छोड़कर और यह अपवाद फैल 
अंशतः तर्कंसगत है, महासचिव एकमात्र सर्वोच्च पदाधिकारी है जो संयुक्त राष्ट्ररंप 
के सभी हितो और गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करत। है। अतः महासचिव एक 
ऐसी स्थिति में है कि वह विश्व के समक्ष संयुक्त राष्ट्रसंघ का प्रतिनिधित्त कर 
सकता है। 

(३ ) अन्त में, महासचिव के पास एक प्रशिक्षित एवं कार्यकुशल कर्मचारी-वर्ग 
होता है | सदस्य-राज्यों की सरकारें और उनके प्रतिनिधि परामर्श और पथप्रदर्शन 
के लिये मह।सचिय पर विश्वास रखना छाभदायक और सुविधाननक समझते हैं, 
और उनकी नीतियॉ और क्रियाकलाप उसी रूप में प्रभावित ढोते हैं ।' 

उपसंहार न 
यह स्मरण करने योग्य है कि आज की जटिल अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में 
महासचिव की भूमिका का अधिकायिक विस्तार हुआ है । इस सम्बन्ध में भूतपूर्व 
महासचिव ऊ थान्‍्त का यह कथन सही प्रतीत होता है, “सचिवाल्य तथा उसके 
प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारी, महासचिव, की भूमिका में उन चुनौतियों के गरत्युत्तर 
में वृद्धि हुईं है, जिनका सामना संयुक्त रा्ट्सव को करना पड़ा है | महासचिव का 
पढ़, विशेष रूप से विवादों की मध्यस्थता तथा समाधान तथा अनौपचारिक 
राजनय एवं विचारों के आदान-प्रदान के लिये एक उपयोगी स्थान माना गया है, जम्रकि 
दूसरे अवसरों पर महासचिव को, विशेषकर झास्ति-स्थापनाय्थ कार्रवाईयों के सम्बन्ध 
में कार्यपालक कार्यों को सम्पन्न करना पड़ा है. ००००” ( “० गर्ण6 ० 6 
फिशटालगाओं, धाते 5 (जाली 2 पजाएशाशार० (066०5 6 5९ए९लगए- 
(शाशर्8, 88 ४50 केल्स्थेकल्ते का उ€्छ्छणा5& 0 ॥ (१ कीशीशाए25३ 
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१९ 
रा््संघ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ ; एक तुलना 


( ॥॥6 [,७एए९ गए धीढ एप : 6 (०प्रफ़रापणा ) 

तुलनात्मक दृष्टि से मयुक्त राष्ट्रमेंण फी राष्ट्रपप का संशोधित, परिमार्नित त्या 
विकसित रूप माना जा सकता है। कुछ अधिकारी विद्वानों ने संयुक्त साषरसंध को 
रवीन येश में राष्ट्रसंघ! ही म।ना है। एल> एम० गुडरिय ने संयुक्त गहईमेंत 
को “मशोधित लीग? ( उ८ए5९त [,९०४७० ) कहा है। फिर भी, इन दो मंगठनों 
के बीच बुनियादी मिन्नतायें हैं। ये मिन्नतायें संक्षेप में शस प्रफार हैं 
(१) अन्तिम उह्देदय अथवा लक्ष्य 

सयुक्त राष्ट्रसंध का उद्देश्य राष्ट्रसंध के उद्देश्य के समान दी सौदादंपूर्ग उपायों से 
पारस्परिक झगड़ो को तय फरके विश्रद्यान्ति फी प्राप्ति है । फिन्व संयुक्त गद्ट चार 
राष्ट्रसंघ प्रसंविद्या की अपेज्षा अधिक विफसित है, इस दृष्टि से फि चार्टर के उद्देश 
अपेक्षाकृत अधिक व्यापक तथा विस्तृत हैं। जैत्ता कि चार्टर के प्रावकयन को पढ़ेंगे 
से प्रकट है, घारईर संयुक्त राष्ट्रसंप फे छोगों फे इस संकल्प का फल है कि आगार्मा 
मानव पीद़ियो को युद्ध के अमिश्ञाप से मुक्त किया जाय और आधारभूत मावत 
अधिकारों के प्रति संसार की निष्ठा फो दुहराया जाय । राष्ट्रसंध्‌ प्रसंविदा को 
प्रककषन बड़े राष््र-पओ्ो के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के संवर्धन देव तथा झात्ति 
और मुस्ा कीग्राति के लिये समझीता था। दोनों संगठनों के म्रावफथनों की 
शब्दावढ्ी में जो अन्तर है, यह अत्यन्त स्पष्ट है। संयुक्त राष्ट्रसंध युद्ध को रोकने 
का ही प्रयत्त नहीं करता है बल्कि युद्ध के कारणों को मी दूर करने का ग्रयात 
करता है। इसलिये चार्टर में आर्थिक, सामाजिक तथा मानवताबादी विषयों पर 
अधिक बल दिया गया है। 
(२) संगठन 

राष्संघ के केवल ३ प्रमुख अंग ये-सभा, परिषद्‌ तथा संचिवा 
राष्ट्रसंघ के ६ प्रमुख अंग हैं--महासभा, सुरक्षा परिषद्‌; आर्थिक और सामारिठ 

रे, हि अन्तरांप्रीय 

परिपद्‌ , न्‍्यास-परिषद्‌ , अन्तररोष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय | ४48५ अन्तर 
न्यायालय की अपेक्षा अन्वर्राष््रीय न्यायालय संयुक्त राह चादर की एड 
अविभाज्य अंग है, यद्यपि दोनों न्यायालयों की संर्वना और क्षे्राधिकार में 
ऋरीब-करीव समरूपता है। संयुक्त यप्टसंघ के अंगो में संख्या की अधिकता 


।छय, जबकि संयुक्त 
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इस बात का प्रतित्रिम्ब है कि चार्टर में स,माजिक, आर्थिक तथा मानवताबादी 
विषयों को अधिक महत्त्व दिया गया है । * 
(३) मतदान-प्रणाढी 

प्रसंविदा के अन्तर्गत सभा तथा परिषद्‌ की किसो भी ग्रैठक में निर्भय राष्ट्रसथ 
के उपस्थित सभी सदस्यों की सहमति से लिये जाते थे। चार्टर के अन्तर्गत, 
महासभा में महत्त्वपूर्ण प्रय्नो पर निर्णय टो-तिहाई बहुमत से तथा दूसरे प्रश्नों पर 
साधाग्ण बहुमत से लिये जाते हैं। सुरक्षा परिषद्‌ में महत्त्वपूर्ण मामलो पर 
निर्णय ९ सदस्यो के बहुमत से लिये जाते हैं, जिसमें पॉच स्थायी सदस्य-राज्यो की 
सहमति आवश्यक है । 


(४) आदेशिक व्यवस्थायें तथा आत्सरक्षा का अधिकार 


चार्टर ने शान्ति एवं सुरक्षा की स्थापना के क्षेत्र में प्रादेशिक व्यवस्थाओं को 
भी अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। इस विषय में चार्टर का अनुच्छेद ५१ 
स्पष्ट है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक सदस्य-राज्य को इस बात का अधिकार है 
कि यदि उसके विरुद्ध कोई सद्यस्र आक्रमण होता है तो वह उसके प्रतिरोध में 
अपनी आत्मरक्षा के लिये बल्प्रयोग कर सकता है। आत्मरक्षा के इस अधिकार का 
प्रयोग सदस्य-राज्यों द्वारा व्यक्तिगत अथवा सामृहिक रूप से किया जा सकता है | 
प्रभविदा के अनुच्छेद २१ में कहा गया था कि, “इस प्रसंविदा की किसी भी करत 
का किन्ही ऐसे अन्तर्राट्रीय समझौतों जैसे पंच-निणय सन्धियो ( #९छ॥68 
रण हाएल्लाण) ) अथवा मुमरो सिद्धान्त के समान प्रादेशिक समझौतो 
( एढ्टांगार्ता पफापेलाशधात0 88 ) की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो कि 
शान्ति रखने के लिये किये गये हँ। |? कुछ लैटिन अमरीको देशो ने इस अनेकार्थक 
अनुच्छेद के स्पष्टीकरण की माँग की थी, किम्त॒ उन्हें बहुत सन्तोपजनक उत्तर 
याप्त नहीं हो सका! वस्त॒ुतः इस ग्रावध।न को कार्यान्वित करने का कोई प्रयास 
ही नही किया गया । 


(५ ) सदस्यता से अलग होना ( 9५फवछरणं ) 


प्रसंविदा के अन्तर्गंत सदस्यन्राज्य स्वेच्छा से दो वर्ष की सूचना ( नोटिस ) 
देकर राष्ट्रसंघ की सदस्यता से अलग हो सकते ये। चार्टर में संयुक्त राष्ट्रघध की 
सदस्यता से अछ्य होने का कोई प्रावधान नहीं है। यत्रपि सान फ्रांसिम्को 
सम्मेलन की सम्मत व्याख्या के आधार पर .यह अधिकार विद्यमान है, तथापि 
अत्येक सदस्यन्राज्य के “सर्वोच्च कर्तव्य” पर बल दिया गया है कि वह संयुक्त 
राष्ट्रसंघ को अपना सहयोग अदान कर्ता रहे। इन्डोनेशिया १९६५ में संयुक्त 


!ग४ अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 


राष्ट्संघ की सदस्यता से अल्य हो गया था। सदस्यता से अलग होने वाढा यह 
प्रथम राष्ट्र था | 
(६ ) घरेलू क्षेत्राधिकार 

सयुक्त राष्ट्र चार में “घरेद्ध क्षेत्रधिकार” की स्पष्ट व्याख्या नहीं फी गयी है। 
इसका फल यह होता है कि अनेक राष्ट्र अपने विवादों को परेदू क्षेत्राधिकार के 
अन्तगंत बताकर संयुक्त राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। राष्ट्रसंघ की 
स्थिति भी इस सम्बन्ध में ठीक नहीं थी किन्तु उसकी परिषद्‌ को यह यक्ति प्रात 
थी कि बह अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुस।र इस बात का निर्भय ले सके कि अमुक 
विषय किसी राज्य के पूर्णतः परेकू क्षेत्राधिकार में है या नहीं । 
(७) संशोधन 

जहा तक सशोधन का प्रश्न हैं, प्रसबिदा मे सशोधन के लिये राष्ट्रसंघ परिषद्‌ 
के सभी सदस्यों तथा सभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा अनुसम्यन प्राप्त होना 
आवश्यक था । इस प्रकार परिषद्‌ के न केवछ स्थायी सदस्य ब्रढ्िक प्रत्येक सदस्य 
प्रसविदा में संशोधन के विरुद्ध अपने निषेधात्मक मत का प्रयोग कर उसे अस्वीकार 
कर सकता था। घर में संशोधन के लिये महासभा का दो-तिह् ई बहुमत तथा 
सुरक्षा परिषद्‌ के पाँच स्थायी संदस्यनराज्यो की सर्बसम्मति आवश्यक है। अतः 
सुरक्षा परिषद्‌ के केवछ स्थायी सदस्य-राज्य ही चार्टर में मशोधन के विरुद्ध 
निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं | इस दृष्टि से संयुक्त राष्ट्रसंघ की मतदान- 
अणा।ली राष्ट्रसंघ की अपेक्षा अधिक नमनीय है । 
(८) सार्वभौमिकता 

राष्ट्रसंघ की अपेक्षा संयुक्त राषटसंघ सार्वमौमिक या विश्वव्यापी स्वरूप प्राप्त 
फरने में अधिक सफल हुआ है। सभी बड़े राज्य राष्ट्सव के सदस्य नहीं ये ! 
सयुक्त राज्य अमेरिफा राष्ट्रमंघध का सदस्य नहीं बन सका । जब्च सोवियत संघ को 
राष्ट्रसंध का सदस्य बनाया गया, उसके पहले हो जमनी तथा जाफन 
उससे अलग हो गये थे । संयुक्त राष्ट्रसंध की सदस्यता को महाशर््तियों ( संयुक्त 
राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत सघ तथा चीन ) ने आरम्भ से ही स्व्रीकार 
किया है, और उन्हें सुरक्षा परिषद्‌ के स्थायी सदस्यन्राज्यों के रूप में 


स्थान आस है । 
(९ ) रष्ट्रसघ प्रसंविद वर्साई की संधि का परिशाम था, किन्ध चाटर का 


सम्बन्ध किसी शान्ति-सन्धि से नहीं है | चार्टर थ्रसंविद्य की अपेक्षा एक अधिक 
ह्मत्रा प्रलेख है। प्रसंविद में २६ अनुच्छेद थे, जबकि घावर में १११ 


अनुच्छेद हैं | 


राष्ट्रसंघ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ : एक तुलना श्स्ष 


(१० ) राष्ट्रसथ प्रसविद्वा नें समा और परिषद्‌ के कार्यों को स्पष्ट रूपसे 
विभाजित नही किया था। चार्टर में महासभा और सुरक्षा परिषद्‌ के कार्यों के 
ओऔच एक स्पष्ट विभाजन रेखा खीच दी गयी है। असन्तर्राष््रीय शान्ति और सुरक्षा 
की स्थापना का प्राथमिक उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषद्‌ को प्र.त्त है जबकि महासभा 
का कार्य बादविवाट, अध्ययन तथा सिफारिश तक ही सीमित है। मुरक्षा परिषद्‌ 
राष्ट्रसघ परिषद्‌ से अधिक सशक्त है, क्योंकि इसकी बैठक प्रतिमाह होती है, जबकि 

१९२९ तक राष्ट्रसंघ परिषद्‌ की प्रतिवर्ष ४ बैठकें तथा उसके बाद ग्रतिवर्ष ३ 
चऔैठकें ही हुई । 

(११) शान्ति-स्थापना की दृष्टि से भी सयुक्त राष्ट्रसंघ राषरसंध की अपेक्षा अधिक 
अक्तिशाली है | राप्रंध आक्रमण की पटना होने पर ही कार्रवाई आरम्भ कर 
सकता था, जबकि संयुक्त राष्ट्रघ शान्ति-भग की आशंका से ही कार्रवाई प्रारम्भ 
कर सकता है। राष्ट्रसंघ शान्ति-भग करने वाले शज्य के विरुद्ध केवछ आर्थिक 
अनुशास्तियो का ही प्रयोग कर सकता था, जबकि संयुक्त राष्ट्रथ आवश्यक होने 
पर सैनिक कार्रवाईयो भी कर सकता है। 


(१२ ) प्रसंविदा की अपेक्षा चार्टर में पराधीन छोगो के सम्बंध में अधिक 
व्यापक प्रावधान हैं | चाटर में “अस्वश,सी क्षेत्रों के विषय में घोषण/? इन क्षेत्रों 
पर प्रशासन करने वाले सभी सद्स्य-राज्यो पर बाध्यकारी हैं। इसके अन्तर्गत 
प्रश,सन करने वाले सदस्य-राज्यो का कत्तव्य है कि वे इन क्षेत्री के मिवासियों की 
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कल्याण को आये बढ़ावें तथा उन्हें शीघर-से- 
शीघ्र स्वशासन के योग्य बना दें । संयुक्त राष्ट्लव को न्‍्यासधारिता पद्धति कुछ अंश 
तक र्ट्संघ्र की प्रादेश पद्धति का ही पुनरास्म्भ हैं, किन्तु उससे काफी भिन्न 
भी है। स्थायी प्रदेश आयोग की अपेक्षा न्‍्यास-परिषद्‌ को बहुत अधिक, 
दक्तियाँ प्राप्त हैं । 


अन्त मे, प्रो० इगल्टन ( घष्टॉ०्य ) के शाच्दों में कहा था सकता है, 
“यद्यपि दोनों व्यवस्थओं की संरचना और सामान्य रूप-र॑ग में समरूपता है, 
तथापि उनके बीच जो मौलिक भिन्नतायें हैं, उन्हें देखने पर स्पष्ट होता है कि 
संयुक्त राष्ट्रसंध विचार और स्वभाव में राष्ट्रसंघ से पूर्णतया मिनन्‍न है |?! 


७>--++--+ 
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२० 
विशिष्ट अभिकरण 
(्‌ 59०लं्छिश्ते 20एथ0९5 ) 


अर्थ एवं परिभाषा 

संयुक्त राष्ट्संघ के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिये अनेकानेक 
अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाये हैं जो इस समय संयुक्त राष्ट्रसंघ के विशिष्ट अमिकरणों के रूप 
में सम्पूर्ण विश्व को अपनी बहुमूल्य सेवाये' प्रदान कर रही हैं। “विशिष्ट अभिकरण”? 
( 509९९ ४5९८तें 0 एश४८०८5 ) वे संस्थयें हैँ जिमकी स्थापना अन्तरन्सरकारी 
अनुबन्ध ( प्रा/शहु०एशण्प्राशा।४। ०ट्टाश्ट्ताला' ) के अनुसार की गयी है तथा 
जिन पर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शौक्षिक, स्वास्थ्य तथा तत्मम्पद्ध क्षेत्रों में 
व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व हैं । संयुक्त राष्ट्रसंध के “बिश्विष्ट अमिकरणों? की 
परिभाषा इस प्रकार की गयी है :-- 

“स्वायत्त संगठन जिनकी उत्पत्ति कई राज्यों के मध्य हुए विशेष समझौतों के 
फलस्वरूप होती है, जिनका स्वरूप ( अलग पहचान ) प्रत्येक अमिकरण के अनुसार 
मिन्‍न होता है । उनका अपना संविधान, अपना बजठ, अपने नीति-निर्धारक तथा 
प्रशासकीय निकाय होते हैं और प्रत्येक अभिकरण की अपनी सदस्यता होती है” 
(५६ए७०घ०चा०ा३ तह््यातइवा009 ०णाए पल सं॥्रशाए० - 40 एश।एपधि 
887९९एछाशाएड 8पाणाए 8 गण्चफशः ता 88९. छ0568 इ 0009 पलिड 
क्गि। 89श09 40 हएथाटए« गृफवए ॥8ए९ पीशंए ०७ए 6०0॥#(एांगा9 पीला 
ण्छ्ा ँ0वं8ल०5, पीला ०जछग एगीठ:परर्यताए ह8तवे 80राणज्ञाआ४९ [04९5, 
णाते ९४८३ 8एशा०9 85 प्रधा/शआंए ण 8 ०जान! )! 

इन “विशिष्ट अमिकरणों? के कार्यकलापों तथा गतिविधियों में समन्वय या 
तालमेल बनाये रखना आर्थिक और सामाजिक परिषद्‌ ( 2८0500) का फार्य 
है । इन विशिष्ट अभिकरणे में अन्तर्राष्ट्रीय अमरसंगठन ( !.(0 )/ खाद एवं झृषि 
संगठन ( 7/00 ), विश्व स्वास्थ्य संगठन ( पशा॥0 ), संयुक्त राष्र शिक्षा, 
विशन और संस्कृति-सम्बन्धी संगठन ( (गंपाः500 ) सर्वाधिक मदृत्वपूछ और 
लोकप्रिय हैं। वस्तुतः इनमें से प्रत्येक्ष अमिकरण का उद्देश्य अपने निरिचत: का 
को सम्पादित करते हुए विश्वद्यान्ति और सुरक्षा की स्थापना में सहायक दोना है | 

निम्मलिखित संस्थार्ये आज संयुक्त राष्ट्रसंघ के विशिष्ट अमिकरों के रूप में 
महच्वपूर्ण कार्य कर रही हैं :-- 


विशिष्ट अभिकरण श्र 


(१ ) विश्व स्वास्थ्य संगठन ( 9४।](0 ), स्थापना :-१९४६, मुख्याठ्य +- 
, जैनेवा 

( ४) अन्तरांद्रीय श्रम संगठन ( ],(0 ), स्थापना +--१९१५९, मुख्यालय :- 
जेनेवा 

(३ ) खाद्य एवं कृपि संगठन ( 70 (0 ), स्थापना १--१९४५, मुख्यालय - 
रोम 

(४ ) संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विशान और संस्क्ृति-सम्बन्धी सगठन ((|९२५(१०), 
स्थापना :--१९४८, मुख्यालय :--पेरिस- 

(5) पुनर्निर्माम और विकास के छिये अन्तर्राष्रीय बेंक (२0 ), 
स्थापना +--१५४४, मुख्यालय ++बाहिंगठस 

(६ ) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ( [7(: ), स्थापना 7-१९५७, मुख्याकृब :- 
वाशिंगटन 

( ७ ) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ( ]28, ), स्थापना +--१९६ ०, मुख्यालय - 
वाशिंगटन 

(८ ) अन्तर्राष्रीय भुद्राकोप ( [७7 ), स्थापना 7१९४४, मुख्यालय :-- 
वाशिंगटन 

(९ ) अन्तर्राष्रीय नागरिक उड्डबन संगठन ( ]0/(0), स्थापना ४-- 
१९४७, मुख्यालय ;--मौण्द्रियल | 

( १० ) अस्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ( [[7 ), स्थापना +--१९३४, मुख्या- 


सब :--जेनेवा हि 
(११) विश्व मौसम विशान संघ ( ५५७५९ ), स्थापना :--६९५०, 
मु मुख्यालय :->जेनेवा 
(१२) विश्व-डाक संघ (7९ ), स्थापना ४१८७५, मुख्यालय :--- 
बर्न 


(१३) अन्तर-सरकारी समुद्री परामश संगठन ( ]0(00) ), स्थापना +-- 
१९४८, मुख्यालय :--लंदन 

( १४ ) अन्तर्राद्रीय अणुशक्ति अमि करण (]/ 2 ), स्थापना ;--१९५७; 
मुख्यालय :-“वियना 

(१५ ) प्रशस्क और व्यापार-सम्बन्धी सामान्य समझौता ((5/"' ), 
स्थापना ४-१ ९४७, मुख्यालय *--जेनेवा ः 

इनमें से प्रत्येक विशिष्ट एजेन्सी के संगठन, उद्देश्य, कार्यों, उपलब्धियों तथा 

महत्व पर प्रकाश डालना आवश्यक है :-- 


॥$॒ 
श्श्८ अन्तरोष्ट्रीय संगठन 


(१ ) अन्तरीष्ट्रीय श्रम संगठन 


( [ाल्याबांगार्ओ | 650०7 (08०प्रंब्नांणा ) 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्रसंघ के विशिष्ट अभिकरणो में सबसे प्र/चीन 
और अल्न्त महत्वपूर्ण एजेन्सी हे जिसका कार्यक्षेत्र अन्य सभी अभिकरणों को 
अपेक्षा अधिक विस्तृत और विद्ञाल है | इसका निर्माण झार्ति-संधियों के परिणाम- 
स्वरूप अन्तर्राट्रीय समझौते द्वारा श्रमिकों की स्थिति में मुधार करने के उद्देश्य से 
हुआ था ( इसकी स्थापना अग्रैठ ११, १९१९ को वर्साई की सन्धि ( 7689 
५८४१७ के अनुसार हुई थी) | अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन राष्ट्रसंधघ की एक शाखा 
के रूप में काम करता था । उसका संविधान राष्ट्रसंध्र के संविधान जैसा बनाया गया 
था । उसके वार्षिक सम्मेलन ( /यएपक। (.0प्रष्षथया2९ )» शासी सभा (9०४67 
ग्रागए 30व9 ) और कार्यालय क्रमशः राष्ट्रसंघ की सभा, परिषद और सचिवालय 
के समान ये । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में राष्ट्रसंघ के समी सदस्य तथा संयुक्त राज्य 
अमरीका और ब्राजील शामिल थे | यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रसंघ का तो प्तन हो 
गया किन्ठ इस संगठन का अस्तित्व अना रहा जिसे १९४६ में संगुक्त राष्ट्रसंध के 
विशिष्ट अभिकरण के रूप में मान्यता ग्राप्त हुई। संयुक्त राष्ट्रसंघ के साथ हुए 
समझौते के अनुसार इस संगठन ने विश्व में श्रम एवं सामाजिक कार्यों को फरने 
का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया है ) 
उद्देश्य एवं फार्य--अन्‍्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का निर्माण इस विश्वास पर 
आधारित है कि विश्वशान्ति की स्थापना अम्तर्राह्रीय सामाजिक और आर्थिक 
न्याय की आधारशिला पर ही सम्मव है। यह वह अभिकरण है जिसमें अन्तर्राट्रीय 
नीतियों के निर्माण हेतु सरकारों, मजदूरों तथा नियोक्‍्ताओं के प्रतिनिधि सम्मिलित 
रूप से भाग लेते हैं| इस संगठन के कार्यों के सम्बन्ध में तीन महत्वपूर्ण बातें स्मरण 


करने योग्य हैं :-- 

(१) यह अभिकरण सरकारो को इस सम्बन्ध में परामर्शा देता है कि वे मजदूरों 
की रक्षा करने वाले आधुनिक्रतम विधान किस श्रकार प्रतिष्ठित करें; 

(२ ) अन्तर्राष्ट्रीय कार्य द्वारा मजदूरों की अवस्था और रहन-सहन के स्तर में 
सुधार करना तथा आर्थिक एवं सामाजिक मुहृदता को ग्रोन्नत करना इसका प्रमुस 
उद्देश्य है, और 

(३ ) रोजगार-सम्बन्धी पर्यवेक्षण और आकड़ों तथा औद्योगिक सुसक्षा और 
स्वाध्म्य फा भी विकास यह संगठन फरता है| 

असन्‍्तर्गष्रीय श्रम सेगठन फा मुख्य कार्य भ्रम के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय अमिक 
समझौतों ( 007४९८४॥०४७ ) तथा संस्तुतियों के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों 
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का निर्माण करना हैं। इस संगठन के सठ्स्य-राज्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि 
बे अपनी सरकारों से इन समझौतों का अनुसमर्थन (:66##0०8॥०४ ) करवा उन्हें 
विधि का रूप दिलवाने का प्रयत्त करेंगे और समय-समय पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम 
कार्यात्य को इस बात की सूचना देंगे कि इनका पालन कहाँ तक हो रहा है। 
इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य है कि श्रमिकों की स्थिति के विमिन्न पहलुओ से 
सम्बन्धित अनेक अन्तरांष्रीय समझौते ( फ्राश्या०ाएक्क 007एवञ80॥5 ) किये 
गये हैं क्रिन्त॒ उनमें से समी का सामान्यतः अनुसमर्थन नहीं किया गया है। 
अथम विश्वयुद्ध ( १९१४-१९१८ ) के पश्चात्‌ जितनी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें 
स्थापित हुई हैं, उनमें से यह एक ऐसी अम्तर्राष्ट्रीय संस्था है जो बिल्कुल अभी 
तक उसी रूप में स्थापित है। इसके संविधान में स्पष्ट रूप से इस बात का वर्णन 
किया गया था कि बिश्नव्यापी झान्ति केवड उसी समय स्थापित हो सकती है 
जबकि बह सामाजिक न्याय (समानता ) पर आधारित हो। फिलाडेटिफिया 
( [80०98 ) में होने वाले अन्तर्राष्रीय श्रम सम्मेलन ( १९४४ ) में इसने 
शान्ति के प्रति अपनी निष्ठा अकट की थी। निम्नलिखित सिद्धान्तों की पुष्टि 
फिलडेहिफिया की घोषणा ( [2९८800॥ ० ?िंग्रीं8०० ०७ ) ने की थी :--- 
( १ ) श्रम कोई वस्तु ( ०00700॥9 ) नहीं है, 
( २) कही भी गरीबी का होना सब जगह की समृद्धि के लिये संकट्मय है, 
(३ ) स्थायी विकास के छिये विचार प्रक: करने की और संगठन बनाने की 
स्वतंत्रता आवश्यक है, और 
(४) प्रत्येक राष्ट्र में निध्रुरतापू्वंक गरीबी के विरुद्ध युद्ध करमा आवश्यक है | 
फिछाडेल्फिया की घोषणा में यह भी वर्गन किया गया था कि अन्तर्राप्रीय श्रम 
संगठन का यह गम्भीर दायित्व हैं कि वह निम्नलिखित सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति 
तथा प्राप्ति करे :२००४ 
(१) पूर्णझूप से नौकरी तथा जीवित रहने छायक मजदूरी, 
(१) सामाजिक सुरक्षा का विस्तार, 
(३ ) पर्यात भोजन, निवास-स्थान तथा सम्मान, 
(४ ) सामूहिक रूप से सौदा ( मोलभाव ) करने का अधिकार, 
(५) शिक्षा-सम्बन्धी तथा व्यावसायिक अवसरों की समानता, तथा 
(६ ) पर्याप्त स्वास्थ्य तथा रक्षात्मक कार्य ! 
इन सभी उद्देश्यों तथा कार्यक्रमों का सार यही है कि विश्वशान्ति और 
अ्रमिकों की स्थिति को प्रत्येक प्रकार से उन्नत बनाया जाय तथा उन्हें आर्थिक 
दासता और शोषण से मुक्ति मिले। जब्र श्रमिकों के आर्थिक सुख और समृद्धि का 
विस्तार होगा तो स्वभावतः विश्वच्यापी शान्ति और सुरक्षा की #वापना से 
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सहयोग मिलेगा । वस्त॒तः अन्तर्राष्रीय श्रम संगटन एक ऐसे समाज का निर्माग 
करना चाहता है जिसमें श्रम के क्षेत्र में इन रक्ष्यो की पूर्ति सम्भव हो सके। 
१९४६ में हुए एक सम्मेलन में सदस्य-राज्यों ने इस प्रकार के समाज को परिभाषित 
करते हुए यह विश्वास प्रकट किया था कि “सभी मनुष्यों को जाति, धर्म यां 
लिंग के भेदभाव के बिना अपना भौतिक कल्याण तथा आध्यात्मिक विकास ऐसी 
श्ञाओं में करने का अधिकार है जिसमें स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा हो, आर्थिक छुझा 
हो तथा अवसरों की समानता हो? ( “| ॥एणण्क्क कैशपहछ परारशए०लाएढ र्ण 
ए8069 टा8९ऐ 0 5९5) व896 ॥6 मंशा 60 एण६एढ ह०ए. पीला प्राह्शशां४ 
जरीफियाए ४०१ पलक क्रामाफों पैलरथैकू्‌णला। वा एगावाणा$ र्म 
(ह९त०ा.. 5पवे तीह्गाए री €ल्‍ग्रठफ्रांट ब्श्टगा।ए धरे त्व्ण्भै 
०एएणांपय[ए+ ०००० ०० * «०००१? )।? उन्होंने यह घोषणा की थी कि इन 
अवस्थाओं की ग्रा्ति सभी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों और ग्रया़ों का 
“केन्द्रीय लक्ष्य? ( टला गा ) है। इस ग्रकार, समाज में व्यक्ति के कस्याग 
को सभी सामाजिक सगठनो के प्रारम्मिक उद्देश्य के रूप में प्रतिष्ठित किया गया । 
अन्वरोष्ट्रीय श्रम संगठन के अंग :--इस संगठन का कार्य तीन मठ 
अंग्रे द्वार 'दोता है +-- 
(१) अन्तराप्रीय श्रम सम्मेलन ([7क्‍शप्रपंगार्श [४9०७४ ((्राक्निथा०20:-) 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सर्वोच प्राधिकारी अन्तर्राष्ट्रीय भ्रम सम्मेलन है जिसमे 
पत्येक सदस्य-राज्य से सरकार के दो, मज्बूरों के एक तथा नियोक्ताओ के एक 
प्रतिनिधि रहते हैं । 
(६) शसी निकाय ( (70एथा॥शए 2009 ) /+थह्द अन्तर्राष्ट्रीय श्रम 
सगठन की कार्यपालिका परिपद्‌ है जिसका निर्वाचन सम्मेलन द्वारा होता है। 
(३) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय ( फालाए७0०0थों ]#%०ण (7०6२४ 
अस्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सचिवालय को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय ( ०6५) 
के नाम से जाना जाता है। इसका एक महानिदेशक ([)/6००ण-0लाशर्थ ) 
होता है जिसकी नियुक्ति शासी निकाय द्वारा होती है। 
मुख्यालय :-जेनेवा ( स्विदूजरलैण्ड ) 
झाखा कायौलय :--अब्जियर्स, वेस्त, काहिरा डकार, दारेस्सछम, नई 
दिल्‍ली, बोन, स्युनिस-एरीज, इस्ताम्बुल, छागोस, डसाका) मेबिसकोसिटी, मस्को, 
आओडावा, पेरिस, पोर्ट ऑफ स्पेन, राओडिजिनेरो, गेम, टोक्यो, सानजोसे, माउप्डे, . 


और वार्शिंगटनः 


00१ फलास फल कप ब्थ्याजराएककूप्णफता: दल ४ 
4, बृ००४०३ 49 घ्याका ४8 0580 ३ उत्पन्न: ड/०्यका&, 9- 433, 
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छेत्ीय कायौलय :--अटिस अबवा ( अफ्रीका के लिये ), बैंकाक ( एशिया 
के लिये ) और लीमा ( दोनों अमेरिका के लिये )। 
उपलब्धियाँ 
अन्तर्राष््रीय सहयोग और सद्भावना के क्षेत्र में इस संगठन की सफ़लत.यें 
अवर्णनीय है। मजदूरों के झोपषण, महिलाओ तथा दासो के व्यापार को 
समाप्त करने में इसने महत्वपूर्ण का्थ किया है। इस संस्था का सब्रसे बड़ा काय 
अम्वर्यप्रीय श्रम समशौतों ओर संस्ठ॒वियों के रूप में अनेक प्रकार की श्रमिकों व 
अम-सम्बन्धी दशाओं के अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डो का निर्माण करना है। दूसरे शब्दी 
में यह संगठन यह प्रयत्न करता है कि प्रत्येक देश मे, प्रत्येक समाज में, श्रमिकों 
के श्रम का मूल्य तथा महत्व समान है तथा सामाजिक जीवन में उनके स्तर को 
अन्तर्सप्रीय मान्यता मिले । इन अस्तर्राप्रीय श्रम समझौतो एवं संस्तृतियों को 
सम्मिलित रूप से “अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संहिता? (7/0#9शांणा्ं ,8०ए (>०००) 
कहा जाता है जो विविध प्रश्नों से सम्बन्धित हैं, जैसे :-- 
(अ ) नौकरी और वेकारी, 
(ब ) नौकरी की शर्तें, है 
(स ) महिलाओं और बालकों की नौकरी, 
(6 ) व्यावसायिक शिक्षण, 
(प) व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, 
(फ) सामाजिक सुरक्षा, 
(व ) ओऔद्योंगेक सम्बन्ध, 
( भ ) समुद्रीय श्रम, 
( मे ) संगठन की स्वतंत्रता, 
(८ ) भ्रमिक संघ ( १7806 (07००७ ) से सम्बद्ध अधिकार, 
( 5 ) आअवासन (उप्रग्हागां०ा ) आदि । 
यहे संगठन व्यापक रूप से सरकारों को तकनीकी सहायता अदान करती 
है और सामाजिक, औद्योगिक तथा अम-सम्बन्धी प्रइनो पर सामग्रिक पत्चिकायें 
ओऔर प्रतिवेदन प्रकाशित करती है।? 
अस्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सदस्य राज्यों के अनुरोध पर जाँच आयोग मेजती है, 
परामशशगोष्टियाँ आयोजित करती हैं, छत्रइत्तियाँ देती हैं. तथा व्यावसायिक 
शिक्षण-सेस्थाओं की स्थापना में इसने विशेष रुचि दिखायी है। बल्पूर्वक लिये 
4. इसके प्रकाशर्नों में 2ै।/शकवयत्ाव! 248०७ 2४० तथा टव्वाऐग्ट: दा 7:म0०४० 
52०8५6०० उदलेखनीय हज । 
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गये कार्यों के सम्बन्ध में तथा संगठन की स्वृतत्नता की अवदेलना के बारे में यह 
जाँच-पड़ताल करती है | यह संगठन विश्व में श्रम-सम्बन्धी अवस्थाओं के बारे में 
शान और सूचना एकत्रित करती है। यह इस संगठन का बड़ा ही महत्वपूर्ण का 
हैं, क्योकि इससे सामाजिक कानून के संहिताकरण में सदस्य-राष्ट्रों को दूसरे देशों के 
अनुभवी से छाभान्वित होने में सहायता मिल्ती है। यह उल्लेखनीय है कि 
'संयुक्त राष्ट्रतंघ विध्तारित ग्राविधिक सहायता ग्रोम्रामः ( (लव ९४॥०फ 
एग्यरं्ते लीगल /5च5ए॥0७ शि०ह्वातगर्म6 ) अम-सम्बन्धी विषयों पर 
अन्वर्राष्ट्रीय भम संगठन द्वारा अव्पविकसित देशों को सहायता प्रदान करती है । 
निशसन्देह अन्तर्राष्ट्रीय श्म संगठन के अयासों फे परिणामस्वरूप विश्व के सभी 
देशों में भ्रमिक समस्याओं के प्रति एक चेतना पेदा हो गयी है और श्रमिक की 
दशा फो सुधारने के लिये कल्याणकारी विधियों का निर्माण हो रहा है। इसकी 
स्तुति मे यह टीक ही कहा गया है कि इसने सामाजिक न्याय को अनिश्वय फी 
लहरों और अतिक्रियावाद के प्रशुल से बन्धन-मुक्त कर दिया है। यह संगठन आब 
एक विश्वब्यापी संस्था है शिसके अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को “भ्रम की विद्व संसद? 
( ५५० [गक्रल्चा ण॑ [७0००० ) कहा जाता हैं| इस संगठन की सफलता 
उन सभी मनुष्यों की सफलता है जो अपनी श्रंमक्रामनाओं द्वारा मनुप्य मात्र का 
कहयाग करना घाहइते हैं | 
श्रमिकों के कल्याण हेतु प्रशंसनीय कार्य करने के वावजूद मी अन्तर्राष्ट्रीय भम 
संगठन पर यह आश्षिप लगाया जाता है कि सदस्यन्या्ट्री के श्रति अपने व्यव्रद्ार में 
यह निष्पक्ष नहीं रहा है तथ। इसने जरूरतमन्दों की अपेक्षा फम “जरूरतमन्दरों की 
अधिक सहायता की है । यह सगठन पश्चिमी देशों की ओर अधिक ध्यान देती 
है तथा एशिया और अफ्रीका के पिछड़े हुए देशो की ओर कम ध्यात्र देती है। 
दूसरे, छोगो का कहना है कि यह संगठन इतने अधिक समझौते और सिफारिशों 
तैथार करती है कि उन्हें स्वीकार करना अथवा उन सबको अभाव॑श्ञाली ढंग से 
व्यवहार मे छाना आज की जटिल सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों 
में सम्भव नहीं है | न्‍ 
भारत तथा अन्तर्राष्ट्रीय अम संगठन * 
भारत आसम्भसे ही अन्तर्राष्ट्रीय भ्म संगठन का यद॒स्य रहा है | प्रमुख औद्ोगिक 
ह॒त्व का देश होने के नाते भारत को अन्तर्राद्रीय भम सगठन के शासी निकाय में 
स्थायी सदस्यता प्रात है !? भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय भम संगठन में सक्रिय खूप से 
।ग लेती रही हे और इस उद्देश्य देतु श्रम मंत्राल्य मै एक विशेष सम्मेलन 


_7ग ठत रहा हे और इस उद्द 
. विस्तृत जानकारी के लिये देखिये रहकाठ खबब छ6 एलाधव अहांणा०, 9फ- 90-90 
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विभाग ( (>0रालिशाट6 >िशंञ्णा ) की स्थापना की .है जिसके द्वारा मारत में 
ब्रिददीय सम्मेलनों और समितियों की व्यवस्था की जाती है। भारत वार्षिक 
अन्वर्रप्रीय श्रम सम्मेलनों में त्रिदल्लीय प्रतिनिधि मंडलों, जिनमें सरकार, मजदूरों 
और नियोक्ताओं के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, को मेजता है। अन्तर्राष्रीय श्रम संगठन 
"द्वारा स्थफिति ९ औद्योगिक समितियों में से पेट्रोलियम समिति को छोड़कर मारत 
सभी समितियों का सदस्य है। इस संगठन ने विभिन्न पत्र-पत्रिक,ओ, श्रम-सम्बन्धी 
रिपोर्ट आदि के द्वारा श्रम समस्याओं के विभिन्‍न पहछओ पर श्रमिकों एवं उनके 
संगठनों को मृल्यवान सूचना प्रदान की है। इस प्रकार इस देश में अ्मिक 
अ न्छोलन परनी,() का बहुत प्रभाव पड़ा है। इस संगठन की सक्रिय सदस्यता 
एवं सहायता देश में सौहाद्ेपूर्ण श्रमिक-प्वन्धक सम्बन्धो के विकास एवं स्थायित्व 
के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 
(२) संयुक्त राष्ट्र शिक्षा-विज्ञान तथा संसकृति-सम्बन्धी संगठन 


( [79680 [प्लातातओ खिवंप्रस्वाणार्वी,. 5णेल्वपी6 
शावे एजॉणहों (2इथांडश्षीणा ) 2) 

अन्तर्राष्रीय सांस्कृतिक तथा शिक्षा-सम्बन्धी सहयोग के महत्व को बहुत पहछे 
से ही स्वीकार किया गया है| इस क्षेत्र में सबसे पहले प्रथम विश्व-युद्ध ( १९१४- 
१९१८ ) के बाद राष्ट्रसंघ से सम्बद्ध “बौद्धिक सहयोग की अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान? 
(पल्शरशीका |. [शाप ० चिशी९लपर्| (20००९७४०४ ) की स्थापना 
पेरिस में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद ५५ ने भी इस प्रकार की 
अन्‍्तर्राष्रीय सहकारिता को विशेष रूप से स्वीकार किया है। १९४५ के नवम्धर 
माह में छन्दन में एक सम्मेलन हुआ जिसने यूनेस्को के संविधान की रखना 
की और जो संयुक्त राष्ट्संघ का एक विशिष्ट अमिकरण हो गया है। यूनेस्‍्कों ने 
नयम्थर ४, १९४६ से आपना कार्य आस्मण कर दिया ३ 

यूनेंस्को विशेषज्ञों की एक संस्था है जिसका सम्बन्ध शिक्षा, विशन और ससकृति 
के विकास में है | संयुक्त राष्ट्र चार्टर में दृदवा के साथ यह घोषणा की गयी है कि 
संसार के सभी छोमी को जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेदभाव के बिना मानव 
अधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रताएं प्रास होगी, इसके प्रति तथा न्याय एवं विधि के 
शासन के ग्रति विश्वनिवासियों में आदरभाव की इद्धि करमा भी इसका रूथ्य है । 


यूनेस्को के अंग 7-यूनेस्को का गठन तीन प्रधान अंगो द्वारा होता है जो 
इस प्रकार है: 





!. इसका संक्षिप्त नाम यूनस्को (0755८0) है । 


१३४ अन्तरोष्ट्रीय संगठन 


(१) सामान्य सभा (502० (2०्रक्षिष्प८०) + यूनेस्को के कार्ययचास्न 
के लिये सभी सदस्य राष्ट्री के प्रतिनिधियों की एक सामाम्य सभा होती है डिसकी 
बैठक अत्येक दूसरे वर्ष हुआ करती है ! सामान्य सभा नौति निर्धारित करती है 
तथा कार्यक्रम ( भोग्राम ) एवं बजट को स्वीकृति प्रदान करती है। 

(२) फार्यकारी संडल ( [४९८०१ 2८७4 ) : सामान्य सभा के सदस्यों 
द्वारा निर्वाचित एक कार्यकारी मंडल का गठन होता है जिसकी बैठक यर् में दो 
चार होती है तथा यह अपने कार्यों के लिये सामान्य समा के ग्रति उत्तरदायी होवी 
है। सदस्य राष्ट्रो के राष्ट्रीय आयोगों ( ]९४४०७७] (2०फ्राफाि०ा5 ) के द्वारा इसके 
कार्यक्रम सम्पन्न कराये जाते हैं। धारम्म में मंडल में १८ सदस्य होते ये प्स्नु 
यूनेस्को की सदस्यता में बृद्धि के फलस्वरूप समय-समय पर इसके संविधान में 
संशोधन कर मंडल की सदस्यता में वृद्धि की गयी है। उदाहरणार्थ, मंडल के 
सदस्यों को संख्या १९५२ में २०, १९५४ में २२, १९५६ में २४, १९६२ में ३० 
तथा १९६८ में ३४ थी। इस समय मंडल में ४५ सदस्य हैं। 

कार्यकारी मंडल का कार्य सामान्य सभा द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम को कार्यार्वित 
करना है। इसके अन्य कार्यों में सामान्य समा के लिये कार्यदची तैयार कजा) 
नये सदस्यों के प्रवेश के लिये संस्त॒ुतियों करना; दूसरे संगठनों से परामर्श करना 
तथा महानिदेशक के वापिक प्रतिवेदन को अस्त॒ुत करना मुख्य हैं । हे 

सचिवालय ( 8९८८४४०७६ ) : सचिवालय यूनेस्को का तीसरा अंग है जिसमें 
एक महानिदेशक ( [)70ल०-(ल्‍ाव्वश ) तथा अन्य नियुक्त अधिकारी होते 
हैं। महानिदेशक, जिसे संविधान में इस संगठन का प्रमुख प्राधिकारी कहा गया 
है; कार्यकारी मंडछू द्वारा मनोनीत किया जाता है और सामान्य सभा द्वाय् ६ वर्ष 
की अबधि के लिये नियुक्त किया जाता दै। यूनेस्को के प्रथम महानिदेशक 
डॉ० जूलियन हक्सले ( [): ॥णोह० निए्प्तें०७ ) थे । इस समय यूनेरकों के महा" 
निदेशक सेनेगल के अमादू महतारम्ब्रो ( /णा०्ठेंगप 'निश।हा पर! 8०७ रे के 
इनसे पूर्व फ्रांस के रेनी मेह्यू (२८३६ |भे७॥९७) इस पद को सुझोमित फर झुक हैं| 

यूनेस्की का मुख्याल्य पेरिस ( फ्रांस ) में है । 
यूमेस्क्रो के उद्देश्य रे 
दितीय विश्वसुद्ध के बाद इस संस्था की स्थापना महान आद्शों फी ग्राप्ति के 
टिये हुई थी। “घान्ति की स्थापना मानव मस्तिष्क और चेतना में होश वह 
एक प्रदुंख आदर्ज है जिंसकी आपत्ति शिक्षा, विशन और सांस्क्ृतिफ जयगरण से ही हो 


3. 774 गला के #8 कब उए0गव, फकरगल्व 9 कल पीस खेबएलाण (0० 7फम्मे०० 
गिए एच्र००, अपना तीटत०ल्‍बा०० बचते 8०6 धला#7० 9 है 
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सकती है। यूनेस्को इसी लक्ष्य की ओर बढ रहा है। यूनेश्को के संविधान की 
प्रस्तावना में कद्दा गया है, “चूँकि युद्ध मानव मस्तिष्क में जन्म लेते हैं, इसलिये 
मानव मस्तिष्क में ही शान्ति की सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिये |... .-« 
सरकारों की केवछ राजनीतिक तथा आर्थिक समझौतों पर आधारित शान्ति एक 
शान्ति मही होगी जिसे विश्य की जनता का निर्विरोध, चिरस्थायी तथा वास्तविक 
समर्थन प्राप्त हो सके ।. «यदि इसे असफल महीं होना है, तो शान्ति की 
स्थापना मानव-जांति की ब्रौद्धिक तथा नैतिक एकत्व पर होनी चाहिये? ( 9006 
भज्ठा5 फैल्ह्ात ॥7 (6 प्रांप्रपे5 ० होश; ॥ 85 ग7 ॥6 पग्रागातड रत पल परी 
एह ऐेशलाटल रण 9९80७ प्र 96 ०णाश्रापट8वते+ ० ०००० - *ीग6 जांतेंढ 
वापिश्नणा ण॑ एजौपान थार्द ॥ैढ ढ्वैपल्थाणा ० वप्रणधाए 0. ४९९ 
जावे ॥ए9 दें छ280०४७ छा९& प्रतै5एशाइथ०[०.- (0० ४6 वीहएणाए रण खा 
बाते. ०णाइपा।पा6 ७ घ्टाहते तैपाए एव थीं. ग्रवाणा३ प्रए# णितिं का 8 
इ|़ा: ए प्राप॑फशणों 8इग्रंशनगाए० बाते एणारला--०*०००००००४ 9९8९6 98586वें 
्णेण्मर्ज चएणा. धी९ एगीप्डों धातपे €००णाार हचह्याएशशाशाए।5 र्ण्‌ 
इ०एशपागल्ताड छत०पऐेतें ग्रॉ०: 98 & 9९४९४ जला छ०्ऐोपे ४९९पा० ह6 
प्रशद्माां।00 75, [पाए 80वें भएट९:७ 50एएणा: ० ० ए००ए 65 ० धा€ 
०... + 6 9९8४2७ प्रप॥ प्रशर(0/8 6 [०ए्रारदेत) ॥ ॥ ॥8 900 [० 
[जां, एए०प पी दें [६०एवों 8एर्ए प्रणर्ण 8०ीवंधपाए ण प्राध्तितर्त? ) | 
यूनेस्को के सामान्य उद्देश्य हैं, “राष्ट्री के मध्य श्षिक्षा, विशान और संस्कृति 
द्वार सहयोग की अभिदृद्धि करते हुए जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेदभाव के 
बिना संयुक्त राष्ट्र चारर में निहित ससार की सभी जातियो के लोगो के लिये न्याय, 
विधि के शासन तथा मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के लिये विश्वव्यापी 
सम्मान बद्ाकर शान्ति और मुरक्षा म॑ योगदान देना है (“१७ ००ार्जए8 ७0 
ए०8८० छाप ४६९०णां४/ 99 9ए7०णणााए रैंग०णबवाॉणा घगाणा३ शी8 फ्कीणा5 
भैााण्प्ष्टी €तैएए०ध0) 5एंथ्व९ए९ धार. रपेंएपाल के णर्ेद् 4० पिला प्रणर्थ- 
3जें क९्छूहटा. ्ः एपजजांटए, [0 (6 वर्षो७ रण 6७ घापे (07 96 णगराबा 
गंशीड णापे णिपवेग्राक्ांडई (९९तैणाञ एंटी छाछ फिण्ड्ते कछ्तः्पी & 
ए९०एॉ९३ रण ७ छर्णोर्ती, छतीण्पी वैज्नैगलोगा बट 865५, [कराहप्रध8० 
0 उशीए00, 5५ पीर (हम रण पढ.. पंगात. पृक्षाणारँ 2! । ग यूनेस्को 
अपने उच्च आदशों और महान लक्ष्यो को पूरा करने के अयासो द्वारा विश्व .के 
विविध राष्ट्रों के मध्य ,अन्तर्राट्रीय सहयोग की दृद्धि करता है। जिस झान्ति की 











7. फडा॥8०६४ ६00 ७ ए2९३०० 0०शघएप्व०० , 53५ 
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प्राप्ति यूनेस्को का छक्ष्य है, वह सेनाओं की झान्ति नहीं है, म आर्थिक समज्ञौतों 
की शान्ति है बह्कि यह मस्तिष्क तथा हृदय फी झान्ति है।! 

इस संगठन का मुख्य उद्देश्य संसार में शिक्षा में सुधार करना, उसमें समानवा 
लाना, वेक्ननिक आविष्कारों द्वारा मानव-जीवन के स्तर को उच्च करना तथा 
संसार के लोगो की सांस्कृतिक दा में उन्नति करमा और उनके बीच पारसरिक 
सहयोग स्थापित करना है। यूनेस्फो का यह भी उद्देश्य है कि भिन्न-भिन्न प्रकार के 
विभेद जो लिंग, धर्म, जाति, रंग आदि के आधार पर चल रहे हैं, उन्हें सम त फरके 
संसार में विश्वचन्धुत्व की भावना का संचार करे। कुछ मिलाकर यूनेस्को 'एक 
विश्व? तथा शांति और सद्भाव के उच्चतम रूथ्यों से श्रेरित है । 
कार्य और उपलब्धियों !' 

यूनेस्को ने शिक्षा, विज्ञान, साहित्य तथा संस्कृति के क्षेत्रों में विविध महत्वपूर्ण 
कार्यों को पूरा करते हुए विश्वश्वान्ति की स्थापना में जो योगदान किया है; वह 
स्मरणीय रहेगा ! राजनीति ही सब कुछ महीं, जीवन को शान्ति और प्रेरणा देने 
बाले शाश्वत तत्व हैं--साहित्य, शिक्षा, कला और संसक्षति । संयुक्त राष्ट्रसेध का 
यूनेस्को इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस संस्था ने जिन कत्रों में 
सफलतायें प्राप्त की हैँ, उनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :-- 

(१) शिक्षा के क्षेत्र में :-शिक्षा का विस्तार और शिक्षा की उन्नति यूमेरकी 
का सर्वप्रथम फार्य है। इस प्रोम्राम में साक्षरता-प्रसार तथा बुनियादी शिक्षा को विशेष 
प्रौत्साहन दिया गया है | निरक्षर जनवा को न केवल साक्षर बनाने के प्रयास कि, 
जाते हैं ब्रत्कि उन्हें शारीरिक स्वास्थ्य, आह्वार-पोषण, णएह-विशन, कृषि आंदि फ़ी 
प्रारम्मिक शिक्षा भी दी जाती है ! यूनेरको का यदद पवित्र रृकष्य है कि सम्पूर्ण विश्व 
में सब लोगों के लिये निःशुल्क एवं अनियाये शिक्षा फी व्यवस्था फीजाय! इत 
उद्देश्य की पूर्ति और प्राप्ति के लिये यूनेस्को विभिन्‍न देशों की शिक्षा-सम्बन्धी 
विशेष योजना को सहायता देता है| ५ 

यूनेस्को ने अपने सर्वेक्षण द्वारा यह निष्कर्ष निकाल है कि विश्व के ५७ देशी 
ओर क्षेत्रों में निरक्षरता का दर ५० अ्तिशत से भी अधिक है तथा दूसरे ३० देशों 
में ९५ प्रतिशत से मी अधिक जनता निरक्षर है। इस निरक्षरता के ग्रतिगत को 
घटने के लिये यूनेसको ने कई कार्यक्रमों को चाद. फिया है। इस सम्बन्ध में थाई 
प्रोजेक्ट्स ( 90६ एाणृं०८७ ) उल्ठेखनीय हैं. जिसे यूनेस्को ने "१९६६ मे ८ घने 
]. चूजेस्को डी सदर संदपा में निरल्‍्टर इृद्धि दो रही है। जब इस संध्या क 

स्थापना हुईं ठो केवछ २० देश इसके सदृस्य थे। भब इन देशों बी 
संख्या १४१ दै | 
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हुए देशों में जनसाक्षरता ( ॥05 ८8८४ ) हेतु आरम्भ किये। निरक्षरता तथा 
"पद शिक्षा ( 9१६ €०७०४४०४ ) पर यूनेस्को ने सम्मेलनों तथा शैक्षणिक मिदनों 
को गठित किया है। पाठ्य-पुस्तको तथा अध्यापन-सामग्रियों के गुणात्मक स्तर के 
सुधार हेतु इसने सहयोग प्रदान किया है | अन्य समस्याओं में, जिन पर यूनेसको 
ने अपना ध्यान स्थिर कर रखा है, अध्यापकों की भर्ती और प्रशिक्षण, उपयुक्त 
अध्यापन पद्धतियों क| विकास तथा विद्यालय-भवनों की व्यवस्था है। निरक्षरता को 
समस्त फरने के लिये इसने १९६२ में ५५४०ांव (बयाएजंह० ि. (िणएार्श 
[॥०78०४ आरम्म किया था | यूनेस्की के विश्व साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत 
भारत में किसानो के लिये क्रियात्मक साक्षरता परियोजना प्रारम्भ की गयी है । 
यह परियोजना खाद्य एवं कृषि, शिक्षा एवं युवा-सेवा और सूचना तथा प्रत्तारण 
मंत्रालयों द्वारा चलाये जा रहे संयुक्त कार्यक्रम का अंग है। १९७०-७१ में ढगमंग 
६० जिलों में यह परियोजना चाद थी । १९६३ में यूनेस्को ने पेरिस में इम्हिटट्थूट 


ओऑफ “एजकेशनल प्लानिंग ( ए॥/छा८ (0 दिवंपल्शाकार्नो थिब्राणायह ) की 
स्थापना की । 


यूनेसको ने शान्ति की नींव को सुदद करने के छिये सही आधार का चयम 
किया दै--ब्ालकों के कोमल मस्तिष्क का विकास | इस संगठन ने सदस्य राष्ट्रों 
से अनुरोध किया है कि वे अपने यहाँ की पाठ्य-पुस्तकों से दूसरे देशो के प्रति 
पक्षपातपूर्ण सामग्री को निकाछ दें तथा बालकों के मस्तिष्क को मिथ्या राष्ट्रीय 
अभियान, दूसरी जातियो के ट्मेगों के प्रति छणा तथा पश्षपात की मनोइत्तियों से मुक्त 
रखने का प्रयत्न करें | सच तो यह है कि शिक्षा प्रसार द्वारा यूनेहको ने विश्व- 
नागरिकता के मूलभूत तत्वों का प्रचार करके युद्ध-उत्पादक विचारों के विरुद्ध एक 
सफल अभियान आरभ#म्म कर रखा है। 

(२) प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में :--प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में यूनेरको 
की भूमिका निश्चित रूप से सराहनीय है क्योंकि यूरूग्वे, चीन, भारत तथा मिल्ल में 
इसने विज्ञान कार्यालयों की स्थापना की है जी विज्ञान के क्षेत्र मं अधिक विकसित 
देशों तथा कम विकसित क्षेत्रो के बीच कड़ी का काम करती हैं। यूनेस्को ने 
अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संध परिषद्‌ ( गराए्व0०प०ार्ण. ()0एहर्ता ण $ललापर 
[70008 ) को पर्याप्त अनुदान प्रदान किया है | अन्तराष्ट्रीय शोध कार्य की उन्नति 
देत यूनेस्को निरन्तर प्रयत्नशील है | उदाहरण के लिये इसने १९५३ में जेनेवा में 


हिणण्कृव्धा िचलेण रिटघ९णणी ()एथगंड्थ्ाणा की स्थापना की। १९६० 
में [वाध्याशाणार्ों जिया रिट्व्ल्घार: (08०च5७४०४ ( [9२0 2 का निर्माण 


तथा १९६२ में [#शाररणा४! (थी (२९४०७ली (>एव्ांडक्ातप (२0) की 
स्थापना यूनेस्को के वैज्ञानिकों के प्रयासों का महत्वपूर्ण फल है। विद्ध में जल 


श्श्८ अन्तरोष्ट्रीय संगठन 


कमी को पूरा करने के लिये साधन खोजते हेतु यूनेस्को ने जनवरी १५ १९६८ से 
“इन्टरनेशनल हाइड्रोलाजिकल डिकेड? (060800र्ग छव००१४८गें जिव्ण्ब्वंधे 
प्रोग्राम आरम्भ किया । विश्व के जिन देझो में विज्ञान की शिक्षा प्रायः नग्रण्य सी 
है, उन देशो में प्राथमिक स्तर पर इसे उन्नति करने हेतु यूनेस्को ने आवश्यक 
कट्म उठये हैं । 


(३) सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में :-सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में यूनेस्की 
समानरूप से क्रियाशीछ है | सामाजिक और धार्मिक समस्‍यायें, औद्योगीकरण, शहरी- 
करण तथा दूसरी समस्‍्याये जो विभिन्न जातियों के लोगो तथा राष्ट्रों के मध्य सन्देह, 
अविश्वास तथ। मिथ्यात्रोध को जन्म देती हैं, पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन यूनेस्कों ने 
आयोजित किये हैं तथा सामाजिक विज्ञान संस्थान स्थापित करने के लिये अनेक देशों 
में विशेषज्ञ भेजे हैं और इस कार्य के लिये गैर-सरकारी संस्थाओं को भी सहायता 
दी है। यूनेस्को ने अयत्न किया है कि सामाजिक समस्याओं के निराकरण हैत 
स माजिक विज्ञानों का प्रयोग किया जाना चाहिये । यूनेस्को ने अन्तर्राष्रीय सौमनस्य 
( व्रश्याणागर्ण णात॑श॥गावीप[ ) पर प्रभाव डालने वाले मनोवैश्धनिक वनों 
का अध्ययन किया है तथा ऐसे अध्ययनों को थरोत्साहन दिया है। नवस्र "७ 
१९७३ को यूनेस्को द्वारा लेबनान में (पव्याणाव्पर्ण (शााल (णि विएणका 
उतंथा९०४ वे [2०एश[०७फए्ा०१९ की स्थापना की गयी ।? इसी प्रकार, १९४४ 
में यूमेस्को ने मिस्र ( काहिरा ) में (0७06 ० 5००र्ग $लथ्या०० रिक्ल्काणी 
गज (20०एफ्रश्याक्षाणा 0 ॥06 /)० रिव्ट्रांणए की स्थापना में सहयोग पदान 

केया |२ 


प्रजातिवाद ( [२६०४४७०० ) पर यू नेस्को द्वारा किये गये अध्ययनों से यह सिद्ध 
हो चुका है कि एक जाति को दूसरी जाति से उच्च मानने का कोई सही वैशनिक 
या न्यायोचित आधार नहीं हो सकता । यह अशंसनीय है कि जातीय पक्षपाव छू 
जातीय ब्रिमेद जैसी घुराइयो को दूर करने के डिये यूनेरकों ने अपने प्रयासों को 
मानव-मस्तिष्की पर केर्द्रित कर रखा है | यह हर्ष का विषय है कि यूनेरकों मॉनव- 
मस्तिष्क में जातीय भेदो और युद्ध के विदद्ध 'मिसक्षागदर निर्मित करना पाइता 
है । राजनीतिक स्तर पर जातीयता तथा युद्ध के विदद्ध राब्यों और संडकत राहुय 
डा छार्रवाई की जानी आवश्यक है किन्द दुःख का विपय है कि यह पी 
सद्मक न दोने से प्रजातीयता की भावना न केवछ जीवित है बल्कि दक्षिग अक्ाका 
_ तथा गेदेशिया जैस्ते देझों में दीर्पायु हो रदी है ! 
3. देसिये एतगावव अगामण भटक सल्त्मदान; सग्रणकण्ल 0 7श3, 9-१५ 
२ देसिये एकाहवव उमा व व्टव >7६०+ड।/सत, फरएचल्चाएटए 84 ]94, 9६ 3« 
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(४ ) सांस्कृतिक छ्ेत्र में :-संस्क्रति के क्षेत्र में तो यूनेस्को का कार्यक्षेत्र काफी 
बढ़ा है। बताया जाता है कि विश्व में सभी जगह यूनेस्को की सांस्कृतिक गठति- 
विधियों के कारण संस्कृति के सम्बन्ध में छोगो की परिभाषा ही बदल गयी है। छोटी 
जगहो पर भी सांस्कृतिक परम्परा की रक्षा के लिये यूनेस्को ने काफी काम किया है। 
इतना ही नही, इन छोटे स्थानों की सांस्कृतिक परम्पराओं से दुनिया को अवगत 
कराया गया।। यूमेस्को का यह कार्य वास्तव में विश्व ग्रेम और सदुभाव बढ़ाने में 
सहायक हुआ है | एशियाई-अफ्रीकी देशो में सास्कृतिक दृष्टि से अमूल्य अवशेषों 
का जीणोंद्वार यूनेस्को के प्रयत्नों से ही हुआ है। इस प्रकार के कार्यों से 
यूनेस्फो की क्षमता में छोगों का विश्वास काफी बढ है। नये देझो के यूनेस्को 
का सदस्य बनने के घाद इस संस्था ने अनुभव किया कि इन देशों को सरक्ृति' का 
पूरी तरह अध्ययन किया जाना चाहिये। इस कार्य में काफ़ी समय छगा और अत्र 
भी यह कार्य जारी है । उद्देश्य है कि ये देश अपनी सास्कृतिक विशिष्टता कायम 
रखते हुए. यूनेस्को की गतिविधियां में भाग लें। विकासशील देशों की सहायता 
करने तथा वहाँ विज्ञान और टेक्मोलॉजी का प्रचार करने का यही एक सही 
तरीका हो सकता था। पर 

१९६७ से यूनेसको ने सद॒स्यो को पर्यटन विक,स के सम्बन्ध में ऐतिहासिक 
स्मारकों और स्थल्ये की रक्षा हेठ तकनीकी सहायता देना प्राश्म्म किया, है। 
दिसम्बर १९६८ तक इस प्रकार की सहायता प्राप्ति के लिये ३१ देशों ने अनुरोध 
किया था | 

(५) व्यक्ति-विनिमय के क्षेत्र में :--इस कार्यक्रम के अन्तर्गत यूनेरको ने 
मानव समाज में ब्रौद्धिक स्तर पर सद्भाव छाने का प्रयत्त किया है तथा दुनिया के 
वैश्ञनिको, शिक्षाविदों, दाशनिकों, समाजद्ास्त्रियों तथा अथंश।|स्रियो को विषारों के 
आदान-अदान के अनेक अवसर प्रदान किये हैं। यूनेरकी के इस कार्यक्रम को 
अन्तर्राप्रीय विनिमय सेवा ( जिथााथ्राणा्ं फियीश्याए० 5९५०७ ) के नाम से 
जाना जाता है और इससे सम्बद्ध प्रकशनो में प९8९श७ [07 8909, िंद्या- 
00६ णा [परशाव(ंणा० जिरणीगाए९ड पा 427 0 । उलंशाए० (पापा 
2गते ६५४ (:0एफ्रप्रगाटश/०ण5$ आदि महत्त्वपूर्ण हं। 

(६ ) मानवाधिकार के क्षेत्र सें--मानव अधिकारों का सम्मान और छोगो के 
न्याय प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा यूनेस्को के आदशों में से एक है । जब एक 
मानव समाज में ये दोनों आदर्श एक मान्यता के रूप में स्वीकार नहीं किये जायेंगे 
तथ्र तक इन्हें पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा सकता । १९४६ से छेकर 
अन्न तक यूनेस्को ने प्रचार तथा सम्पर्क साधनों द्वारा इन दोनो प्रस्नों के पश्च 
ल्येक्रमत तैयार किया है। यह ठीक है कि यूनेस्को के लिये तत्काल ही यह ज 


१४० अन्वरीष्ट्रीय संगठन 


कठिन होता है कि मानव अधिकारों का उल्लंघन कहाँ हुआ है । लेकिन इस समस्या 
के प्रति जनता में एक संवुलिति विधार उत्पन्न करना यूनेस्कों का प्रमुस कार्य 
रहा है। दोनों समस्याओं का समाधान बहुत कुछ इस ब्रात पर भी निर्भर करता 
है कि विश्व में सतुलित अर्थव्यवस्था कायम हो । थूनेस्को इसके लिये प्रयलझील 
रहा है। कहा जा सकता है कि कुछ देशो में मामव अधिकार उपलब्ध कराना बहुत 
कठिन है, लेकिन यूनेस्को के विचार में छोगों को इन अधिकारों के प्रति जागरूक 
तो बनाया ही जा सकता है | गरीबी और अज्ञान भी इन अधिकारों को लागू करने 
के रास्ते में एक प्रमुख कठिनाई रही है । 
अन्य उपलब्धियाँ 
१९५२ में स्वीकृत “सर्वेदेशीय कॉपीराइट अमिसमय ( (ता्ण्सा 
(>०7एपंशी( (7०एरढ्पपं००) यूनेस्की की एक प्रमुख सकता मानी जाती है) 
क्योकि यह लेखकों तथा कलाकारों के अधिकार एवं हितों की रक्षा करता है। 
मानव अधिकारों के क्षेत्र में यूनेस्को १९४८ की “मानव अधिकारों की दिशवव्यापी 
घोषणा? (>ताएलछडने 9९लेंग्रह्याणा रण निवकाणा शिफ्ट ). के प्रस॒द देव 
सदैव सक्रिय रहा है | थूनेस्की के तत्वावधान में १९६८ में सास्क्ृतिक अधिकारों 
को मानव अधिकार फे रूप में अध्ययन करने के छिये विशेषज्ञ की एक अन्तर्ग्रीय 
बैठक आयोजित को गयी थी तथा १९६९-७० में संस्क्ति-सम्बन्धी अधिकार के 
इस विषय पर उसी प्रकार के अध्ययन किये गये | यूनेरको संयुक्त राष्ट्रसेथ के एक 
परामशेदाता के रूप में सदैव ही अपनो भूमिका निभाने के लिये उत्सुक रहा द् 
तथा यह नियमित रूप से न्यास परिषद्‌ को ग्रद्मासी प्राधिकारियों द्वारा दिये सर्न 
अतिवेदनों पर दीका-ट्िष्पणी ( (१०छताए८४७ ) प्रस्तुत करता है। रा 
यूनेसको ने आर्थिक और सामाबिक परिषद्‌ के लिये अनेक महत्त्वपूर्ण स्वक्ा 
तथा अध्ययन ( &ाएए०ए5 8एव॑ अप्टो९५ ) किये हैं जो इस प्रकार हैं: 
(१ ) प्रक्षतिक विज्ञानों में शोध की प्रमुख प्रवृत्तियाँ (गक्षा। ।णाठ३ 0 75९8० 
घ प९ एरषवापार्शों इलसंथाठ€8 मर हि 
(२) वैज्ञानिक ग्रलेखन का अन्‍्तर्रष््रीय संगठन तथा उसका प्रसार ( ऐह धो 
गरञांगावों ठाशगांडबात्व णी इललाएर चैंग्टपशलगांकांण के 6 दी$56- 
फ्रापवी०ए7 है।] +०्णो 
(३ ) अन्तर्राष्ट्रीय सीमनस्य के लिये युवजन की शिक्षा ( ल्वैएटशांगा र्णडण्णं 
णि कोलाम्ोगर्श एादंरनबार्तताए है। , 3, 
(४ ) उ्प्यूर्ण विश्व में निरक्षरता की अवस्था तथा उसके उन्मूलन के उपाय 
( [॥6 ४४७६७ ० पफलब०४ फैफएडी0त: चीह एणाँवे हगत॑ छ०४र्ण 
राबतीटगधए 95 
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(५) जनसम्प्क मध्यम में विकासशील देशों की आवश्यकतायें ( 8 ॥९608 ० 
पेढ्एमेणजणए एणपरभा68 के गिर गा885 ग्राध्वै6 है 
(६ ) शिक्ष[ के लिये अन्तरिक्ष-संचार का प्रयोग ( शी& एह९ 898९९ एणग्रागए- 
पारभाणा 0ि. स्वैपटनांणा » तथा 
(७ ) अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सहयोग में निर्देशक सिद्धान्तों का अनुप्रयोग (एए॑तीए8 
एमार9]65 ६० 96 व्ए़ौव्ते का मॉध्याधांग्प् टी ९००एशका०0) ॥ 
भारत और यूनेस्को 
क्िक्षा क्षेत्र की गतिविधियों में यूनेस्को ने भारत के शिक्षा जगत्‌ के लिये सभी 
स्तरों पर काफी सहायता दी है। निरक्षरता दूर करने में भारत को सबसे अधिक 
सहायता यूनेस्कों से मिछी है। भारत यूनेस्को के संस्थापक सदस्यों में से है, 
और इसके कार्यों में आरम्भ से ही भाग लेता रहा है। खाद्य एवं कृषि संगठन 
में मारत का योगदान यूनेस्को के कारण ही हुआ । आज इस संस्था के सहयोग 
से भारत को कृषि क्षेत्र मं भी सहायता मिल रही है। कृषि क्षेत्र में शिक्ष। और 
अनुसंधान के कार्य भारत में खाद्य एवं कृषि संगटन की सहायता से चलाये जा रहे 
हैं और इसमें बहुत कुछ यूनेस्को का हाथ है। विश्ञन, शिक्षा थोजना कार्यों में 
भौ भारत को थूनेस्कों से काफ़ी सहायता मिली है। विशान कार्यक्रमों को 


स्थगू करने और उनमें समन्वय स्थापित करने के छिये यूनेस्को के प्र(देशिक 
केन्द्र कार्य कर रहे हैं | इनमें दक्षिण पूर्व एशिया के लिये एक केन्द्र का प्रधान 


कार्यात्य दिल्‍ली में है। यूनेस्को द्वारा संचालित प्रायः सभी अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों 
में भारत भाग लेता है। विशन और टेक्नोडॉजी, सम्बन्धी दक्षिण और मध्य 
एशियाई यूनेश्को प्रादेशिक कार्याल्य नयी टिल्ली में स्थित हैं। इस कार्यालय का 
निदेशक इन क्षेत्रों में यूनिस्को के कार्यक्रमों और गतिविधियों में समन्वय रखता है । 
अक्टूबर-नवम्बर, १९७४ में पेरिस में आयोजिव यूनेर्को की सामान्य सभा के 
१८ वें अधिवेशन में एक ग्रस्ताव द्वारा यह इंद्ृता से कहा गया कि, “मानव 
अधिकारों तथा मौलिक स्व॒तंत्रताओं की रक्षा तथा समुन्नति और युद्ध, उपनिवेशवाद, 
नव-उपनिवेशबाद, प्रजातिवाद, अजाति-पार्थक्य तथ। अत्याचार एवं भेदभाव के सभी 
दूसरे रूपे को उकसाने वाले तल्वो के विरुद्ध संधर्ष यूनेस्को का एक अनिवार्य कतेव्य है? 
( "(॥6 बंशीशार० हात॑ छाणपराणव०त रण गणणवा गंशाड गाप॑ पिवेब्याथाफंं 
(९९९०३ ण्मप 0] क्ले।एए०5 ९ए०ंएर$ प्रलोशाशा( (0 छा, टणेंग्राथाडकफ र्प॒ 
ग्र९७७-ए० ०रांधाशा); 77लंबडा; बुगापीशंपे था? १ ण्पल ललिएड रण ०ाह& 
भंग बाते तैडसांग्रणानांगत घर था. ९इब्थयधर्वा वैप्राए (त पछठ00-7 ) 4 7 


4. 276 गाकाव कर ३6 089 #०००, फएण्ांशाल्त 97 छ0 ]9व85 कं&भए०७। (एफर्नांइड०्य 
ईए०5 ए९३९०७, जांडिडाऊ ण 8त7९७४४०च कहें 8०संहोी ५७४००, 9 8. 
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अन्त में, यूनेस्को के कार्येकलापो तथा उद्देश्यों का मूल्यांकन करते हुए इसके 
महानिदेशक रेनी मेह्यू ( [२००७ ००४ ) के शब्दों में कहा जा सकता है : 

“"ृप6 रचशाबि[ थेकालत ॥ जिपर४2० 8 २०९१४०७ जावे 8ट४ंणा 8 70 
पश्कीप्रा्यो, 9 लवाव्गें, (गिव९82०%5 लाए घर ९छ९ाांशोए एातणे- 
प॥९ए घाढ गण प& हर्वएचारट्पथां णी स्वीएकहीणा, इलंशा०ल बाते र्णीएाल 
व०ए९ए७/ ९ांग्रला ९ वग्रधांधभंट जा्बाबगंएए कि [एप धीटए, 
मी (९6 धार का 00 (20ान्नाएियाँड 09९४5) 70 गण नीशा बएशाएलड 
थार्त ॥रश्दी४- (7०४९०४ ए०थे 5 ऐै& हार 85. (60 ० है6 ६०धा० ंक्राव्वे 
[००५ 8एअदाय + एशघ8०६०००००००*० जितपल्कातत, इटाशाट९. दर्द शीत 
हाढ 6 एए९०६ तेंछराएीए९5 (07 77०परविफए्ट घाव ०००प्रतंपए 6 प्राप्त, 80४ 
(6४९०१ फ़ांब्जगणा) ॥8 प्राधाग्र्भ5 वर्वॉड्णा पै?एघल, 8. ० ए९ शा 0 
प्रगिगाए ॥ परीढ प09 ठणारागप्रणा655 ती कातवीशंवेएवॉड छार्वे 9९06४ ० 
एिल्वा[र्लांगाड ।098708 पश्नार छार्चे र्शशिकाएल जछंगी, 40. धै8 88: 
हों छअंड, हा6 पल तैशथप्रागवगा किसफरला [फवतः7 07 फैगावेंकू० 6 
7 हैंब्नीर! 

(३) विश्व स्वास्थ्य संगठन 
(०ंव नित्गी 088गाबक्रपणव ) 

यह निर्विवाद सत्य है कि स्वास्थ्य की भुरक्षा के लिये अन्तर्राट्रीय सहयोग की 
अवध्यकत। दोती है । कीटाणु अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं का सम्मान नहीं करते और 
बे एक देश से दूसरे देश में पारपन्र ( 9855००४ ) या वीसा ( ए58 ) की स्वीकृति 
के ब्रिना ही प्रवेश कर जाते हैं। वस्तुतः सान फ्रांसिसको सम्मेलन में स्वास्थ्य 
संयुक्त राष्ट्संघ के अधिकार-क्षेत्र का दी विषय माना गया था। राष्ट्रसंघ की स्वास्थ्य 
सेवाओं की सफलता तथा येगों के विरुद्ध छड़ाई में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की 
आवश्यकता! के कारण ही आर्थिक और सामाजिक परिपद्‌ ( ४(.0०500) ने 
अपने प्रथम अधिवेशन में एक प्राविधिक उपकम समिति ([6८०मारणें सिल्फृष्पण॑णऊ 
(2७फरफा(९७ ) फी नियुक्ति की जिसने स्वास्प्य सेवाओं में रुचि रखने वाले 
सभी सदस्यों के एक अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन ( िल्या00०कर्ण वि 
(2०र्जालध्८७ ) फो आमंत्रित किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ( /[0) का 
संविधान जुलाई २२, १९४६ को इस्वाक्षरित किया गया किन्तु राजनीतिक सन्देह 
; ईरव्या ने इसके अनुसमर्थन में ज्ाधा डाली | फलतः इस संगेठन की 


तथा शड्ट्रीय 
व ऋजाइत वाएछ (७ शुब्ल्ल्टोए ०ई हिल फपरस्टाएए-(व्कलब] ते ए६6४००, 3. ॥ऐ९४० हा 0०9, 


966. 
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विधिवत्‌ स्थापना अप्रैल ७, १९४८ को हो सकी। इसका मुख्यालय जेनेवा 
( स्विट्जरलैण्ड ) में है। 
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंग 

विश्व स्वास्थ्य संगठन के तीन प्रधान अंग हैं ः 

(१) बिश्व स्वास्थ्य सभा ( 9५०१४ «थार #घथाएीए ) इस 
संगठन के संविधाम के अनुसार इसके कार्य सम्पादन के लिये विश्व स्वास्थ्य सभा 
का गठन फिया गया है जिसमे सभी सदस्य-राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं 
तथा जिसकी ब्रैठक नियमित रूप से प्रतिवर्ष हुआ करती है। सभा का मुख्य 
काये नीति निर्धारण तथा बज को नियंत्रित करना है। 

(२) कार्यकारिणी मंडल ( ४6०ए४ए७ 30970 ) कार्यकारिणी मंडल को 
इस संगठन की विशेषज्ञो की एक समिति कहा जा सकता है। इसके सदस्यों का 
निर्याचन विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा होता है और जिसकी बैठक वर्ष में दो आर 
हुआ करती है । 

(३ ) सचिवालय ( 8०८९०॥४७६८ ) सचिवालय विश्व स्थास्थ्य संगठन का 
तीसरा महत्वपूर्ण अंग है जिसमें एक महानिदेशक ( 986७०(उशाल्ं ) और 
उसका कर्मचारी-बन्द होता है। महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रशासकीय 
एवं तकनीकी कार्यों की देखभाल करता है। महानिदेशक कार्यकारिणी मण्डल 
द्वारा मनोनीत होता है और विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा पाँच वर्ष के लिये नियुक्त 
किया जाता है। 

इस समय विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर-जनरल डेनमार्क के डॉ० हफदन 
यी० मालेर ([0% गति '. जिशा० ) हैं। इनके पूर्व इस संगठन के 
महानिदेशक जाजील के डॉ० माकोलिनो गौम्स कैण्डा ( [9 [५ (3. (7४४०5) 


थे जिन्होंने इस पद की हैसियत से इस संगठन को २० वर्षों तक अपनी सेवाये 
प्रदान की | 


उद्देश्य एवं काये :-स्थ्वि स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य है--/संसार की सभी 
जातियो के लोग द्वारा स्वास्थ्य के यथासम्भव उच्चतम स्तर की प्राहिए ( “ब]७ 
नाभागराधया 27 ही. ए९०एचड ० 6 पांशीव्क एल्ल6 6प्ले ० 
' ०४0० )। और स्वास्थ्य (॥९४ ४), जैस। कि विश्व स्वाध्प्य संगठन के संविधान 
में इसकी परिमाषा की गयी है, “किसी रोग या दु्बंछता का अभाव नहीं है 
अपिठ पूर्ण झारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक (कल्याण की अवस्था है? 
("६ #हां० ०0 एणगगाएॉथिल एएलंट्वों, गला हार्व 80०ंधें छाशीकिताए 
गाते गण वराशरोंए पाल छफैडशाए८ ण दाइल्ह४९ 0 एधरि्>० ) | विश्व 
स्वास्थ्य संगठन का संविधान इस बात पर बल देता है कि, सभी सोगों 


श्ध्् अन्तरोष्ट्रीय संगठन 


का स्वास्थ्य शान्ति और मुस््षा की ग्राप्ति के लिये मूछाघार है और यह व्यकियों 
तथा राज्यों के सर्वाधिक सहयोग पर ही निर्भर करता है। “॥6 |«्गंए ॑ भी 
?००फएोॉल 8 पिववेशाशाव 40 धीढ बराफ़गाला। ता छल बाते 8९्टणी॥ 
खाते 8. बैंह्एथाव॑धा। फृ0घ (8 ६ 609472७०च थी धर्दघि॑पशो! 
खात॑ इधवाहः ्् 

विश्व स्वास्थ्य संगटन फी सदस्यता सभी राण्यों के लिये खुली हुई है । संयुक्त 
राष्ट्रमंघ के सदस्य इस संगठन के संविधान को स्वीकार कर इसमें सम्मिलित हो 
सकते हैं। १९६३ में १९४ देश विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य ये। आड विश्व 
के १४५ से भी अधिक देश इस संगठन के सदस्य हैं [? के 


2. हर 
कार्य एवं उपलब्धियाँ 


संयुक्त रा्ट्संघ के एक विशिष्ट अभिकरण फे रूए में विश्व स्वास्थ्य संगठन 
,अम्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में केन्द्रीय निदेशक तथा समन्वयी ग्रधिकारी 
( €ण्याबों गाल्लाा[ह गाव॑००गरोग्रााणए व्यवी०त ) है। इसके द्वारा 
सम्पादित कार्यों को मुख्यतयाः दो भागों में बाधा जा सकता है ; (अ ) परामझे- 
दात्री तथा सावेजनिक स्वास्थ्य सेवायें. ( 80७४ण9 बे 9) ऐल्थेी 
इ्थशेट०8 ) तथा (१) गआविधिक सेवार्ये (॥४०मांट्यों 85ढाए085 ) |. इस 
संगठन ने मलेरिया (फर्धाणां3 ), क्षयरोग ( ॥फशल्पा०्अ्रड )) झीतम्वर 
(॥एशाट० >> शीतछा ( धयार्भीकृ०5 ), कोढ़ (००४७ 2), कालाज्वर 
(्‌ +9ए705 ) रोहुआ ( &8८९०आा3 ) २ फाइलेरिया रोग ( 87888 है 
मैथुन सम्बन्धी या यौन येगें ( एथ्ा०्म०्वों दी5९5४९४ ), हैजा ( ०र्ण॑ंश० 2) 
बिलहाजिया रोग ( जाववाशंधशंड ) * तथा अन्य संघारी रोगों के विरुद्ध लड़ाई 
में अगेक देशो को सहायता प्रदान की है। यह विददय स्वास्थ्य संगठन के अयासों 
का ही परिणाम है कि आज मछेरिया का प्रकोप विश्व के अधिकांश देशो में नगष्य 
रह गया है तथा उन देशो में, जहाँ यह लोगो की सत्यु का प्रधान कारण था, इसके 
प्रकोप में उतरोसर हास हुआ है । आज मलेरिया उन्मूलन छेठ विश्व स्वर पर 
खाया गया अभियान निःसन्देह किसी एक रोग के विरुद्ध किया जानेंवाला सबसे 
बड़ा प्रयास है | यदि यह सफूछ रहा तो विश्व की आधी जनसंख्या की जीवन- 


3. जून १६७५ के आंकड़े के ब्जुसार शशत० के सदस्पराज्यों की संख्या 





१४७ थी ! 
३. ऑल का एक रोग जिसमें पढकों के भीगरी हिस्से में दाने पढ़ जाते हैं । 


३. अनपश्चत के प्रदेशों ( विशे० मिस्र ) के निवासियों के रक्त एवं मूश्रापाप में. 
पाया जाने चाका पराश्रयों कीड़े से उत्पन्न पुराना रोग । 
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अवस्थाओं को प्रभावित करेगा । 4९६० में ३०० मलेरिया विशेषशञ ७३ विभिन्न 
देशों में कार्यरत ये | मानव कल्याण हेतु मलेरिया उन्मूलम कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग के क्षेत्र में वास्तव में एक महान चुनौती है। 

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनेक देशों को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन, प्रसूतिका 
और शिश्ञ स्वास्थ्य, सामाजिक और व्यावसायिक स्वास्थ्य, उपचार-सेवा, आहार- 
पोषण, वातावरण की सफाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा और प्रशिक्षण, मानसिक 
स्वास्थ्य, दम्त स्वास्थ्य, सामुदायिक जल-आपूर्ति विकास, शारीरिक दृष्टिकोण से निर्बेल 
बालकों तथा वयस्का के पुनर्वास (उश०5४ी०४४णा ) तथा चिकित्सा अनुसंधान 
( प्रा८त0र्छ 788६8) ) कार्यों के लिये सहायता प्रदान की है। 


विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रोगा की रोकथाम और उनके नियंत्रण में भारत को 
अपनी अमूल्य सेवायें प्रदान की हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिवेदन के 
अनुसार १९७१ के अन्त में भोरत में १ करोड़ ५१ हजार मलेरिया के 
रोगी थे। १९५३ में शुरू किये गये राष्ट्रीय मलेरिया-निरयंत्रण कार्यक्रम को 
अप्रैल १, १९५८ में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम ( [पृ&०ार्श ेधां8 
डाषतीएगाणा शि०ह्राणाया6 ) में बदल दिया गया | इसे पूरा करने में विश्व 
स्वास्थ्य संगठन योगदान कर रहा है। इसी प्रकार, सेयुक्त राष्ट्रसघ के 
अन्तर्राष्ट्रीय बाल संकड-कोष तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से बैंगलौर में 
स्थापित राष्ट्रीय क्षय-रोग संस्थान में राज्यों में जिल्ा-क्षयरोग नियंत्रण कार्य छागू 
करने के लिये चिकित्सा-पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता 
है। तमिलनाडु के गिण्डी नामक स्थान में १९५४८ में स्थापित बी० सी० जी० टीका- 
प्रयोगशाला विश्व का सबसे बड़ा टीका-उत्पादक केन्द्र है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन 
एवं संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्टीय बाल संकट-कोप के सहयोग से कार्य करती है |! 

विश्व स्वास्थ्य संगठन विभिन्न देशों के अधिकारियों तथा चिकित्सकों को सा- 
जनिक स्वास्थ्य और चिकित्स|-सम्बन्धी उच्च अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियाँ प्रदान 
करता है निसके अन्तर्गत वे अपने देश से दूसरे देश में जाकर अध्यमन करते हैं 
और बे उस अनुभव का प्रयोग अपने देश में आकर करते हूँ | संगठन प्रतिदिन के 
प्रयोग में आने वाली औषधियों की झुद्धता के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय मानक (एा- 
ए्रशांगार्त अंधा्ंआर्तें3 ) निश्चित करता है तथा सामब्रिक पत्रिकार्य और प्रति- 
बेदन प्रकाशित करता है। कृषि उत्पादन तथा आर्थिक विकास से सम्बद विशेष 
प्रकार के रोगों की रोकथाम के लिये आधुनिक यंत्रों एवं तरीकों को अपनाकर 


]. देखिये भारतीय अन्दकोश (उंतरद्ीबा एटबन 20072 ), १९७३-७४, विश्र 
राष्ट्रमाषा-परिषद, पटना, ए० ३४३, ३४७, श्ण२ 


१४६ अन्वरीष्ट्रीय संगठन 


सामान्यतः स्वास्थ्य की अवस्था में सुधार लाना इसकी आविधिक सेवा है। विश 
स्वास्थ्य संगठन किसी सरकार के आग्रह पर ही उसके क्षेत्र में कार्ब आस्म 
करता है| रे हर 

विद्व स्वाध्थ्य संगठन ने आर्थिक विकास हेतु आविधिक सहायता कार्यक्रम में 
विशेष अमभिरुचि दिखायी है और उसकी यह मान्यता है कि विश 
अस्वस्थ छोगों के यह पर आर्थिक रूप से स्वस्थ नहीं हो सकता है। 
यदि सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिये पर्याप्त पग नहीं उठाये जाते तो आर्मिक 
विकास की गति कभी आगे नहीं बढ़ सकती । विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्राविधिक 
सेवाओं में जैविक मानकीकरण ( ऊार्णण्ड्ाव्र्शे जब्यार्दभर्रीक्ाणा अन्वर्ाष्रीय 
-ओऔपषधकोश ( काशग्रशां०ार्ब-एशशि।8००००४७ ); स्पास्थ्य सांख्यिकी ( हो 
#202005 ) और अन्तराष्ट्रीय स्वास्प्य-्डपसम्धि का परिशोषन (76४अंथा रण 
॥्राशम्रभाणार्श इधाडा७ 0०7एथारीण३ ) मुख्यरूप से उल्लेखनीय हैं ।! 


१९४६ में मद्ासमा ने निद्वाकारी औपधियों के नियंत्रण से सम्बन्धित राष्ट्र 
के का्यों और शक्तियों को ग्रहण करने का निश्चय किया । इस विषय को आर्थिक 
और सामाम्रिक परिषद के मुपुर्द किया गया जिसने अपनी ग्रथम बैठक में “कमीशन 
आन नारकोरिक डूग्सई ( (.०फ्रक्लांक्रोणा ०7 पिवा००0० एए25 ) की स्थापना 
का मिर्णय लिया। १९२५ तथा १९३१ में स्थापित रिशाणशाक्ष। (ध्एाशे 
(0एण्ण उत्बाव (?(208 ) तथा [5ण४8 87फथफशंध्याड 9.०५ (799) ने 
अपने कार्यों को जारी रखा है किन्तु अब उनकी (>क्राग्रॉह्छिणा ता हटाए 
]0:988 से इस प्रकार सम्बद्धता हो गयी है कि इन तोों को वस्दुतर एक अंग 
मानना ही ठीक होगा।? यद्यपि 200500 और एटशाआक्रांईब्रणा ० 
[एघ००७० 90095 इस क्षेत्र में मुख्य नीति-निर्धारक अंग है तथापि महातमा 
इस उत्तरदायित्व को बिश्व स्वास्थ्य संगठन तथा इसके फिफथा। (००९९ था 
[9098 नरक (० शि०वैएट७ खववील०३ को प्रदान किया है! 


विद स्वास्थ्य संगठन की सफलता किसी मी क्षेत्र में उन अवस्थाओं को उत्पन्न 
करना है जहाँ इसकी सेवाओं की फिर से आवश्यकता न पढ़ें। ज्योदी स्थानीय 
स्वास्थ्य सेयार्ये किसी स्थापित परियोजना, को स्वर्तत्रतापूर्वक पर्यासरूप से बाद रखने 
की स्थिति सें हो जाती हैं, त्योंही विश्व स्वास्थ्य यैगठन की सहायता समाक्त कर 
थी जाती है। स्पानीय स्वास्प्य सेवाओं को सुदद करना विश लास्य /रगटन की 
सहायता के आधारमृठ सिद्धास्तों में से है। 


।वीअप जिन लकिक कील पल 2 कर हे 
_. ए०फमैस्मवजचे 8७वें उ०्ट७0, वफक एंजाएवव कैंबशक्थ कु. शा, 
देखिये कप 8०पे एलोतेफ उरत्तकवरंगर्ती. सिबरकाांशाा * 9० 360. 
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यह उल्लेखनीय है कि कोई भी संगठन अपनी स्वय॑ की शक्ति से संसार के 
सभी मलुष्यों की स्वास्थ्य-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता और 
विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह ध्येय भी नहीं है। यह संगठन तो सब देशों को 
उस समय सहायता देता है, जब वे स्वयं भी एक-दूसरे की सहायता करें। यह 
संगठन बीमारियों को ही अन्त करने का प्रयत्न नहीं करता बिक उसका छुक्ष्य 
सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहन देना है 
जिसके बिना विश्वकल्याण सम्मव नहीं है। अन्त में, विश्व स्वास्थ्य संगठन के 
भूतपू्॑ महानिदेशक [)7. 90०८ (7#शार्णण के झाब्दों में: “विंदव स्वास्थ्य 
संगठन एक अधिरशाष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन नही है | यह सार्वजनिक स्वास्थ्य 
के किसी भी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों के बदले में तथा उनके 
लिये कार्य नहीं कर सकता । इसकी एकमात्र भूमिका कुछ आवश्यक तत्वों 
को प्रदान करने के लिये अन्तर्राष्रीय सहयोग के समी सम्मव साधनों का 
प्रयोग करना है जिनकी उन प्राधिकारियों को अपने छोगो के स्वास्थ्य में 
अमिदृद्धि करने के लिये आवश्यकता है | शेष अत्येक राष्ट्र द्वारा स्वयं किया जःना 
है » “ज/न0% #०७ इणूब्नाधधंग्ार्श म6वॉए हवेफाणिजातधणा- ६ 
€थ् प्र0 86 का एॉं8०७ ० हार्त (07 ए७ - ऋषवाव्वर्ण ॥९०ी ७एॉ०्या९६ ॥0 
छाए 860 र्णः एप छाप फि णाए 706 45 ॥0 ए5९ थीं 7०8 
ग्राष्धा5 ० पव्याधरांणाक्ष ९0००एशश€(णा 70 णर्पषः 0 एण्शंवंढ शाखा 
९88९ शैक्गाशाड जगरणी ॥056- 8ए०म॑ंतर5 पल्ए्ते (० एाणाएंल ० 
हक ० पल ए००फ९४- ग]8 760 छ एए ६० ली वीर प५७णा 
शी 0) 
संक्षेप में, यह संसार के छोगों के स्पास्थ्य की उन्नति करने में और स्थानीय 
बीमारियों और महामारियों को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। करोड़ों रुपये 
की औपधियाँ यह संगठन संसार में मुफ्त बाँट देता हे । इसके प्रयास से प्रतिशत 
आयु का स्तर प्रत्येक देश में बढ़ता जा रहा है | अनेक प्रकार की घातक बीमारियों 
का इस संगठन ने अन्त कर दिया है और आशा की जाती है कि निकट भविष्य 
में यह संगठन और अधिक उन्नति करेगा । 
(४) पुनर्निमौण और विकास के छिये अन्तरीष्टीय बैंक 
( धिलाक्षंण्र्ध उष्जा: 0ि रिव्टणाभाएलीग्व ब्यर्े 0९ए2०फएफला। ) 
पुनर्तिर्माण और विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बैंक, जिसे प्रायः विश्व में 
( ५५०॥ 99वा: ) के नाम से जाना जाता है, की स्थापना द्वितीय 4 
के समय १९४४ में ब्रेटन बुड्स सम्मेलन ( डिलात्य 7००१५ (2० 
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में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोप ( !ली ) के साथ की गयी थी और इसने अपना कार्य 
जून, १९४६ से आरम्म किया | इसका मुख्याल्य भी वाशिंगटन में है। अस्तर्रप्रीय 
मुद्राकोष का सदस्य होने पर कोई भी द्वेश इसका सदस्य हो सकता है। दिसिम्पर 
३१, १९४५ तक जो देश अन्धर्राट्रीय शुद्राकोष के सदस्य बन गये थे, वे विश्व 
बंक के मूल सदस्य मन लिये गये हैं। किसी भी देश को बिश्व मैंक की सदस्यता 
के लिये दो शर्तों का पाठन करना पड़ता है। ग्थम, उस देश का प्रार्थनापत्र 
बैंक के सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिये और द्वितीय, उत 
देश को मुद्रकोष का सदस्य होना चाहिये | यदि कोई देश मुद्राकोप की सदस्यता 
से त्यागपत्र दे देता है तो विश्व बैंक से भी उसकी सदस्यता समाप्त मान ली जाती 
है। सदस्यता का परित्याग लिखित सूचना के आधार पर किया जा सकता है; 
लेकिन त्यागपत्र से पूर्व सदस्य देश को बैंक के सारे दावित्वों का भुगतान 
कर देना पद्दिये | 
संगठन और सदस्यता :-विश्व बैक की प्रअन्धव्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राफोप 
की प्रभनन्‍्धव्यवस्था से साम्य रखती है । बैंक की शक्तियाँ बोडे ऑफ गबर्मस में निहित 
होती हैं जिसमें सभी सदस्य देशों का समान प्रतिनिधित्व होता है। बोर्ड की मैठक ' 
वर्ष में एक बार होती है। बैंक के दिन-अतिदिन फे कार्यों का संचालन 
क्ार्यपालक निदेशकों ( 90०८00४० [)#6८/0:5 ) द्वारा सम्पन्न होता है जिनकी 
शक्तियाँ बोर्ड ऑफ गवनसे द्वारा हस्तांतरित की गयी होती हैं | बंक का एक अध्यक्ष 
(शरेसीरेन्ट ) होता है जिसका चयन कार्यपालक निदेशकों द्वारा होता हैं तथा निसके 
अधीन अन्तर्रा्ट्रीय-कर्मचारी-इन्द होता है । विश्व वेक के वर्तमान अध्यक्ष संयुक्त " 
राज्य अमेरिका के राज मैकनमारा ((२०००॥ 5. 'चिलर४ण०7४) हैं | प्रेसीऐेन्ट 
कार्यपालक निदेशकों के बोर्ड ( छि०छवे ० 5%९०७४ए७ 0९००५ ) की बैठकों 
की अध्यक्षता करता है | वह बोई्ड ऑफ गवर्नेंस के मिदेशन में काम करता है तथा- 
अपने कार्यों के लिये उसके प्रति उत्तदायों होता है। बैंक में एक मन्त्रणा-परिपदू 
( 0 वजः०5-(>०णार्लों ) भी होठी है जिसमें कम से कम ७ सदस्यों का होना 
आवश्यक है । ये सदस्य विविध आर्थिक विपयों के विशेषज्ञ दोते हैं । बैंक में एक 
ऋणसमिति ( [,055 -(>0ाग्रामा/८९८ ) होती है जिसकी नियुक्ति बोर्ड ऑफ़ 
गवर्नेंस द्र,य होती है | किसी मी देश को ऋण देने के पूर्व विश्व बैंक इस कग 
समिति से परामर्श अवश्य छेता है। अमी तक परम्पयगत रुप से सदस्य देझों के 
वित्तमंत्रियों ( [फशक्ता८० 'धिगाधलछ) को ही पैंफ का, गवनेर नियुक्त 
किया जाता है.। 
इ्देशय :--अन्तर्राट्रीय मुद्राफोप फी स्थापाना फा मुख्य लक््य सदस्य देशों की 
“गगन सम्बन्धी विधम्रताओं फो दूर फरना था जबकि विश्य बैंक की स्थापना 
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प्रायः इसीलिये की गयी ताकि युद्ध से विनष्ट आर्थिक अव्यवस्था को दूर किया जा 
सके तथा बिकसित और अविकसित देशों को दी्घकालीन कणों के रूप में सहायता 
दी जाय ताकि वे प्रगति और पुनर्निर्माण के पथ पर आगे बढ़ सकें। सदस्य राष्ट्रों 
तथा उनके अधिराज्यों के पुनर्निर्माण और विकास-कार्यों में सहायता देना तथा 
उत्पादन-कार्यों के लिये पूँजी की व्यवस्था करना विश्व बैंक का प्रमुख उद्देश्य है । 
जब किसी देश में उत्पादन-कार्ये के लिये पूँजी उपलब्ध नहीं होती, तब अपने 
संचित फोष से यह मैंक कर्ज देता है। इसके द्वारा सदस्य राष्ट्रों, उनके राजनीतिक 
उपविभागों तथा उनके सीमाक्षेत्र के अन्तर्गत निजी व्यवसायों के छिये भी कर्ज 
दिया जाता है। यह बैंक केवछ कर्ज का ही प्रत्रन्ध नहीं करता, बह्कि सदस्य 
राष्ट्रों की अभ्यर्थना पर आवश्यक कार्यों के लिये अपने ग्रतिनिधि-मंडल्लों 
को भेजता है । 
कार्यों का मूल्यांकन ः--दिसम्बर ३१, १९६९ तक इस बेंक की स्वीकृत 
पूँजी २३ अरब, ६ करोड़, ६० छाख अमरीकी डालर थी । दिसम्बर ३०, १९६९ तक 
इसने ११२ देशों को १३ अरब, ११ करोड़, ५० छाख डालर ( अमरीकी स्वर्णमुद्रा ) 
कर्ज के रूप में ठिये | 
इस प्रकार विक/सशीछ देशों को सहायता देने वालों में बड़े एवं समृद्ध राष्ट्रों के 
अतिरिक्त विश्व बैंक का भी, जो संयुक्त रा्ट्घंप की एक विशिष्ट संस्था है, प्रमुख 
स्थान है। परन्तु कई पाइ्चात्य पर्यवेक्षको के अनुसार विश्व बैंक के सहायता 
कार्यक्रमों के पीछे भी प्रायः दब्राथ होता है। अखिद्ध अंग्रेज पत्रकार एवं 
लेखिका टेरेसा हेयटर ने अपनी पुस्तक “आर्थिक सहायता या साम्राज्यवाद” 
में कहा है कि प्रयः तानाशाह अथवा फौजी शासक विश्व बैंक की सहायता के 
घहदेते पात्र रहे हैं, जबकि ऐसे श,सक सहायता राशि को विकासकार्यों के बजाय 
अपनी निजी स्थिति को मजबूत बनाने में खर्च कर देते हैं! दरअसल विश्व 
बैंक की पूँजी का अधिकांश भाग अमरीका से आप्त होता है तथा आज तक 
इसका अध्यक्ष कोई अमरीकी ही रहा है। ऐसी स्थिति में विश्व ब्रैंक का झुकाब 
अमरीकी अर्थव्यवस्था एवं हितों की ओर होना आइ्चय की बात नहीं है । 
इसी सन्दम में स्वयं भारत का एक अनुभव उल्लेखनीय है। १९६४-६५ में 
अमरीकी सरकार चाहती थी कि भारत रुपये का अवमूल्यन कर दे | दिसम्बर 
१९६५ में तत्कालीन विश्व बेंक के अध्यक्ष जाज॑ बुड्स ने भी भारत पर दबाव 
डालना चाहा, जिसके फलस्वरूप तत्कालीन वित्तमंत्री कृष्णमाचारी से उनके सम्बन्ध 
बिगड़ गये ) कट के हैं 
 विकासशौल देशों की सहायता से संत्रद्ध एक और समस्या भी है--पुरने 
कर्जो की अदायगी। लगभग २५ स|छ पहले जब विकासशील देशों को सहायता 


१५० अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 


दिये जाने का सिलसित्य अुरू हुआ तो प्रायः इन - देशों ने सोचा था कि १०६ 
साल में इनकी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृद हो जायेगी कि ये अपने करों को 
ब्याज-सहित सुविधापूर्वक उतार देंगे, परन्तु यह सपना आज तक पूरा नहीं हो 
सका । अतः आज जो नयीसहायता इन देशों को मिलती है उसका ५० से <* 
प्रतिशत तक पुराना उधार चुकाने में निकल जाता है | उदाहरणतः संयुक्त राव 
की एक रिपोर्ट के अनुसार गत सात, वर्षों में अनेक विकासशील देझा ( विशेषता 
अर्जेंदीन, ब्राजील, जामिया तथा मल्येशिया ) उलटे समृद्ध देशों की सहायता! 
कर रहे हैं, क्योकि १९६७ से ये देश सहायताकारी देझों से मिलने वाली मोढही 
सहायता-राशि से कहीं अधिक धन पुराने कजों की अदायगी पर व्यय करते रहे हैं| 
मारत पर भी यह वात छागू होती है। १९७१ में भारत को सोवियत रुसे ते ४९ 
करोड़ डाछर की सहायता मिली परन्व॒ इसी वर्ष पुराने कर्जो की अदायगी में 
भारत ने रूस को ५२ करोड़ ड/लर की रकम छौटायी । जहाँ कहीं सहायता रार्शि 
का कुछ अंश विकासशील देशों के ल्यभार्थ बच जाता है वहाँ मी मृठ्रास्फीति तथा 
बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आर्थिक सहायता का लाभ वस्वुतः नगाय ही 
गया है। यही कारण है कि लगातार सहायता पाते रहने के बाबजूद अधिकतर 
विकासशील देश आशिक दृष्टि से और पिछड़ते जा रहे हैं! । 
इन परिस्थतियों में यह जरूरी है कि विश्व बैंक जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था 
अपनी सहायता नीतियों पर पुनर्विचार करें तथा उनमें आवश्यक फेखदल करें 
विकासशील देशो को बड़े पैमाने पर ब्याज-रहित दी्धकालिक क्र पुराने कर्ज 
अदायगी हेतु दिये जायें | पिछले कुछ वर्षों से विश्व बैंक से सम्बद्ध संस्था-अन्तर्राषट्रीय 
विकास संघ--इस काम को कुछ हद तक अंजाम दे रही हैं। लेकिन ईत 
संध्था को अपने सहायता-कोष की पूर्ति-देत हर वीसरे साछ समद्ध देशों का मु 
देखना पड़ता है । इस सिलसिले में काफी कठिनाइयों सामने आ रही हैं, क्योंकि 
इस संस्था के प्रति अमरीका का रवैया दिनोदिन कठोर होता जा रहा हैं| रूस इत 
संस्था का सदस्य नहीं है | कमी-कभी इस संस्था को अपने कोप की पूर्ति के लिये 
सुर्वंगाल, दक्षिण अफ्रीका जैसे उपनिवेदवादी रंगमेद समर्थक देशों से मदद छेनी 
पड़ी है । विकासशील देश प्रायः इन तीन देशों की नीतियों के कड़ आशल्ेचक और 


विरोधी रहे हैं | 


.. इन बातों की विश्यृत जानकारी के लिये देज़िये : कादुम्विनी, दिसरवर १९७४ 
- में प्रकाशित - ढो० सुरेशचस्दू गंगल द्वारा डिखिव + “समृद्ध देशों द्वारा 
-विफार्सशील देशों का शोपण?, एं० रइ-र५.. «- ४ ५ 
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(५) खाद्य एवं कृषि संगठन 
( 6०वें ब्लार्वे 08घ०७।एा८ (00एगांडशाणा )..?- | 

खाद्य एवं कृत्रि संगठन ( ?/0() ) की स्थापना संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना 
के टीक आठ दिन पूर्व अर्थात्‌ अक्दबर १६, १९४५ को हुई थी। यह संगठन 
वस्तुतः मई १८ से जूत्त ३; १९४३ में हाथ स्पिगस, वर्जिनिया ( 0० 99785, 
जाए्रण5 ) में हुए खाद्य एवं कृषि-सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन ((77॥2वें 
ृ्ाणा३ ('०रशिधार गा ०0० धाते 2ट्टांट्पा्या०) . का परिणाम है। 
इसने रोम में स्थित “इन्टरनेशनलछ इन्स्टिट्यूट ऑफ ऐशग्रिकेंडचरए ( ]्ाला- 
प्राण प्रजऑए० रण /४५७४०ॉँपा८ ). का स्थान ले लिया है और इसका 
मुख्यालय रोम मे ही है । 
संगठन 

खाद्य एवं कृषि संगठन के कार्य संचालन के लिये सभी सदस्य-राज्यों के प्रति- 
निधियो का एक “सम्मेलन? ((.०ईथिथ्म०७) होता है | यह सम्मेलन इस संगंठन 
की नीति निर्धारित करता है। इसका कार्य अन्तर-राजकीय खाद्य-पदाधिकारियों को 
कृषि उत्पादन, उपभोग तथा वितरण में सहायता पहुँचाना हैं 

“परिषद्‌? ( (7०णार्ल। ), जिसकी स्थापना सितम्बर १९४७ को हुई थी, 
इस संगठन का कार्यकारी निकाय है जिसके सदस्यों का निर्वाचन सम्मेलन 
( (:०र्गाश्था०० ) द्वारा होता है तथा जिसकी ब्रैठक वर् में दो चार हुआ करती 
है | इस संगठन का एक महानिदेशक ( [)76ल6०-शाथ्यथरं ) होता है:जो 
सम्मेलन द्वारा नियुक्त किया जाता है। महानिदेशक संगठन के कार्य को निदेशित 
करने का पूर्ण प्राधिकार रखता है। इस समय खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक 
लेबनान के भूतपूर्व कषिमंत्री ँ600 580प778 हैं। इनके पूर्व डॉ० ए.० एच० 
बोयरम। (): 206६७ [7 0००7० ) इस पद पर कार्यरत थे। 

इस संगठन के क्षेत्रीय कार्याल्य वाशिंगटन, मेक्सिकोसिटी, राओोडिजेनेरो, 
सैनटीआगो, काहिरा और ब्रेकाक में स्थित हैं। 
उद्देश्य तथा उपलब्धियाँ 

खाद्य एवं कृषि संगठन का उद्देश्य लोगों के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा करना, 
पोषण शक्ति बढ़ाना तथा खेत, जँगल और मीन क्षेत्रों से जो खाद्य एवं कृपि- 
सम्बन्धी बस्त्॒ये उत्पन्न होती हैं, उनके उत्प'दन एवं वितरण में सुधार करना है। 
यह आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे उत्तम संगठनों में से 
है। ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों की अवस्था में मुधार लाने के लिये यह संगठन इन 
कार्यों को पूरा करता है : - 


श्ष्र अन्‍्तरोष्ट्रीय संगठन 


(१) भूमि की उत्पादन दाक्ति तथा जल्खोतों का विकास; 
(२ ) कृषि उत्पादन के लिये स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की स्थापना; 


(३ ) नये प्रकार के पौधों का संसारव्यापी विनिमयः 

(४ ) मुधरे हुए कृषि यंत्रों तथा कृषि प्रणाडी का प्रचार और प्साए 

(५ ) पश्चरोगों की रोकथाम; 

(६ ) पौष्टिक खाद्यान्नों की व्यवस्था; 

(७ ) भूमि-क्षरण पर नियंत्रण; 

(८ ) सिंचाई अभियन्त्रणः 

(९ ) संघचित खाद्य सामग्री की रक्षा; 

(१० ) कृत्रिम खाद का उत्पादन; आदि |? हर 

संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति रूजबैल्ट, डिनकी इस संगठन के निर्माण में 
महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ने नवम्बर १, १९४३ में कांग्रेस ((2०ाह्टा०5७) को प्रेषित 
अपने संदेश में ठीक ही कहा था : “युद्ध के सफल संचालन में खाद्य उतना ह| 
महत्वपूर्ण है जितना कि कोई शास्त्र ! यह मुक्तन्षेत्रों में पुनर्वास तथा सहायता एवं 
भावी शान्ति के स्वरूप-निर्माण में समान रूप से महत्वपूर्ण होगा? ( /प004 8 8 
रएणांशा। 85 धाए तह ९४००४ ॥0 (6  धव८०९४घीए 9708९९५४० ० 
हरा. ॥ रण 96 व्वष्णीज वफए०/घा। वा उरी) 0ार्त एशर्ण 
का शाह ]फरकाएवें घा९8७,. धाते 70 पी. #गणंगए री (08 9९०८९ प्रभ 8 (० 
८०॥९.”१ ) | इसी प्रकार, १९४९ में [.०र्त 8०५4-00 ने चेतावनी देते हुए 
यह स्पष्ट किया था कि, “विश्व की तीवरगति से बढ़ती हुई जनसंख्या, उसके साथ ही 
मिट्टी की घटती हुई उर्ब॑रा शक्ति ने विश्व दुर्मिक्ष को हमारी सम्यता के लिये उतना 
ही बड़ा संकट बना दिया है जितना कि परमाणु बम? (/[॥6३बञपोंए ए०8४ए०३ 
ए०फएणेंभराणा ० 6 छएगोंदे, (०एशौॉल ब्णंप्ी 6 पंश्टाश््भा।ए छा०वंप्रधाणीज 


० एल 8्गों, ए्रणः९३ छणाँदे (छाएल 88 ९७४७ िश्य [0 ०० लरीरभांगा 
कि कक 34064:2:75:2070*9/ 2: 3/7::फड ब 4208864 
3, ७ एफ]0089७ वध 8९०9७ 08 २००0. ##0 #एघं०्णीएफ 02१४४०४८६ १ ४ 


फज़ पिर8० ऋठातेड व (०. फाल्थ्फ०णी०- ६० क5. ए८एक्‍ऑएीक्क 
2९००ए फट पान 22४ 272 मल०ह्ट_ ततलागंप्स्व १० फाशणश० धै अर 
कण ऐड जिफिस्पंलह ब्त्फछबा४ल बणव स्गीस्‍्लां(० ब्ला० (गा हिट घर 
भ़० फुषाछ0च८ड ०३ बर्ाहांजट !०एल४ ण॑ छतातिता बएवे. डक्एवेग्ेे 00288 ))' 
एच्ग्जोल पवरलल फल म्च्घु४९०६४१० उंपमंड्वे०००% बूलपएवाह भपाणाथाड ॥72 हा 
लउसंलाव्ए ० शत फुण्रणलांता बात वंबचएणांगा ० ने! ग्ण्पि कज्त 82 पं 
एक्ण्वेण्टाऊ, ७०६६०स०६ ६१० ९०्फपेध००३ ज॑ घाव छ्छूपोंबध०0% बज पं एड ९००४४70०४०8 
६0 क्राएं० ६० ९डएवफतव०७६ ऋ0्ोतें €००ा॒रत्काज,....2! ि 

2, बु००३०७ 79 093० 00692०000 ३ उत्परलऋरट(म्प्य 0006१, 9- 3695५ 
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88 6 #०फणाट 9०0००”? । सच तो यद्द है कि विश्व के दो-तिहाई 
होगो को पेट भर अन्न नहीं मिल पाता | यह अनुमान किया जाता है कि यदि 
संसार के छोगों फी भूखमरी से बचाना है तो वास्तव में गचुर मात्रा में अन्न का 
उत्पादन किया जाना चाहिये । निःसन्देह इन उत्तरदायित्यों का निवेहन 
संयुक्त राट्संघ तथा विशेषकर खाद्य एवं कृषि संगठन ( 00 ) फो करने 
पड़ते हैं । युद्बोच्तर विश्व खाद्य संकट के समय इस संगठन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका 
निभायी थी | विशेषकर विश्व खाद्य परिषद्‌ ( 7/०ाँव [१००४ (०णाला। ) तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय आपात साथ समिति ( ]#धशाथांगाणै जिण्रशएथ्य०ए 00०व (0०ए- 
म्य्ं०० ) के माध्यम से इसने इस प्रकार के संकट की गम्मीरता की ओर संसार का 
ध्यान आकर्षित किया और राष्ट्रीय सरकारों तथा अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणो द्वारा इस क्षेत्र 
में मिछकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया । इसने आवश्यक सास्यिकीय 
(888॥५0८र्शो ) तथा प्राविधिक सूचनायें प्रदान की हैं तथा कई देशों में 
विशेषज्ञों फा मिशन भेजा है अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन कराये हैं, तथा संयुक्त 
राष्ट्रसंघ के सदस्य-राज्यों फो अन्य तरीकों से सहायता प्रदान की है। इसने 

१९५० के विश्व कृषि विषयक जन-गणना ( ए४णोव 2 ए7०णौपाणें (>ल्याउप४ ) 


का कार्य पूरा किया था तथा अन्तर्राष्ट्रीय गेहूँ समझौता 5 
५५८०६ 0 ए९९ए०४६ )) जिसकी अधिकांश गेहूँ उत्पादक देशो ने सदस्यता 


स्वीकार कर ली है, के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी) इसने १९६० में 

बुभुक्षा-मुक्ति ( [76९९०॥३ गि्सा प्ाएथ ) अमियान चलाया जिसे विश्व के 

विभिन्न भागों में सरकारी तथा गैर-सरकारी स्तर पर कार्यान्वित किया जा रहा है। 

इस अमियान' का ऐस। प्रमाव पड़ा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित 

कर भूख की समस्या पर विद्व का ध्यान आकृष्ट किया । फछतः संयुक्त राष्ट्रसंध 

तथा खाद्य एवं कृषि संगठन ने सम्मिलित रूप से “विश्व ख!थ् कार्यक्रम? (9/०४० 

ए००१ [०8७78 ). की स्थापना १९६२ में तीन मौलिक रुक्ष्यों कौ पूर्ति के 

डिये की +-- 

(अ ) विकासशील देशों की सरकारो को खाद्य के रूप में सहायता देना, 

( ब ) विकासशीछ देशो की सरकारों को आर्थिक और सामाजिक विफास के 
लिये परियोजनाओ ( !?:०]००४ ) को पूरा करने में सहायता देना, 
और * 

(स ) प्राकृतिक था मानवक्ृत विपत्तियों से उत्तन्न आपातकालीन स्थितियों 
का सामना करने में सहायता देना । 


सकल क्रय :-डश८ ८८7 40:3 24% 0 * 
3. (९५०६०९ 48 (०७४९० 8०0 पक्ल्‍खो8०९ ३ 0:एकरंमंड. /7 22१०९, २९१त्रवतकाव, जद 
बाबत के पिलाब 4008, 9. 22. हि 


श्र अन्तरोष्ट्रीय संगठन 


#बिश्व खाद्य कार्यक्रम? (५५?) की स्थापना सर्वप्रथम तीन स।छ की अवधि 
लिय्रे एक प्रायोगिक स्तर पर की गयी किन्तु इसने विधिवत्‌ जनवरी १, १९६३ 
से अपना काये आरम्म किया । १९६५ के अंत में संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा खाद्य एवं कृषि 
संगठन ने यह निशणय किया कि "विश्व खाद्य कार्यक्रमए (५५७]०९) ने अपने अस्तित्व 
के तीन साछ में जो सफलता प्राप्त की है, .'उसे दृष्टिगत रखते हुए. इसकी स्थापना 
स्थायी तथा नियमित आधार पर आवश्यक है। “विश्व खाद्य कार्यक्रम” संयुक्त 
राष्ट्रसंघ के दूसरे अभिकरणों तथा विविध ऐस्छिक संगठनों के धनिष्ठ सादर में 
कार्य करता है | मुद्रा, मशीमरी तथा प्राविधिक सहायता की 'तरह ही खाद्यया 
अन्न पूँजी निवेश.( ८ ॥ए८#एशा+ ) का एक रूप है।- कक 
*“विद्व खाद्य कार्यक्रम? ( ५५७[7? ) के कार्यों की देखभाल के लिये एक 
अन्तर-सरकारी समिति ( [नल-ए०एशशगरथां् (20एरण्मां0०७ ) होती है। अन्तर- 
सरकारी समिति (]0() ) की बैठकें बर्ष में दो बार अधिकतर खाद्य एवं कृषि 
संगठन के मुख्यालय रोम में होती हैं। इसका एक का्यपालक निदेशक ( 8९०७- 
पर८ [)॥6८०० ) होता है ६ 
विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत को १९७३ में १५ परियोजनाओं के 
डछिये ११२ मिलियन डालर की सहायता प्राप्त हुईं। इस कार्यक्रम के 'अन्तर्गत 
सहायता प्राप्त परियोजनाओं में निम्न मुख्यरूप से उल्लेखनीय हैं ३-- 
(१) राजस्थान नहर परियोजना ( २७वषीब्य ('छाणे रिणुं०्ठ ) पर 
काम करने वाले श्रमिको को खाद्य सहायता, 
(३) मैसूर राज्य के चार बिलो में भूसंरक्षण (5जाँ ०णाइल्ाश्वाणा ) ,.. 
(्‌ डे ) 'घ-विपणन तथा दुग्धघशाल-विफास ( प्रा घाथ प्शंाए छ्म़्प पाए 
ठल्एलै०एफ्था। हम 
(४ ) मैसूर राज्य में व्यक्तिगत शिक्ष-सम्बन्धी तथा समाज कल्याण संस्थाओं 
को खाद्य सहायता, 
(५ ) महाराष्ट्र में बन-विकास ( 66ऊ तेंएथ०जाणा )+ 
(६) मेसर राज्य में सड़क निर्माण तथा भूमि-विकास ([छपर्त पै०एशेै०कफ९र्ण )| 
(७ ) मैसूर राज्य में शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं में संभरण कार्यक्रम ( [7] 
ए07धगरा76€ । 
(८) महाराष्ट्र राज्य में, शिक्षा-सम्बन्धी तथा समाज कब्याग संस्थाओं 
(३००० ज/र्ीशिब्नाञरध्यांणा$ ) में संभरण कार्यक्रम, . 
(९ ) मुरगी-पाछन तथा विपणन केन्द्रों का विकास, 
( १० ) बिहार में रचाई कृप कार्यक्रम (उग्राएब॥णा ऋटी$ ए०20- 
पएए6€ 
].. देखिये एक्राहड हक एब्याक अष्स्मलावट, 355 4, 973. 


विशिष्ट अभिकरण श्ष्५ 


780 के प्रयासों के फलस्वरूप बेंकाक (थोइलैण्ड ) में [तठमाक्राणार्वों 
(5 ड्र् १54 प 

[शण्द (>गाप्रफ्रांड्मंणा ( १९४९ ); बकाक में ही [घरवे०-बल(० िग्ोशंध३ 
(०णानों ( १९४८ ), जेनेवा ( स्वियजरलैण्ड ) में ॥पा०ए०शा ग्णिल्शाए ध्यर्व 
वर्क शि5वपट5 (०गाणांब्जंणय ( १९४८ ) तथा राओडिजेनेरों (ब्राजील ) 
में [.॥0॥ /जाशयंट्का  रिवटशाए णाते गिताल्छ रशिक्व॑पलड (-0०पचाजाष्ंणा 
( १९४९ ) जैसे एजेन्सियो की स्थापना हो सकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कई 
परियोजनाओं पर 7*/8() के साथ मिलकर काम करता है, उदाहरण।र्थ मलेरिया 
उमन्मूछन अभियान तथा संयुक्त आहार-पोषण प्रोग्रम । आज विश्व में [२.५१ () द्वारा 
ऐसे देशो को सहायता पहुँचायी जा रही है जो अकाल से ग्रस्त हैं । 

अन्न की कमी के लिये पहले से चेतावनी देने की एक प्रगाली खाद्य एवं ऋषि 
संगठन ने विकसित की है जो कि (मई १९६८ से ७८) विकासशील देशों मे चल रही 
है । प्रत्येक महीने उनकी रिपोट रोम स्थित खाद्य एवं कृषि सगठन के मुख्यालय में 
पहुँचती रहती है। वहाँ उनके आधार पर आगे का कार्यक्रम बनाकर सहायता-कार्य 


की योजना पहले से ही बन। ली जाती है। प्रायः मौसम का पूर्वानुमान कर फसल 
की सम्भावना का अन्दाजा लगाया जाता है।? 


यह कहने में अतिशयोफि न होगी कि एक भाव में खाद्य एवं कृषि संगठन 
तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन--इन दो अमिकरणों के मध्य एक प्रतियोगिता दिखायी 
देती है | यद्दि विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य संस।र की सभी जातियों के लोगों 
को स्वास्थ्य का यथासम्भव उच्चतम स्तर प्राप्त करना है तो खाद्य एवं कृषि संगठन 
का लय छोगो को अधिक और अच्छा अन्न उत्पादन करने के लिये सहायता देना 
है । बस्ठ॒तः इन दो संगठनों के उद्देश्यों मं इतनी सम/नता है कि हम एक अमिकरण 
की कट्पना दूसरे के ब्रिना नही कर सकते। यदि संसार के छोगो का स्वास्थ्य 
श्रेष्ठरर है तो वे कठोर परिश्रम कर सकते हैं तथा अधिक अन्न पैदा कर सकते हैं। 

खाद्य समस्या से जुझ रहे देशों के अपने और खाद्य एवं कृपि संगठन के माध्यम 
से संयुक्त प्रयासों के बावजूद विश्व की खाद्य समस्या को अधिक संतोष जनक नहीं 
माना जा सकता है। जहाँ तक अन्न के संचित भंडार का प्रन्‍न है काफी पहले यह 
तय किया गया था कि विश्व खाद्य सुरक्षा के लिये ८ करोड़ दन अन्न का भंडार होना 
घाहिये किन्तु यह रूक्ष्य अभी दिवास्वप्म ही बना हुआ है। जरूरत से अधिक अन्न 
उत्पादन करने बाले देशों का सक्रिय योगदान ही इस ल्क्ष्य कोग्राप्त करने मे 
सहायक सिद्ध हो सकता है 7 _ 
].. खाद्य एवं कृषि संगठम की भूमिका, अन्वरोष्ट्रीप अश्षकोश आदि के सम्बन्ध में 

डॉ० ए०-पूच० बोर्मा, डॉ० नामेन बोछोंग आादि फे विचारों को विस्तार में 

- जानने के छिये देखिये: साधाहिक हिन्दुस्तान, जुराई १४, १९७४, घृ०७- 

2... दिनमान, ३४-२० नपस्वर, १९७६... 


१०७ अन्तरोष्ट्रीय संगठन 


#बिद्व खाद्य कार्यक्रम? (५५६९) को स्थापना सर्वप्रथम तीन सा 
के लिये एक प्रायोगिक स्तर पर की गयी किन्तु इसने विधिवत्‌ जनवर्रः 
से अपना काये आरम्म किया। १९६५ के अंत में संयुक्त रोष्ट्रसेघ तथा खे 
संगठन ने यह निर्णय किया कि “विश्व खाद्य कार्यक्रमए (एशएए) ने 
के तीन साछ में जो सफलता प्राप्त की है,..उसे दृष्टिगत रखते हुए इः 
स्थायी तथा नियमित आधार पर आवश्यक है। “विश्व खाद्य “का 
राप्ट्रसंघ के दूसरे अभिकरणों तथा विविध ऐच्छिक सगठनो के धरि 
कार्य करता है । मुद्रा, मशीनरी तथा प्राविधिक सहायता की :तर ' 
अन्न पूजी निवेश.( ०8७४ ॥ए९४एश॥ ) का एक रूप है| 

“विश्व खाद्य कार्यक्रम” ( ५४५७० ) के कार्यो की देखभाः 
अन्तर-सरकारी समिति ( [शढ-ह०एशागशार्ग (20००). ६ 
सरकारी समिति ([(302 ) की बैठकें वर्ष ,में दो बार 'अधिव/ 
सगठन के मुख्यालय रोम में होती हैं। इसका एक कार्यपालक रि 
पर० 7९००१ ) होता है। 

विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत को १९७३ में १" “ही 
लिये ११२ मिलियन डालर की सहायता प्राप्त हुई। इस ६ 


सहायता प्राप्त परियोजनाओं में निम्न मुख्यरूप से उल्लेखनीय 
(१ ) राजस्थान न॒हर परियोजना ( रिकषुंवशीश) ( 
काम करने वाले श्रमिकों को खाद्य सहायता, 


(२) मैसर राज्य के चार जिले में भूसंरक्षण (5 ॥४ 
(३ ) दुग्ध-विपणन तथा हुग्धशालानविकास (गररी) £ 


5] 


व6एकृमाला। )+ हि नली 
(४ ) मैसूर राज्य में व्यक्तिगत शिक्षा-सम्बन्धी तथ': 
को खाद्य सहायता, के 


(५ ) महाराष्ट्र मं वम-विकास ( [06६६ त॑रटा० 

(६) मैंसर सज्य में सड़क निर्माण तथा मूमिनः « 

(७ ) मैसूर राज्य में शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं 
फाएग्राथग्राप्रार >ँ पु ६ न्‍ं 

(८ ) मद्दाराष्ट्र राज्य में शिंक्षा-सम्बन्धी ते 
(३००र्ग छर्थीहिवनएञाएाणा$ ) मेंस हट 

(९) मुरगी-पाछन तथा विपणन केन्द्रों का विकार, 

( १० ) बिहार में सिंचाई कृष कार्यक्रम (पांडे 

गरश6 ) | 
.. देखिये (फाधव हगांक्त पाब्लाए उ्कगलाबत 3५5 4, 97: | 


भ्क 


विशिष्ट अभिकरण प्ष्७ 


गयी तथा विशेष अवस्थाओं के अन्तर्गत १५ अन्य राष्ट्र भी इसमें सम्मिलित ये | 
यह एक बहुभुजी समझौता है, जो अन्तरांट्रीय व्यापार के लिये आचार-संहिता 
प्रस्तुत करता, अग्य॒स्क में कमी करने तथा स्थिरता ढाने के साधन जुदाता और 
अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार-सम्बन्धी समस्याओं पर नियमित विचार-विमदश का अवसर प्रदान 
फरता है| इस समझौते में सम्मिलित राष्ररों का अधिवेशन स,ल में दो वार होता है। 
१९५८ के बाद से इस संत्या की ओर से विकासशील देझों की निर्यात-आय 
को बढाने तथा निर्यात की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। 
१९६४ में ब्रिक,सशीछ देशों को निर्यातनत्राजार तथा क्रय-विक्रय-सम्बन्धी विशेष 
थुचनारययें देने, निर्यात-इद्धि की प्रविधि विकसित करने में सहायता देने तथा इस 
कार्य में लगने वाले व्यक्ति-इन्द को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से एक अन्तर्राष्ट्रीय 
ज्यापार-केन्द्र की खपन। की गयी । १९६७ से इस केन्द्र का संचालन प्रशुशक और 
व्यापार-सम्बन्धी सामान्य समझौता तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ व्यापार तथा विकास-सम्मेलन' 
( (करवव ४४०5 (0घरद्षिध्वए6 णा (787० दा 26ए९००एा०४६ ) द्वारा 
संयुक्त रूप से हो रह्या है। इसका प्रधान कार्यालय जेनेवा ( स्विटूजरलैण्ड ) है। 


(८) अन्तरोष्ट्रीय अणुशक्ति-अभिकरण 
( [कशगबांग)र्श :0फांट 3िपथएए २ ९९०९४ ) 


अन्तर्राष्ट्रीय अगुशक्ति-अमिकरण की स्थापना जुछाई १९५७ में हुई थी। संसार 
में अणुशक्ति की प्रयोग शान्ति, सुरक्षा एवं निर्माण की दिशा में करना इसका, 
अमुख उद्देश्य है।” यह संस्था अणुशक्ति के ऐसे प्रयोगो को प्रोत्साहन नहीं देती, 
जिनसे युद्ध की सम्भावना तथा विध्वंस की आशंका हो। यह सदस्य राष्ट्रों को 
आशणविक शक्ति के विकास एवं कृषि, स्वास्थ्य तथा अन्य मिर्माणात्मक कार्यों में 
उसके उपयोग के सम्बन्ध में पपमश और प्राविधिक सहायता देती है। आस्ट्रिया 
और मोनाको में इसकी प्रयोगशछायें हैं। १९६४ में ट्रिस्टे में सैद्धान्तिक भौतिकी 
के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की खापना की गयी। अमिकरण की सुरक्षास्मक 
भ्रणछी का प्रयोग २० देशों के ७० आणविक रिएक्टरों में किया जा रहा है। 

अन्तराष्ट्रीय अधुशक्तिअमिकरण ( ]/3/ ) के कार्य संबालन के लिये एक 
सामान्य सम्मेलन ( (उशाशर्थ (2०र्गाध्ष्था०० ) होता है। इसके अतिरिक्त' 
अशांसन परिषद्‌ ( छि०छते ० (30०एथ०य०७ ) तथा महानिदेशक के अधीन' 
कर्मचारीचन्द की व्यवस्था है। इसकी प्रशासन परिपद्‌ में २५ सदस्य होते हैं। 
इसका मुख्याज्य वियना (आस्ट्रिया ) है। 


2. 200 की स्थापना के छिये न्‍्यूयार्क में अक्टूबर २६, १९५६ को एक 
सम्मेलन हुआ था । 


६५६ अन्वरोष्ट्रीय संगठन 


(६) अन्तराष्ट्रीय मुद्राकोप 
(्‌ [तश्यनां०णर्चों श्त्रलाए छफाते ) 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोप की स्थापना दिसम्बर २७, १९४५ को हुई थी, जबकि ब्रिरेन 
बुड्स संविदापत्र के अनुसार, इसके कोप का ८० प्रतिशत भाग विभिन्न राष्ट्र के 
प्रतिनिधियों ने जम! कर दिया था । दिसम्बर ३१, १९६० को स्वर्ण एवं ११५ सदस्य 
राष्ट्रों की मुद्राओं में प्रा्त कोटे की कुछ राशि २१ अरब,३४ करोड़, ७० लाख डालर 
थी । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार फो पारस्परिक सहयोग के आधार पर सुदृद एवं विस्तृत 
करना, अन्तर्राष्रीय भुगतान की कृत्रिम बनावट को शीत हटाना, न्‍्यूम अवधि के 
विनिमय की सुविधा देना, अन्तर्सप्रीय विनिमय को सुद्दद करना, सदस्य राष्ट्रों के 
बीच की भुगतान की बहुपाइव॑-प्रगालियों की स्थापना करना आदि इसके उद्देश्य 
हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोप वैदेशिक मुद्रा था सोने की 
बिक्की सदस्यों के बीच करता है, जिससे अन्‍्तर्रोष््रीय व्यापार में सहायता मिलती है | 
विभिन्न राष्ट्रों की सरकारों को आर्थिक समस्यओं के सम्बन्ध में परामश भी 
देता है। यद लागत के मामले में मुद्रारफीति को रोकता है तथा आयाध पर होने 
बाछे नियंत्रण में कमी छाने की सिफारिश करता है। इसके अतिरिक्त, यह वैदेशिक 
विनिमय के साधन सभी सदस्यों के झिये सुम करता है| अमभ्यर्थना पर यह किसी 
भी सदस्य-राष्ट्र के पास उसकी आर्थिक एर्व मुद्रा-सम्बन्धी समस्याओं के समाधान 
के लिये विशेषज्ञों को भेजता है । क 
इसके २० कार्यपालक निदेशकों में ५ ऐसे होते हैं, जो सग्रसे अधिक राशि प्रदान 
करने वाले राष्ट्रों द्वार नियुक्त किये जाते हैं। शेप १५ उन सदस्य-राषट्रों दर चुर्ने 
जाते हैं, मिनका प्रतिनिधित्व नियुक्त निदेशको द्वारा नहीं होता है । इसका एक 
प्रबन्ध निदेशक (७७७०७॥४४ 0९०४०) और एक उपश्मरवन्ध निदेशक द्वोता है । 
इसका मुख्यालय वाशिंगटन है | क 
(७ ) प्रशुल्क और व्यापाए-सम्बन्धी सामान्य समझौता 
(्‌ (लहर 287९९ छा 8४१] शाप गृफठर6 ) ४ 
१९४६ में संयुक्त राष्ट्र संध की आर्थिक और सामःनिक परिषद्‌ ने अन्वर्रा्रीय 
व्यापार-सम्बन्धी दिक्‍्कतें दूर करने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-अधिकार-पर हक 
मसविदा तैयार करने के लिये एक उपसमिति गठित की । १९४७ में उपसमिति के 
सदस्य-रा्ट्रों ने प्रशश्क और व्यापार के सम्बन्ध में एक साम.न्‍्य समझीता ( जैनरड 
एप्ीमेन्ट ऑन टैरिफ एण्ड ट्रेड ) तैयार किया जो १९४८ की पहली जनवरी से 
ब्यवद्वार में छाया जाने छगा। प्रारम्भ में २३ राष्ट्रों ने इस समझौते को स्वीकार 
फिया था | १९७० की जनवरी में इसे स्वीकार करने वाले श्ट्रों की संख्या ७६ द्दो 
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गयी तथा विशेष अवस्थाओं के अन्तर्गत १५ अन्य राष्ट्र भी इसमें सम्मिलित थे । 
यह एक बहुभुजी समझौता है, जो अन्तरांष्रीय व्यापार के लिये आचार-संहिता 
अस्तुत करता, अश्युल््क में कमी करने तथा स्थिरता छाने के साधन जुयता और 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-सम्बन्धी समस्याओं पर नियमित विधवार-विमर्श का अवसर प्रदान 
करता है। इस समझौते में सम्मिलित राष्ट्री का अधिवेशन स.ल में दो बार होता है! 
१९५८ के बाद से इस सेस्था की ओर से विकासशील देशों की निर्यात-आय 
को बद्ाने तथा निर्यात की कठिनाइयों को दूर करने का अ्रयास किया जा रहा है। 
१९६४ में विकासशील देशों फो निर्यात-बाजार तथा क्रय-विक्रय-सम्भन्धी विशेष 
सूचनायें देने, निर्यात-इृद्धि की प्रविधि विकसित करने में सहायता देने तथा इस 
कार्य में लगने वाले व्यक्ति-बन्द को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से एक अन्तर्साष्रीय 
वष्यापार-केन्द्र की सपना की गयी । १९६७ से इस केन्द्र का संचालन प्रशुहक और 
व्यापारस्सम्बन्धी सामान्य समझौता तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ व्यापार तथा विकास-सम्मेलन 
( [ग्राव्त [ए४०चघ5 ('ाशिधाए० गा पी.बपं8 धाते ०ए९००ण्ाञ०ा ) द्वारा 
संयुक्त रूप से हो रहा है। इसका प्रधान कार्यालय जेनेवा ( स्विटूजरलेण्ड ) है ! 
(८) अन्‍्तराष्ट्रीय अणुशक्ति-अभिकरण 
( [क्षण गा जियहए 40 ६थ०ए ) 
अन्तर्रा्ट्रीय अगुशक्ति-अभिकरण की स्थापना जुलाई १९५७ में हुई थी | संसार 
में अणुशक्ति का प्रयोग शान्ति, सुरक्षा एवं निर्माण की दिद्या में करना इसका, 
अमुख उद्देश्य है ।? यह संख्र/ अणुशक्ति के ऐसे प्रयोगों को प्रोत्ताइन नहीं देती, 
जिनसे युद्ध की सम्भावना तथा विध्वंस की आशंका हो। यह सदस्थ राष्ट्रों को 
आणबिक शक्ति के विकास एवं कृषि, स्वास्थ्य तथा अन्य निर्माणात्मक कार्यों में 
उसके उपयोग के सम्बन्ध में परामर्श और प्राविधिक सहायता देती है। आशष्ट्रिया 
और मोनाको में इसकी प्रयोगशालयें हैं । १९६४ मे ट्रिस्टे में सैद्धान्तिक भौतिकी 
के लिये एक अस्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना की गयी। अभिकरण की सुरक्षात्मक 
प्रणाली का प्रयोग ३० देशों फे ७० आथविक रिएक्टरों में किया जा रहा है। 
अन्तर्राट्रीय अणुशक्ति-अमिकरण ( ]88/0 ) के कार्य संचालन के लिये एक 
सामान्य सम्मेलन ( (उध्याथधर्को (णरधिध्म०७ ) होता है। इसके अतिरिक्त 
प्रशासन परिषद्‌ ( 3080 ० (00०एकाघ०७ ) तथा महानिदेशक के अधीन 
कर्मचारी-इन्द की व्यवस्था है) इसकी प्रशासन परिषद्‌ में २५ सदस्य होते हैं। 
इसका मुख्यालय वियना ( आस्ट्रिया ) है। 
7. वैठैडिटी की स्थापना के छिये न्यूयाक में अक्टूबर २६, १९७६ को एक 
सम्मेलन हुआ था । हु 


श्ण्द अन्तरोष्ट्रीय संगठन 
(९ ) अन्तरोष्ट्रीय बिच निंगम 


(शागक्राणार्ण निधवष्त०९ (:०ए9०७त०७ ) 

अस्तर्सट्रीय दित्त निगम ( [7(? ) की स्थापना १९५६ में की गयोी। फरवरी 
२०११९५७ से यह.संयुक्त राष्ट्लंथ के एक विशद्यिष्ट अभिकरण के रूप में कार्य कर 
रहा है। यह यद्यपि विश्व बैंक से पनिष्ट रूप से सामबद्ध है, तथापि इसका स्वतंत्र 
वैधानिक अस्तित्व है। इसका कोष विख्व बैंक के कोष से ब्रिल्कुल एथक्‌ है । 

इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्संघ के सदस्य राष्ट्री, विशेषकर अल्पविकस्सित क्षेत्रो 
में उत्पादक निजी उद्योगों की उत्पादनशक्ति बढ़ाने के छिये फर्ज देना है। उन 
कजजों की अदायगी के छिये सम्बद्ध राष्ट्रों से किसी प्रकार की गारन्टी महीं ली 
जाती है। अधिकांशतः ऐसे सदस्य-राष्ट्रीं को कर्ज दिये जाते हैं, जो औदोगिक 
एवं आर्थिक विकास के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं तथा जिनको पर्याप्त निजी पूँजीकी 
कमी है। यह एवं वैदेशिक क्षेत्रों में उत्पादन-छागत की बृद्धि करने में यह निगम 
सहायक द्ोता है । सन्‌ १९६९६ के अन्त में ९२ विभिन्न सदस्य-राष्ट्रों द्वारा प्रदत्त 
इसकी चुकता पूँजी ( 9गंते-7-००ए६४ ) १० करोड़ ७० छाख डालर थी। 

इसके कार्य संचालन के लिये एक संचालक मंडल होता है जिसमें विशय बैक 
के सभी कार्यपाछक निदेशक, जो कम्र से कम एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, 
सदस्य होते हैं | विश्व बंक का अध्यक्ष पदेन अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम फे संप्वालक 


मंडल का अध्यक्ष होता है| - 
(१०) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ 
( [हाध्ताथीणा्ने 2९ए2०एएढ९वां 58००ए४४०7) 

अन्तर्राष्रीय विकास संघ (/2/0 ) विश्व बेंक से सम्बद्ध संस्था है। इसकी 
स्थापना सितम्बर-१९६०.में हुई और नवम्बर १९६० से इसने अपना कार्य आर्भ 
कर दिया | इस संघ की सदस्यता उन देशों के लिये खुली है जो विश्व बैंक फे 
सदस्य हैं । १९६३ में ७५ देश इसमे सम्मिलित हो चुके थे । 

अव्पविकसित देशों को आसान दार्तों पर करण देने के छिये ही यह संस्था 
अस्तित्व में आयी है । यह संघ अब्पविकसित देशों को परिवहन, विद्युतसंचार, 
सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण आदि के लिये ऋण ग्रदान करता है। यह सदस्य देशों को 
आवास-गहों के निर्माण, पेयजल की आपूर्ति, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि से सम्बन्धित 
योजनाओं के लिये भी करण देता है । वस्त॒तः अन्तर्राष्ट्रीय विकास संध विश्व बेक 
के पूरक के रूप में कार्य करते हुए. अविकसित सदस्य देशों को आर्थिक विकास 

लिये सस्ता दीर्घकादीन क्ग मुलम कराता हैं। इन पर ब्याज की कम 


दर ली जाती है। 
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अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की प्रचन्ध व्यवस्था उन्हीं अधिकारियों के नियंत्रण में 
है जो विश्व बैंक का संचालन करते हँ। किन्तु आवश्यकतानुसार इसके लिये अल्य 
से मी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है । 
(११ ) अन्तरोष्ट्रीय विकास संघ 
( [एारप्रभाषाएों पशॉटणाएए्रांटकाणारड (00 ) 
सन्‌ १८६५ में परिस में स्थापित 'इन्टरनेशनल रटेल्ग्राफ यूनियन? (॥शशा।धी- 
गार्षों गनेंग्डाण्फ। "गण ) तथा सन्‌ १९०६ में बर्लिन में स्थापित 'इन्टरनेशनछ 
रैंडियो टेल्थ्रिफ यूनियन? ( िशान्रंगार्श रिबा० पथेल्ट्ाबए ियाणा ) को 
सन्‌ १९३२ के मैड्रिड सम्मेलन में मिछाकर एक कर दिया गया और जनवरी 
१, १९३४ को अमन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार संघ ( इन्टरनेशनछ टेलिकम्यूनिकेशन' 
यूनियन ) की स्थापना हुई | अक्टूबर २, १९४७ को स्वीक्ृत-संशोधित अन्तर्राष्ट्रीय 
दूर सचार अनुबन्ध के अनुसार जनवरी १, १९४९ से इसका शासम-कार्य 
घ्वलछ रहा है ।? 
तार, रेडियो और टेलिफोन की सेवाओ के उत्तरोत्तर प्रसार एवं विकास तथा 
सर्वसाधारण को कम से कम दर पर इनकी सेवा सुूम कराने के ठिये 
अन्तर्राट्रीय नियमादि बनाना इसके प्रमुख उद्देश्य हैं | यह हर प्रकार के दूर-संचार 
( टेलिकम्यूनिकेशन ) के लिये अन्तर्राट्रीय सहयोग को बढ़ाता है तथा आ्रविधिक 
सुविधाओं में इंद्धि करता है। यह सभी राष्ट्री के दूर-संचार विषयक समान उद्देश्यों 
में तालमेल या सामंजस्य स्थापित करता है ! 
इसके कार्य-संचालन के लिये पू्णोंधिकारी सम्मेलन ( [९090 ०ाधए (2०07- 
(थ्वथा०९ )) प्रशासकीय परिपद्‌ ( 0 तग्राणं॥्ाहाए९ (20०फार्णा ), एक प्रशासकीय 
सचिवालय तथा तीन अन्तर्राष्ट्रीय परामगंदात्री समितियाँ हैं | इसका मुख्यालय 
जेनेवा ( स्विट्जरलण्ड ) में है । १९७३ में इसके सदस्य-राष्ट्रो की संख्या १४५ थी। 
(१२ ) अन्तर-सरकारी समुद्र-परामर्श संगठन 
( [छ2ए०एश॥्रणव्गांश जिहगंधा०6 (-०्ष्णीह#ए० ()8०गंघचा07 ) 
फरवरी-मार्च १९४८ में जेनेवा में हुए. संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुद्रिक सम्मेलन 
में अन्तर-राजकीय समुद्र-परामर्श संगठन की स्थापना के लिये इकशरनामा प्रस्तुत 
किया गया, जिसे सन्‌ १९५८ के आरम्म में २१ राष्ट्रों ने, जिनमें से ७ राष्ट्रों के 
पास कुछ १० छाख वन वजन से कम पोतसमूह नहीं ये, स्वीकार किया । जनवरी, 
१९५९ में इसका कार्यारम्भ हुआ | इसका कार्य विभिन्न सरकारों द्वारा जलपोतो के 
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ले जाने तथा लाने के सम्बन्ध में निर्धारित नियमों पर विचार, विभेद-मीति का 
उन्मूलन, जल्पीत-सम्बन्धी आविधिक समस्याओं का समाधान तथा सरकारों द्वारा 
लगाये गये अनावश्यक प्रतिबन्धो को हटाकर सभी सरकारों के बीच पारस्परिक 
सहयोग को वृद्धि करना है। यह संयुक्त राष्ट्रसंघ के किसी भी अंग या विशिष्ट 
अप्रिकरण द्वारा निर्णयार्थ अस्तुव जल्पोत-सम्बन्धी समस्याओं पर विचार कर 

५ 
अपना परामआ देता है। 

इसके कार्यसंचालन के लिये समी सदस्य-राष्ट्री की एक अस्तेम्बी (/83०ए ४9) 
है, जिसका अधिवेशन हर दूसरे वर्ष हुआ करता है। अधिवेशनों के बीच के 
समय में कार्य-संचाछन के लिये १८ सदस्यीय एक परिषद्‌ है। १६ सदस्यीय 
समुद्र सुरक्षा समिति सभो ग्राविधिक कार्यों का निष्पादन करती है। इसका 
मुख्यालय लन्दन है | 
(१३ ) अन्तराष्ट्रीय नागरिक उड़डयन संगठन 
( पव्ाहांगार्ण (गो क्‍जछक्रा०ा (0ए8ग580० ) 


अन्तर्राप्रीय नागरिक उडड्यन ( [0:80 ) की विधिवत स्थापना अंग्रैल 
४, १९४७ को हुई। अन्तर्राष््रीय उडड्यन-सम्बन्धी प्रतिमान एवं विनिमय निश्चित 
करना तथा उडड्यन-सम्बन्धी अन्य समस्याओं का अध्ययन करना इसका अंग 
उद्देश्य है। यह अन्तर्गट्रीय उडड्यन विधियों शव॑ समझौतों का आरूप तैयार 
करता है। इसका सम्बन्ध अन्तर्रा्ट्रीय वायु-परिवहन से सम्बद्ध अनेक आर्थिक 
समस्याओं से है | इस संगठन के कार्यसम्पादन फे लिये सदस्यनराष्ट्रों के प्रतिनिधियों 
द्वारा गठित एक सभा ( ८४४८७) ५ ) होती है जिसकी बैठक वर्ष में एक बार 
हुआ करती है। समा द्वारा - चुनें गये २७ राष्ट्रों के प्रतिनिधियों से एक परिषद्‌ 
((०णर्णों ) का गठन होता है। इसके गठन में बायुपरिवहन की दृष्टि से 
महत्वपूर्ण देशो, अम्तर्रा्ट्रीय नागरिक उडड्यन में सुविधायें प्रदान करने वाले देशों 
एवं भौगोलिक दृष्टि से विखृत क्षेत्र में फले देशों का ध्यान रखा जाता है। यद्द 
परिपद्‌ इस संगठन की कार्यकारिणी समिति है जो सदस्य-राष्ट्रों को उडड्यन- 
सम्बन्धी मुविघायें प्रदान फरती है।इस संगठन का प्रधान कार्यालय मौष्ियछ 
( कनाडा ) है। 

(१४) विश्व डाक संघ 
५ (एल रि05्छा पाए ) 

विश्व डाक संघ (02) को स्थापना स्विटूजरडैश्ड के नगर बर्न में १८७४ में 
अन्तर्राष्ट्रीय डाक कार्यों में भारी इृद्धि के फलस्वरूप हुई थी। जुलाई १, १९४८ 


बड़ 
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को यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशद्ये"्ट अमिकरण बन गया । संयुक्त राष्ट्रसंघ के 
विशिष्ट अभिकरणो में यह सबसे पुराना मजा जाता है । लगमग सभी स्वतंत्र देश, 
अस्वश्वासित प्रदेश तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ के न्यस्त प्रदेश विश्व डाक संघ के सदस्य हैं । 
इसके प्रमुख उद्देश्य हैं :-- 
(१ ) इस संघ में सम्मिल्ति हुए सभी देशो में डाक-सम्बन्धी सुविधाओं 
का विकास, 
(२) डाक-सम्बन्धी कठिनाइयो का निराकरण, 
(३ ) एक देश की डाक दूसरे देश में भेजने की दर, नियमादि निश्चित करना | 
विश्व डाक संघ विभिन्न प्रकार की डाक सेवाओं के संगठन ओर उनकी पूर्णता 
को सुनिश्चित कर इस क्षेत्र में अन्तर्राट्रीय सहयोग के विकास को प्रोत्साहित करता 
है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये संघ के सभी सदस्य 'पत्राचार के पारस्परिक 
विनिमया्थ एकल डाक क्षेत्र? ( 'ज्ग््टाल ए०शग शापरॉणए णि [6 ॥९०ंए/००वों 
€लीकाए० रण ००घ०5००४र०े०१०४ ) के अन्तर्गत एकीकृत हैं। संघ का सबसे 
बड़ा कार्य अन्तर्राष्ट्रीय डाक व्यवस्था के पर्यवेक्षण और नियमन से है । 
इस संध के कार्य संचालन के लिये तीन अंग हैं :-- 
(१ ) यूनिवर्सल पोस्टछ कांग्रेस ( (प्रशए्थर्शों 20अर्ण ((०४४7०४४ ) जिसमें 
संघ के सभी सदस्य सम्मिलित हैं। इसकी बैठक ग्रत्येक पाँच पर्ष पर होती है। 
(२) एक्जीक्यूटिव और लियाजन समिति ( ४९८ए(ए6 णाते [॥छ805 
((०एाणा॥०७ ). जिसके सदस्य कांग्रेस द्वारा भौगोलिक आधार पर चुने 
जाते हैं ।! 
(३ ) इन्दरनेशनल ब्यूरो ( ]#07रथाणार्श 3घ्ा०घ० ) जो संघ का मुख्य 
प्रशासकीय अंग है | इसका एक स्टाफ डायरेक्टर ( 59 [07९०० ) होता है । 
इसका मुख्यालय बने ( 86776 ) में है। प्रशासनिक निषुणता के दृष्टिकोण से 
ब्यूरो को सिविस डाक प्रशासन ( $जछां5ड २०४ 2वेखामंआाणाणा ) फी 
देखरेख मे रखा गया है। यद्यपि यह एक अमन्‍्तर्राप्रीय संस्था है तथापि इसके 
सभी कर्मचारी और अधिकारी सामान्यतः स्विस नागरिक हैं । 
बिश्व डाक संघ अन्तर्राष्ट्रीय कृत्यकारी संगठनों का- एफ सुन्दर उदाइरण है! 
यह आज विशिष्ट अमिकरणों की श्रेणी में एक अत्यन्त उपयोगी, आवश्यक और 
सर्वाधिक सुसंगठित तथा व्यवस्थित संस्था है । हि 


. एकजीवयूटिव और छियाजन समिति की स्थापना झुछाई ११४७ में पेरिस 
में आयोजित बारहयें पोस्टल कांग्रेस में हुई |. इसका कार्य डाक व्यवस्था को 
उन्नत करने के निर्मित्त विश्व डाक संघ के सभी सदस्याँ, संयुक्त राष्ट्संप तथा 
दूसरे अस्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सम्पर्क रखना है। 
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सस्चे अर्थ में एक अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी संस्था हैं. जिसने स्वास्थ्य सेवाओं, मात 
तथा शिध्रकह्याण और प्रशिक्षण एवं बार आहार-पोषण के लिये विद्व स्वास्थ्य 
संगठन के सहयोग से प्रशंसनीय कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। इस समय विश्व के 
११६ देशों एवं क्षेत्रो के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण एवं कल्याण कार्यक्रमों में संयुक्त 
राषट्संध ब्रालकोप द्वारा सहायता दी जा रही है। इसकी सहायता सरकारों के 
अनुरोध पर ही प्रदान की जाती है। 


विभिन्न सरकारों को अपने बच्चो की मुख्य आवश्यकवाओं का निश्रय करने और 
उन्हें पूरा करने के लिये विस्तृत का*क्रमों की योजना बनाने में भी यूनिसिफ सहायक 
होता है! यूनिसेफ के कार्यक्रमों के फलस्वरूप विश्व के असंख्य बालकों को मलेरिया, 
क्षय, कीढ़ तथा अन्य प्राणघातक रोगों से बचाया जा रहा है तथा व्यखों बाककों को 
रोग-मुक्त किया जा चुका है। यही नहीं, डाक्टर, नस तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित' 
अन्य कर्मचारी थूनिसेफ से प्रशिक्षण मरहणकर ध्थायी स्वास्थ्य केत्धो में 
कार्यरत हैं। स्कूल के बच्चों के लिये दूध के वितरण की व्यवस्था भी यूनिसेफ हारा 
की जाती है | 


अपनी आर्थिक कठिनाइयो के होते हुए भी संयुक्त राष्ट्रसंघ बालकोप ( [77॥6वं 
िह्ाणा9 "ग्रौवाशा'5 >िप्ाठ) परिवार तथा शिश्वुकल्याण, शिक्षा एवं व्यावसायिक 
प्रशिक्षण हेतु नयी सेवायें प्रदान करने के छिये क्रियाशीझ है तथा इसने 
शिशुकल्थाण को सम्पूर्ण आर्थिक और सामाजिक विकास के एक महत्वपूर्ण अंग के 
रूप में माने जाने की आवश्यकता पर बल दिया है! सम्पूर्ण बिश्व में अपने विविध 
कार्यक्रमों ढरा यूनिसेफ क्चो की बीमारी, भूख, अज्ञानता आदि को वूर करने तथा 
पारिवारिक जीवन विधश्ित होने से बचाने के लिये प्रयास कर रहा है। 


संयुक्त राष्ट्रतंध बालकोप ( ए[(7एए ) का एक कार्यपात्ूक निदेशक 
( &४०८०४४७ 2॥९०० ०) होता है। इसका मुख्यालय संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालय 
न्यूया्क में है। 
(२) संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी-उच्चायुक्त का कायौछुय ( [77स्‍/९6 [४६६७० 
एज (०जायरडअंगाश/ 07 रिए8०९३ ) क् 
इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा द्वारा जनवरी १, १९५२ को हुई 
“थी । इस संस्था का मुख्य उद्देश्य शरणार्थियों को अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण देन! है | यह 
संस्था शरणार्थियों को स्वदेश छोटाकर अथवा उनका एक नवीन समुदाय स्थापित 
कर उनकी समस्याओं का स्थायी रूप से समाधान करने का अयल करती है| 
दरणार्थियों के लिये काम-पन्धे, न्याय, शिक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता आदि प्रास करने के 
अधिकार«इस संस्था द्वारा स्वीकृत किये गये हैं। शरणार्थियों झो विभिन्न देशों में 
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यात्रा करने के लिये पारपत्र ( पासपोर्ट ) भी दिये जाते हैं। सन १९६८ तक ९३ 
राष्ट्र इससे अनुबद्ध थे ॥ 
सन्‌ १९६९ में संयुक्त राष्ट्र शरणार्था-उच्चायुक्त कार्यालय से सम्बद्ध शरणार्थियों 
की संख्या २४ छाख ३० इजार थी, जिनमें लगभग आधे से अधिक यूरोपीय मूछ 
के शरणर्थी ये, जो या तो यूरोप में या उत्तरी और छावीनी अमेरिका, मध्य और 
सुदूरयूब के देशों में निवास कर रहे थे । इन शरणार्थियों में अधिकांश सामाजिक 
तथा आधिक दृष्टि से पुनर्वासित हो चुके थे। शेप शरणार्थियों को संयुक्त राष्ट्रसंप 
उच्चायुक्तन्कार्याल्य का संरक्षण प्राप्त था तथा थे शीघ नये देशों की नागरिफता 
ग्राप्त करने वाले थे | अफ्रीका में शरणार्थियों की कुल संख्या १० छाख थी जिनमें 
मुख्यतः बोत्सवाना, बुरूण्डी, मध्य अफ्रीकी गगतंत्र, कांगो छोकतात्रिफ गगतंत्र 
इक्वेटोरियलगिनी, सेनेगल, सूडान, युगाण्डा, तंजानिया और जाम्बिया के शरणार्थी 
ये | एशिया में १५,५०० शरारी थे जो मुख्यतः मकाओं, भारत, नेपाल और 
कम्त्रोडिया में थे । १९७१ के मार्च के अन्तिम सताइ से भूतपूब॑ पूर्व पाकिस्तान 
( बंगला देश ) से शरण।थियों का भारत आना प्रारम्भ हुआ और दिसम्बर १९७१ 
तक उनकी संख्या एक करोड़ तक हो गयी । इन शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये 
' शरण,थीं-उच्चायुक्त के कार्यालय से भारत सरकार फो सहायता प्रदान की गयी ।* 
१९५९ में संयुक्त राष्ट्र मद्दासभा के एक अस्ताव ने “विश्व शरणार्थी वर्ष? 
( ५५०7४ २९/०४८० १९७० ) द्वारा शरगार्थी-समस्या की गम्मीरता की ओर विश्व 
का ध्यान आकर्षित किया था। 
उच्चायुक्त : प्रिंस सदरूद्दीन आगा खाँ ( ईशान ) 
मुख्यालय : जेनेचा ( स्विजटस्लैण्ड ) 


“प्रा झपकवे अगर फडव. टेगएफाब्भग्वण० ई०0 मछ७ए8९९5 की स्थापना के पू्वे 
प्रमप्णप्रथ्आाघ एलणटू०० 08५0788४०४ (780) जामक संस्था इस केन्र में 
कार्यरद थी शिसे जनवरी १, १९५२ सें समाप्त कर दिया गया। 

2. देखिये भारतीय अन्दकोश (साकार! एध्म 2०0 /90-7% विहार शाप््रभाषा 
परिपद्‌, पटना-०, ४? -१4न४र- - 


२१ 
प्रदेशिक्ता तथा प्रादेशिक संगठन 
(्‌ (िर्झ्ञाण्प्रभीला ब्गते [२०एंणार्ण (2एथ्गांडगाणा5 ) 
प्रादेशिकता तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 


आधुनिक अन्तर्राष्रीय राजनीति के संचालन में संयुक्त शप्ट्सघ जैसे विहयव्यापी 
अन्तर्राप्रीय संगठन के साथ ही अनेकानेक प्रादेशिक सगठन तथा अभिकरणों की भी 
महत्वपूर्ण भूमिका है। बस्त॒ुतः इन प्रादेशिक सगठनों तथा अभिकरणों की स्थापना 
बिविध उद्देश्यों की पूर्ति के लिये की गयी है। एक ओर तो कतिपय प्रादेशिक 
संगठन आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिये संगठित फिये 
गये हैं तो दूसरी ओर कई महत्त्वपूर्ण प्रादेशिक संगठन यथा उत्तर अटलाण्डिक 
संधि संगठन ( नाठो ), बारसा संधि संगठन और दक्षिण-पूर्व एशिया सधि संगठम 
( सीशे ) मुख्यतः सैन्य संधियाँ हैं जिनका उद्देश्य प्रादेशिक सुरक्षा है। यथपि 
आर्थिक, सामाजिक तथा असैमिक प्रादेशिक संगठन भी आज महत्त्वपूर्ण हो गये 
हैं तथापि अन्तर्राप्रीय राजनीति के सन्दर्भ में जिस ग्रादेशिकता या प्रादेशिक 
संगठन की घर्चा की जाती है, उसका अमिप्राय प्रायः सैन्य गठबन्धन से लिया 
जाता है। प्रादेशिकता में अन्तर्निहित भावना की सर्वोच्तम अभिव्यक्ति उत्तर 
अट्लाण्टिक संधि संगठन ( नायो ) के अनुच्छेद ५ में हुईं है जिसके अनुसार, 
“सन्धिकर्ता पक्ष सहमत हैं कि यूरोप अथवा उत्तरी अमरीका में उनमें से एक या 
अधिक पक्षों पर किया गया सशस्त्र आक्रमण सत्र पक्षो के विरुद्ध सशस्र आक्रमण ' 
माना जायेगा; तथा फलतः वे समझौता करते हैं कि, यदि इस प्रकार का सशस्र 
आक्रमण होता है, वो उनमें से प्रत्येक, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद ५१ द्वारा 
प्रदत्त व्यक्तिगत था सामूहिक आहत्मरक्षा के अधिकार के प्रयोग में, व्यक्तिगत रूप से 
तथा अन्य पक्षो की सहमति से, “आक्रान्त पक्ष था पक्षों को सहायता करने 
के लिये ऐसी कारंवाई करेगा, जैसा वह आवश्यक समझे, जिसमे उत्तरी 
अय्लाण्डिक क्षेत्र में मुरक्षा की पुनर्स्थापना के छिये सशस्त्र बल का प्रयोग भी 
शामिल है [? 
प्रादेशिकता का स्वरूप तथा परिभाषा 

प्रादेशिकता वह्द संकल्पना है जिसमें राज्यो अथवा समीपवत्तों प्रदेशों को 
प्रदेशिक आधार पर सगठित किया जाता है। इस प्रकार प्रादेशिक संगठन के 
माध्यम से स्वतंत्र तथा प्रभुसचा-सम्पन्न राज्य प्रादेशिक हितों की पूर्ति के लिये 
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प्रयत्नशील रहते हैँ। प्रादेशिक संगठन के सदस्य अधिकांशतः एफ ही क्षेत्र के 
राज्य होते हैं तथा उस क्षेत्र की राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सुख्ता- 
सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिये प्रादेशिक संगठन अस्तित्व में आते हैं। 
किन्तु यह ध्यान देने योग्य है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में “प्रदेश” या 'क्षित्रए 
की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं टी गयी है। अतः प्रादेशिक संगठन का क्षेत्र या 
प्रदेश किन्हीं भीगोलिक सीमओं से बँधा हुआ नहीं द्ोता है। उदाहरण के लिये, 
यूनान और टर्की अय्छाष्टिक क्षेत्र में नहीं आते, फिर भी वे उचर अद्छयप्िक 
संधि संगठन ( नागे ) के सदस्य हैँ । इस प्रकार एक प्रदेश वा क्षेत्र फ्री सीमार्ये 
निर्धारित करने का कोई परिमापित मानदण्ड महीं है। बस्तुतः राजनीतिक और 
आभिक द्ियों, मुसक्षा की भावना, वैचारिक एकल्व, जातीय एकरूपतवा आदि के 
कारण यह प्रदेश कई महाद्वीपों को अपनी सीमा में समेट सकता है । 


प्रादेशिकता की सर्वाधिक छोकप्रिय परिमापा डॉ० इ० एन० यान क्छेफेन्स 
( > ह. ऐप. ४णा रिथधिाड) ने दी है जो इस प्रकार है, “एक प्रादेशिक 
व्यवस्था अथवा संधि एक निश्चित क्षेत्र के भीतर प्रभुसत्ता-सम्पन्न राब्यो का 
एक स्वैच्छिक रुघ दे या जिनके उस क्षेत्र में एक सम्मिल्ति उद्देश्य के लिये 
सामूहिक दित हों, जिसे उस क्षेत्र के सम्बन्ध में एफ आक्रामक प्रकृति का 
नहीं होना चाहिये? ( “६ ए₹इगाएं हगाध्याएरायधां 67 ए0९ 8 8 अर्णणणाधड 
85800॑गरांगा ए ३०एढार्शए० अगर ज्रवरि 8 एलॉमेए धारण विध्शाएं 
€०णाणणा 00९83 ग पैक छा (0 8 छणगा एणए०5४०, त्काणी आ०एवे 
7 ६ 96 ० 89 ०ीदाअंर& ग्रध/णाल, ॥70 उ९ैबाणा १0 6६ णा९8-१ ) ध 


पामर तथा परकिन्स फा मत दे कि एक निश्चित क्षेत्र के भीतर अनेक 
आदेक्षिक अभिकरण द्वो सकते हैं जैखा कि आज पश्चिमी यूरोप में है। ऐसे 
अभिकरणो के लिये यह आवश्यक नहीं है कि उस क्षेत्र के भीतर प्रभावित 
दोने वाले समस्त राज्य इनमें शामिल हों। राजनीतिक और वैचारिक कारणों से 
एक राज्य को अलग किया जा सकता है ( उदाइरणाय, स्पेन ) अथवा एक राज्य 
अन्तर्राष्रीय उल्झनो। मे पड़ने के भय से अथवा सम्भवतः अपनी तस्थ स्थिति 
के उल्लंघन के भय से बाहर रह सकता है ( उदाहरणाथं, स्विट्जरलैण्ड )। एक 
प्र।देशिक व्यवस्था मुख्यतया एक सैनिक गठबन्धन हो सकता है परन्तु इसे इससे कुछ 
अधिक द्वोना चाहिये ! इसे अन्य क्षेत्रों मे भी सहयोग प्रदान करना चाहिये तथा यह 
आवश्यक नहीं कि यह केवल सैन्य मामस्ये में ही रवि ले | उदाहरण के डिये, उत्तर 


3. 09, ए. प्र. रब स्राशीक्त०, "परध्कांकब्यॉकक बाव डीगेकाव्डा आबधावीाी, 8 सेपाशांस्थय 
५ उत्पायव् मी गैपरव्प्यम००य को व.2७५ ६ 0000०५ 7949 3 9- 069: 
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अय्ल्ण्टिक संधि संगठन ( नाटो ) मुख्यतः एक सैन्य गठबन्धन है किन्तु यह अन्य 
विविध द्वितों तथा उद्देश्यों की पूर्ति के लिये मी बनाया गया है। 

साधारणतः एक प्रादेशिक व्यवस्था या संगठन दो से अधिक राज्यों के बीच 
एक गठबन्धन समझा जाता है। इस कारण एक द्विपक्षीय सन्धि, चाहे उसके 
करने वाले समीपवर्ती राज्य दी क्यो न हों, शायद ही कभी प्रादेशिक व्यवस्था मानी 
जाय । प्रादेशिक समूहीकरणों में स्वेच्छा का गुण होना आवश्यक है | स्वेच्छा का 
अभाव होने के कारण ही कुछ अधिकारी विद्वानों ने सोवियत संघ तथा उसके 
उपग्रही राज्यों से निर्मित संगठन को प्रादेशिक संगठन न मानकर गुठ माना है। 
इसका कारण यह है कि सोवियत संघ तथा उसके पूर्वी यूरोपीय उपग्रही राज्यो-- 
पोलैण्ड, हं गरी, पेफोस्लोवाकिया, बलगेरिया, पूर्वी जमंनी आदि के बीच अनेक 
कार्रवाईयाँ देखने में तो स्वैच्छिक सहयोग का परिणाम मालूम होती हैं परन्तु उनकी 


8०४४ समझौतों तथा संयुक्त विज्ञतियो के पीछे सोवियत संध का कठोर हाथ 
होता है। 


धारसा पैक्ट! की सेनाओं द्वारा १९६८ में घेकोस्लोवाकिया पर की गयी 
कार्रवाई वस्तुतः सोवियत सघ की कारवाई थी | इस घटना के आधार पर यद्द कद्दा 
जा सकता है कि चूँकि 'वारसा पैक्ट? के अन्तर्गत कार्रवाई करने का निर्णय, यथार्थ 
में, सोवियत संघ के हाथ में है, अतः 'वारसा पेट? को प्रादेशिक संगठन नहीं 
माना जाना चाहिये किन्तु प्रादेशिकता तथा प्रादेशिक व्यवस्था की सर्वमान्य 
परिभाषा के अभाव में “बास्सा पेक्ट? को प्रादेशिकता। तथा प्रादेशिक व्यवस्था के 
अध्ययन मे शामिल कर लेना उचित होगा | 


संयुक्त राएसंघ तथा प्रादेशिकता 


सान फ्रांसिस्को सम्मेलन ( १९४५ ) में संयुक्त राष्ट्र चादर के निर्माण के समय 
सर्वाधिक जटिल प्रइन यद्दी था कि प्रादेशिक संगठनों को मान्यता प्रदान फी जाय 
अथवा नही | चूँकि बहुसंख्यक राज्य यह नहीं घाइते थे कि आक्रमण के समय 
संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद्‌ के ५ स्थायी सदस्यों के हाथ में दी कार्रवाई करने 
की शक्ति रहे, इस कारण इन राज्यों ने अपनी भावी सुरक्षा के लिये प्रादेशिक 
संगठनों को बनाने के सिद्धान्त का समर्थन किया | यही कारण है कि संयुक्त राष्र- 
चादर के अध्याय ८ में प्रादेशिक व्यवस्थाओ या अभिकरणों को मान्यता दी गयी 
है। ढैटिन अमरीकी तथा मध्य-पूर्वी ग्रतिनिधि-मंडछों के आग्रह पर इन प्रावधानों 
को घार्टर में शामिल किया गया। अनुच्छेद ३३ ने प्रादेशिक अभिफरणों फो 
अप्रत्यक्ष रूप से मान्यता प्रदान की है जबकि अनुच्छेद ५१ ने. सशस्र आक्रमण 
के विरुद्ध व्यक्तिगत तथा सामूहिक आत्मसक्षा के अधिकार को वैधता प्रदान फी 
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है। घार्टर के अनुच्छेद ५२ ( धारा १) में यह स्पष्ट रुप से कहा गया है कि, 
“इस घाटर का कोई ग्रावधान अन्तर्राट्रीय शांति और सुरक्षा-सम्बन्धी मामडों को 
तय करने वाले प्रादेशिक व्यवस्थाओं अथवा अमिकरणों, जो प्रादेशिक कार्रवाई के 
डिये उपयुक्त हैं, के अस्तित्व के विरुद्ध नहीं है, बशरतें कि ऐसी व्यवस्थायें अथवा 
अमभिकरण तथा उनके कार्यकलाप सयुक्त राष्ट्रसंप के उद्देश्यों एवं सिद्धान्तों से सगत 
हों? ( 'पुराए 0 पीढ एाध्था। (दीपा जारएपपें०४- धीढ.. आत्रला०8 
० उल्छंणार्ण ब्ागाएटाधाड ०. 9एथालंट (07 तेव्बींगए ्यी इणी 
(5 ग्लैब्पंतह १0 थढ घाध्धाशाधाररल. 0 प्राशाबाणार्ग (९808 8 
86०09 08 88 8एएा०्फांगल . 0ि उ९एणाए ह४८(०७) छा०्एते०्त॑ पी 
$्प्णी णाणाएश्प्रत्योड 0 8एथालं९5 0्त॑ गिल इलाणिएड घर 0०पर्मथां 
ज्ञांपी पाढ एप9०5९३ जाएं. शिप्रलज़ं९० ० ऐढ (ीपाल्व रि०/०5/ ) । 
अनुच्छेद ५२ (धारा २) के अनुसार यदि संयुक्त राष्ट्रसंध के सदस्य ऐसी व्यवस्थाओं 
में शामिल्ल हैं अथवा उन्होंने ऐसे अमिकरणों की स्थापना फी है तो वे 
स्थानीय विवादों को सुरक्षा परिषद्‌ के समक्ष छाने से पूर्व इन प्रादेशिक व्यवस्थाओं 
अथवा अमिकरणंं के माध्यम से झान्तिपूर्ण दंग से तय करने का प्रयास करेंगे। 
अनुच्छेद ५२ ( धारा ३) के अनुसार, यदि राज्यों की इच्छा हो अथवा सुरक्षा 
परिषद्‌ से कोई संकेत मिले तो स्थानीय वियादों का निपणाण इन्हीं प्रदिशिक 
अमिकरणो के द्वारा होगा | इतना ही नहीं, अनुच्छेद ५३ में यह भी स्पष्ट कर दिया 
गया है कि यदि सुरक्षा परिषद्‌ उचित समझे तो अपने अधिकार के अन्तर्गत अपने 
निर्ण्यों को कार्योन्वित फरने की दिशा में इन प्रादेशिक व्यवस्थाओं या अमिकरणों 
का उपयोग कर सकती है परन्तु इन आदेशिक व्यवस्थाओं अथवा अमिकरणों 
द्वारा किसी प्रकार की फार्रवाई तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि सुरक्षा 
परिषद्‌ उन्हें ऐसा करने के लिये अपना अनुमोदन न थदान कर दे | अपवादस्वरूप, 
उन्हें यदइ अधिकार फेवछ उसी समय प्राप्त होगा जब वे इस प्रकार की कार्रवाई 
किसी ऐसे राज्य के विरुद्ध करें जो द्वितीय विश्व-युद्ध में झत्रु राज्य रहा हो (“शत्रु 
राज्य? शब्द उस राज्य के लिये छागू होता है, जो द्वितीय विश्व-युद के समय इस 
चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले किसी राज्य का शत्रु रहा द्वो )। अन्व मे, अनुच्छेद 
५४ के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाये रखने की दिशा भें इन 
प्रादेशिक व्यवस्थाओं अथवा अमिकरणों द्वारा जो भी कार्रवाईयॉ फी जायेंगी, 
उनकी सूचना सुरक्षा परिषद्‌ को सदैव दो जायेगी। 

/ यद्द निर्विवाद सत्य है कि अनुच्छेद ५२, अनुच्छेद ५३ तथा अनुच्छेद ५४ ने 
प्रादेशिक व्यवस्थाओं अथवा अमिकरणों को सुरक्षा परिषद्‌ के अधीन रखा हे 
तथापि वास्तविक व्यवहार में भोदेशिक सुरक्षा अमिकरणों ने संयुक्त राष्ट्ररंघ की 
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तुलना में एक अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है.। यत्रपि यह गतिविधि 
मुख्यतः राजनीतिक कारणों का परिण।म है, फिर भी इन अभिकरणों क्री अध्यधिक 
संख्या में बृद्धि को इस आधार पर न्यायसंगत ठहराया गया है कि वे संयुक्त राष्ट्रसंघ 
के लिद्धान्तों तथा उद्देश्यों के पूर्णतया अनुकूल हैं। वास्तव में, यह दावा किया 
जाता है कि प्रादेशिक सुरक्षा अभिकरणों का उद्देश्य भी संयुक्त राष्ट्रसंघ की तरह 
शान्ति की स्थापना करना है। यह विचार घार्टर के अनुच्छेद ५१ पर आधारित 
है जो व्यक्तिगत तथा सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार को मान्यता प्रदान करता 
है । अधिकाश प्रदिशिक व्यवस्थाओं अथवा अमिकरणो का अनुच्छेद ५१ पर 
आधारित होना यह्द प्रदर्शित करता है कि वे सुरक्षा परिषद्‌ के विनियमन तथा 
निय॑त्रण से छुटकारा पाना चाहते हैं। संक्षेप में, इस गतिविधि के दो परिणाम हुए 
हँं-संयुक्त रापूसंघ जैसी विश्व सस्था की अतिष्ठा में कमो तथा बाह्य नियंत्रण से 
स्वतन्त्रता । 
वास्तव में, सयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा प्रादेशिक व्यवस्थाओं अथवा अमिकरणों 
को मान्यता इस आधार पर दी गयी है कि वे विश्व संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति 
में योगदान देकर शान्ति एवं सुरक्षा की स्थापना में सहायक होगे तथा पूरक 
संस्थाओं के रूप में कार्य करेंगे । इसके विपरीत आज संयुक्त राष्ट्रसंघ जैसी विश्व 
सस्था की अपेक्षा प्रादेशिक अभिकरण प्राथमिकता प्राप्त करते चलेजा रहे हैं | 
संयुक्त राप्रसघ के प्रथम महासचिव ट्रिग्वे छी (४४४४० [6 ) का यह कथन 
डीक प्रतीत होता है कि, “प्रादेशिक व्यवस्थायें विश्व संगठन के लिये कभी भी एक 
अनुकब्प नहीं हो सकते हैं, किन्त यदि उन्हें सावधानी से संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत 
तथा उसके अधीन रखा जाय, जैसा कि घार्टर में प्रावधान है, तो वे शान्तिरूपी 
भवन को क्रमशः शक्तिशाली बनाने की दिशा में एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
मूमिका निभा सकते हैं? (“२८प्वॉण्यर्श शाशाएश्याशांड टवा गाल्एटए 
966 ६एफक्ञाएणर (07 छगोवे गहबां६४४णफ कण य पी8ए४ धाढ पथ 
<€:2 जाए जररिय धी8 विध्यलएगा ० धर ित्ाव्ए रफिदाणा5ऊ ढावें 
डफगर्दधाशल 40 49-88 पाढ (80 ए़ाठ्शंदेस्छ फल था फ़ाँठ्ज 8 
ए09 प्राएणा8गं एण६ 0 6. छ्ा8वैणड शालाएपरद्णाएए ० पर काना 
रण 9९३४०९१, )) । 
प्रादेशिकता की उपयोगिता 
आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रादेशिक व्यवस्थाओ अथवा आअमिकरों ने 
्रायः एक स्थायी स्थान ग्रहण कर लिया है। इसका कारण यह है कि इन प्रादेशिक 


0३५ पल नर तन जे: 
३. (९००:६१ $9 व,, [.बाफज़ [,00फथ३, इक्धध्कद्यां:ाठ 0/एक्रांब्वत०0, छ. 302, 
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अभिकरणों से उनके सदस्थ-राज्यों को अनेक ढाम ग्राप्त द्वोते हैं। प्रादेशिक विचार « 
धारा के समर्थकों के अनुसार आधुनिक युग में सावमौमिकवा को चर्चा कला 
ब्यथ है, क्योंकि सार्वभौमिकता एक अव्यायह्वारिक विचार है! उनकी मान्यता है 
कि प्रादेशिक व्यवस्थायें तथा अमिकरथ अम्तर्राष्ट्रीय सहयोग के एक स्वाभाविक 
विकास की अभिव्यक्ति हैं तथा विश्व संगठन की दिश्या में अभीष्ट सोपान हैं | वे न 
केबल संयुक्त राष्ट्ररघ के उद्देश्यों से संगत हैँ बहिक यथार्थ में वे उसके सफल सचालन 
तथा विकास में एक परमावश्यक तत्व हैँ। वस्तुतः प्रादेशिक व्यवस्थायें तथा 
अभिकरण राष्ट्रीय समस्याओं तथा विश्व संगठन के बीच एक बहुत बड़ी खाई को 
पाटने का प्रयास करते हैं । 


इसके अतिरिक्त आर्थिक और वामाजिक क्षेत्र में अनेक ऐसे काये हैं भिन्‍्हे 
विश्वव्यापी स्तर पर सम्पन्न करना असम्भव होता है। ऐसा केवल प्रादेशिक आधार 
पर ही किया जा सकता है। उदाहरणाय्थ, सम्पूर्ण विश्व के लिये एक साझा वाजार 
की स्थापना करना एक कठिन कार्य है, क्योकि अनेक वस्तुओं के सम्बन्ध में राज्यों 
की नीतियाँ परस्पर विरोधी हैं तथा ऐसा होने पर उनके स्वार्थों में संघर्ष 
भी स्वाभाविक है। परन्तु किसी भी क्षेत्र में एक सीमित संख्या में राज्य ऐसे 
साझा बाजार की स्थापना कर उससे लाभ उठा सकते हैं। इस सम्बन्ध में 
प्रादेशिक विचारधारा के एक प्रमुख विद्वान्‌ नॉस्मन जे० पेडछफोडे ( [पिंणागाआा 
बैं- ऐ8वेशे।०० ) ने प्रादेशिक -अमिकरणों के छामों की ओर संकेत फरते हुए, कहा 
है, “आरदेशिक व्यवस्थायें समान द्वितों तथा उद्देश्यों को रखने वाछे राष्ट्र-समूह्दों को 
पारस्परिक मामलों पर, जो भी सीमा तक वे वांछनौय मान लैं, सहयोग करने की दिशा 
में एक अवसर प्रदान करते हैं | इस प्रकार वे सघ की एक प्रत्यक्षता स्थापित करते 
हैं जिसे सावंभौमिक सस्थाओ के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है | प्रादेशिक 
समूहदीकरण तथा संगटनों का विकास इस सत्य का प्रतीक है कि जिस वस्तु को 
विश्वव्यापी आधार पर श्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे सीमित क्षेत्रों म॒ तथा थीड़े 
राज्यों के बीच प्र॑)्त करना सम्मव है? ( रलट्वाणाणे धगध्याएध्याशाह छा0जंत ० 
हा0०००$ 0गिभाणा३ [8शणछ ए०णजायणा प्रॉह्य९अ5 धयएं ्ण्लाएट8 87 ०070०- 
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लाटें6 जी #8063 शिव ०ग्रा परण॑ 6 पै०ा०--णा 8 ॉफिथे (8४5४०, ) ।* 


आदेशिकता के दोष 


साव॑भौमिकता के समर्थकों की यह आपत्ति है कि कतिपय प्रादेशिक अभिकरण 
सैन्य गठबन्धन होते हैं जो महाशक्षितयों के बीच प्रतिद्रन्द्रिता उत्पन्न करते हैं, 
सयुक्त राष््सघ के प्रभाव को दुर्बछ बना देते हैं तथा सामूहिक सुरक्षा सिद्धान्त, जिस 
पर सावमौमिकता का विचार आधारित है, को नष्ट कर देते हैं। प्रादेशिकता 
सार्वजनिक कल्याण का परित्याग कर स्वार्थपरता तथा विरोध के तत्वों का 
घीजारोपण करती है। प्रादेशिक, अमिकरण केवछ शीतयुद्ध, भय, तनाव तथा 
वैमनस्थ को ही बढ़ावा देने में सहायक दवोते हैं न कि विश्वशान्ति के विकास में। 

आधुनिक युग में विश्व की समस्याओं के समाधान के लिये प्रादेशिक अभिकरण 
तथा स्युक्त राष्ट्रसंघ के निर्णयों मे दो परस्पर-विरोधी स्थितियों का जन्म होता है, 
क्योंकि प्रादेशिक अभिकरण केबल प्रादेशिक हितों को ही ध्यान में रखकर निर्णय 
करते हैं जबकि संयुक्त राष्ट्रव् सावभौमिक हितो को प्राथमिकता देता है। 
प्रादेशिकता-सम्बन्धी विगत अनुभव यह स्पष्ट करता है कि यद्यपि प्रादेशिक 
अभिकरण आर्थिक, प्राविधिक तथा प्रतिरक्षा म।मलो सम्बन्धी सहयोग के संवर्धन 
के लिये उपयोगी रहे हैं. तथापि सामान्य "राजनीतिक समस्याओं के समाधान में 
उन्हें असफलता ही मिलती है |? 

आज सम्पूर्ण विश्व वेशनिक तथा आविधिक प्रगति के फलस्वरूप सिकुड़कर एक 
केन्द्रित इकाई बनता जा रहा है तथा कोई भी प्रादेशिक युद्ध विश्व-युद्ध का रूप 
ले सकता है। अतः इन परिस्थितियों मे विश्व सस्था को शक्तिह्दीन बनाना मानव- 
जाति के लिये घातक है । हे ह 

विश्व फे राजनेताओं में सम्मवतः भारत के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री भी जबाहर- 
छाल नेहरू प्रादेशिक अमिकरणों की सदस्यता के सदैब विरोधी रहे थे । १२ जूस, 

१९५२ को भारतीय संसद में भाषण देते समय श्री नेहरू ने 'नायोर की आलोचना 

इस ग्रकार की, “यह आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा के ल्यि एक संधि के रूप में 
संगठित किया गया परन्तु इसने स्पष्ट रूप से अपने कार्यक्षेत्र को बढ़ा लिया है तथा 
सम्बन्धित्त राष्ट्री की औपनिवेशिक अधीन क्षेत्रों की सुरक्षा का भार अपने ऊपर ले 
लिया दे। जहाँ तक हम सम्बन्धित हैं, यह एक अत्यन्त गम्भीर मामत्य है। इसका 


4. केणपागा 7. ए७0०६ ००३, 'फत्हांजाण 07६2फाडबपंगा बयत ६४० एफ३११ खहा005'6, 
बऋ/नााढ!१०चरण 0कूप्फाडबाध०8, ४०, 3 ( ]9:4 ), 99- 202.204. 

2. 366 ॥९ 9. ७ ग्यवे ( 727, ), अब्बकक 5/०6३ क्ाब $० 2760०[फवकर व. एफ्राप्कल्क उप्र 
पदक 2.4०, 9-73. 





डर अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 


अमिप्राय तो यही है कि कतिपय देशों फो औपचारिक अथव[ अनीपचरि 
आश्वासन देना चाहिये कि ये औपनिवेशिक शासन, नहाँ कहीं यह हो, की ख्या 
करेंगे तथा बनाये रखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम अटल रुूपते 
ओपनिवेशिक शासन, जहाँ कहीं यह विद्म/न होने, के विरोधी है? ( “] [| 
88 ७ ०९६ [07 वेंरलाठ० 2एगंध5 हएए:८5४०णा |0७६ ॥६ #05 8एएथथाए व 
दावे ॥5 50096 गगते घगौ:दय एए०य छर्गी शढ ठरला०० ण पी6 ०र्णणा् 
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त०्छ ष्श एा|गढ्टां जाते प्रावंधाणंा। <णेंगाांव उर्णाए छगशरएढत क ९४१४७ 
२३६ गा०, 05 ०५ ०७, प्रभीदार>. ००905९वं. (० ०र्णव्पांगोँ एण6 
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यह स्मरण रखना हमारे लिये महत्त्वपूर्ण है कि अधिकांश मुरक्षा अमिकरणों 
की प्रेरक शक्तियाँ गैर-प्रादेशिक राज्य हैं। उदाहरण के लिये, 'सीशे! और सिन्टो! 
को प्रेरक शक्तियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ग्रेटब्रिटेन हैं । इन सैन्य गठबन्धनों 
के कारण राज्यों के मध्य सहयोग नहीं ब्रहिक छगा, फूट, मतभेद तथा ईर्प्या की 
भावना का असर अधिक हुआ है। 'सीदे? के फारण भारत तथा पाकिस्तान के 
सम्बन्ध खराब हो गये ( भारत ने 'सीये? की सदस्येता स्वीकार नहीं की ) जबकि 
'सेम्टो? ने अरब राज्यो के बीच फूट डाक दी | इन सुरक्षा अभिकरणों ने पहले से ही 
दो विरोधी गु्ों म विभाजित विश्व को और भी विभाजित कर दिया है। 
कुछ प्रमुख प्रादेशिक सेगठन 

(१) उत्तर अटलाण्टिक सन्धि-संगठन 
(र०ा /पीब्रापठ पिए९घए (0एग्याउइनांग ) 

उत्तर अय्छाप्यिक सन्धि-संगठन सयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा तथा यूरोप के 
कुछ राज्यों का एक संगठन है, जिसका उद्देश्य है : 

(के ) सोवियत संघ तथा अन्य साम्यवादी राज्यों के आक्रमण करने पर 
व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से अपनी रक्षा करना; हु 

(ख ) संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार पारस्परिक विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग से 
निबरदाना जिससे अन्‍्तर्सट्रीय शान्ति, और सुरक्षा एवं न्याय पर कोई खतरा 
न आने पाये; 


, उब्फ्रणा०यश सका, 8906०00०8 2949-7953 ( 0था, 954 ), 9. 228. 4७०४०१ ७ 
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(ग ) अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति-सम्बन्धी विवाद को दूर करना तथा पारस्परिक 
आर्थिक सहयोग को प्रोत्स।इन देना, आदि | 

इस संगठन की झा्तों पर ४ अप्रैठ, १९४९ को वाशिगठन में ३२ राज्यो-- 
संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, ग्रेटब्रिठेन, फ्रांस, बेल्जियम, पुरंगाछ, डेनमार्क, 
आइसकैण्ड, इटली, लक्जेमबर्ग, नीदरलैण्ड और नॉस्वे के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर 
किये | २४ अगस्त, १९४५ को यह सन्धि लागू हुई। बाद में १९५ र्में ग्रीस 
( यूनान ) तथा ठकीं तथा १९५५ में पश्चिमी जम॑नी भी इस संगठन में शामिल 
कर लिये गये। इसका संक्षिप्त नाम 'नागोर (१४७70 ) है। 


इस सन्धि फा केन्द्रीय पिन्दु अनुच्छेद ५ है जिसमे कहा गया है, “सन्धिकर्ता 
पक्ष सहमत है कि यूरोप अथवा उत्तरी अमरीका में उनमें से एक या अधिक पक्षो 
पर किया गया सशस्त्र आक्रमण सब पक्षो के विरुद्ध सशस्त्र आक्रमण माना जायेगा, 
तथा फछतः वे समझौता करते हैं कि, यदि इस प्रकार का सशस्त्र आक्रमण होता 
है, तो उनमे से प्रत्येक, सयुक्त राष्ट्र चार्ट के अनुच्छेद ५१ द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत 
या सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार के प्रयोग में, व्यक्तिगत रूप से तथा अन्य पक्षों 
की सहमति से, आक्रान्त पक्ष या पक्षों को सद्दायता करने के लिये ऐसी कार्रवाई 
करेगा जैसा वह आवश्यक समझे, जिसमें उत्तरी अय्लाण्थिक क्षेत्र में सुरक्षा की 
पुन: स्थापना के लिये सशर्त्र बछ का प्रयोग मी शामिल है? (“० एकजारड 
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अनुच्छेद ३ के अनुसार, “इस सन्धि के उद्देश्यों को अधिक प्रभावकारी दंग 
से प्राप्त करने के लिये, सन्धिकर्ता पक्ष, निरन्तर -आत्मनिर्भरता तथा_ पारस्परिक 
सहायता द्वारा, अल्ग-अल्ग एवं सयुक्त रूप से, सशख्र्‌ आक्रमण का प्रतिरोध करने 
के लिये अपनी व्यक्तिगत तथा सामूहिक क्षमता का अनुरक्षण एवं विकास करेंगेश 
(( '] ग्रतेद्य प्राण शींबणांएशेए 40 - बली।2ए० (० ०ंृं००ाए०३ ० पंप 
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पृडव्णफ, 07] रिह्ाप९5, ब्ल्एथाबाशु ्प्ते गंगा, 9 प्रार्ध8 -०(९णा- 
चंप्रणत०8 बाते र(टएए० ब्थैनिशए गादे फ्रणण्ल झंत, जी प्रधंगधा 
गाते 7०ए९०७ पीला तत्व छापे <रणी[व्लाएल ९8ए8टॉए (0० पंप 
धाणव्त रो: )। 

संगठन 

(१ ) उत्तर अटलाण्टिक परिपद्‌ :--यह इस सगठन का सर्वोच्च नीति 
निर्धारक अंग है | वर्ष में इसकी दो, या तीन बैठकें होती हैँ जिनमें सदस्यन्राय्यों 
के परराष्-मंत्री म!ग लेते हैं किन्त॒ ६९५१ से अगर प्रतिरक्षा तथा वित्त-मंत्री भी 
इसकी बैठकों में भाग लेने छग्रे हें | इसके अतिरिक्त परिषद्‌ की सप्ताह में एक या 
दो बैठकें भी होती हैं जिनमें संदस्य-राज्यों के स्थायी प्रतिनिधि ( राजदूत ) भाग 
छेते हैँ । परिपद्‌ की सभी बैठफो में 'नादो” का महासचिव अध्यक्ष के रूप में कार्य 
करता है। परिषद्‌ के सभापति का चुनाव “नादो? के परराष्टर-मंत्रियों में से 
वर्णक्रम/नुसार द्वोता हे । परिषद्‌ के सभी निर्णय सर्वसम्मति से डिये जाते है । 

(२) स्थायी सचिवालय :--नायो? के सचिवालय का प्रमुख महासचिव 
होता है । सचिवालय राजनीतिक मामछों, आर्थिक तथा विचीय, एवँ उलादन 
तथा संभार-तन्त्र ( |०४50०5 ) आदि कई खण्डों में बेटा हुआ है| 

(३) सैन्य समिति :--इसमें सदस्य-राज्यो के सेनाध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि 
रहते हैं । इसके अधीन सेना फे तीन कमान हैं- यूरोपीय कमान, अटलाम्यिक 
कमान और पैनल कमान जिसके अल्ग-अल्ग सेनाध्यक्ष हैं । चूकि आइसलेण्ड के 
पास सब्र सेनायें नहीं हैं, अठः उसका प्रतिनिधित्व एक असैनिक पदाधिकारी 
( सिविलियन ) द्वारा द्ोता है | 

१९६६ में फ्रांस ने इस संधि-संगठन से अपने सैनिक सम्बन्ध समाप्त कर दिये | 
उसी बर्ष नाथ! परिषद्‌ ने इसफा मुख्याल्य पेरिस से हृदाकर बुसेत्स ( बेल्जियम ) 
ले जाने फा निर्गय फिया । 

'तादो? के विपक्ष में वर्फ 

मद स्मरण करने योग्य है कि 'नाटो? फी एफ ओर तो बढ़ आहोजूना जुई 
है, पहीं दूसरी ओर इसका अत्यधिफ समर्थन भी फिया गया है। "नाटो! के 
विरोधियों फे अनुसार इस संधि-संगठन से धांति और सुरक्षा को बछ मिलने के स्थान 
पर शंका) भय तया अविश्वास उत्पन्न हुए ई तथा इसने शीतयुद्ध को बढ़ावा 
दिया है | इसने (पूर्व! और पश्चिम फे मम्य अस्तर्ाष््रीय तनावों छो 
जन्म दिया है तथा इसने पहले से ही दो विरोधी गुझों में रिमागित विश्व 
को और भी इिसंटित फर दिया है। सयप्ति समसीता-प्र खयुक्त राष्ट्र घा्दर 
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के अनुरूप हो सकता है तथापि उसकी भावना नहीं क्योकि इससे पुनः- 
शख्रीकरण को बढ़ावा मिलता है तथा यह विवादों को शान्तिपूर्ण तरीकों से 
नित्रशने की अपेक्षा युद्ध की तैयारियों पर व देता है। “नाथेः? के प्रमुख 
भाछोषक प्रो० ग्रेसन किके ( [2० (96950 था ) ने इसकी आलोचना 
करते हुए. कहा है, “संतुलन पर, इसका (सन्धि का ) प्रभाव संयुक्त राष्ट्रसंघ 
के प्रभाव को सम्भवतः कम कर दे। यदि इसने संयुक्त राज्य अमरीका और 
सोवियत संध के प्रमाव का विश्वव्यापी आधार पर विमाजन को बढ़ावा दिया तो 
यह सयुक्त राष्ट्रसंध के विकास के अवसरो को सम्त कर देगा ।*"******* यह 
सभ्मवतः सयुक्त रा्ट्संघ की महासभा में गुठनमतदान को प्रोत्साहन दे, 
प्रत्येक अवस्था में, यह विश्वास कर लेना अस्वाभाविक प्रतीत होता है कि इस 
सन्धि का सामुदायिक हितों, जो संयुक्त राष्ट्संघ की बुनियाद है, की संबृद्धि पर 
शायद्‌ एक लामदायक प्रभाव हो। इस सन्धि द्वारा अर्जित छाभ इन सम्माबित 
हानियों की क्षतिपूर्ति कर सकते हैं--एक गम्भीर -विध्चार का विषय है? ( “(99 
$बैगा0०, ॥8.( घी गिह३95 ) प्रा फियाएल /8. फिशु४ 0. तीशााओ (७ 
्रीपशाए७ ० ध्रढ (पढे. प॒द्दमाणाऊ व | ॥र/शाओल्त ७ हं0)्थ[ 
शड़ंगा णी रपरिशार० 97७ए४था (9 एफ४वे $च९5 घा्वे ॥8 80० 
एम्राफ, ६६ मी उल्तैएटल ६0 2था० ९ ०्‌ृएणांणाएपर&8 (० पल (ि्ाढ्वे 
[एक्षा०ा8 4०एणणप्रथा ११7 "६७ ॥ढ9 ६0 नर की०ट सकाए 
७ 08 जिया पिल्ताण७ (व्याधवं श5०7)9,१११११११* "व ७ाए ९ए०ा७ 
है ६९श॥३5 [छ-(शिएणील्वं ४०. 885प7९ (5: ॥७ - 98०६ 0धा ए०ं[ए पिबए० 
8 कैशाशीलत्र शीट एए०ए ऐ 8६ एाण्णांय ० ढ०्प्राणणाए [07९४8 
रोकी 8. प्रीढ णिणा्वंग्राणा | परीढ एव रिक्धाणाऊ ९ए/॥०४४० (० 
879890/9986. इए०९व. 09 म6 - छुगट। ९59. ०५७६ ॥76६8 एए०_)ढ 
पे58वए872९5, |$ 8 एा॥(९३ (07 इश्यं०प5 ए०प्रश्न॑तैशाइ॥ंठ्प- ॥77 


ध्राटो? के पक्ष में तके 


नादो? के समर्थकों के अनुसार यह सम्धि-सगठन किसी भी आक्रामक के 
लिये एक अग्रिम चेतावनी है कि यदि उसने 'नांटो? के किसी भी सदस्य-राज्य 
के विरुद्ध आक्रमम किया तो उसे कनाडा और स्युक्त राज्य अमेरिका सद्दित 
समस्त यूरोपीय शक्ति का सामना करना पड़ेगा। यद्द युद्ध-निवारक का कार्य 
करेगा । इसके अतिरिक्त यह सन्धि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के पूर्णतया अमुकूल हैं 
क्योंकि इसके अन्तर्गंत युद्ध के प्रतिरोध की व्यवस्थायें चार्टर के अनुच्छेद ५१ 


4. ऐए5:०च थव 4५. ३.ब7ज 7/2०967, 2#/टाचकगब्वं ठएुचआ्ं्यशा०0, छत 377, 
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द्वारा मान्य हैं तथा घार्टर का अनुच्छेद ५२ तथा अनुच्छेद ५३ प्रादेशिक 
अमिकरणों की वैधता को मान्यता प्रदान करता है। 
निष्कर्ष 
'नाटो? वस्तुतः सोवियत संघ के विरुद्ध एक गठबन्धन है जिसका भुख्य उद्देश 
सोवियत संघ के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाना है। '“नांदो? स्पष्ठतः स्युक्त राष्ट 
चार्टर के विरुद्ध है क्योंकि इससे सामूहिक सुरक्षा प्रणाढी तथा विश्वशान्ति दोनों 
के लिये ही खतरा है। यद्दी कारण है कि सोवियत संघ ने 'नागो? को “विश्व में 
अल्प्रयोग द्वारा आंग्ल-अमरीकी प्रभ॒त्व स्थापित करने के लिये? एक आक्रामक 
गठबन्धन कहकर तीत्र निन्‍दा की है। सोवियत संघ ने यह दोपारोपण किया है 
कि “नाटो? संयुक्त राष्ट्रसंघ जैसी विश्व संस्था की शक्ति तथा प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाने 
वाला एक महत्त्वपूर्ण कारक है| 
नागे का उद्देश्य यूरोप के सैन्य और राजनीतिक विभाजन के दुष्परिणामों तथा 
साम्यवाद के बढ़ते प्रसार को रोकना है । यदि यूरोप--पूर्वा यूरोप तथा पश्चिमी 
यूरोप--में विभाजित न होता तो कदाचित्‌ 'नाणो! का विशेष महत्व नहीं था; 
किन्तु जब तक यूरोप पूर्वी साम्यवादी देशों तथा पश्चिमी उपनिवेशवादी-साम्राज्य- 
बादी शक्तियों में विभाजित है; तब तक “नायर? अपने मूछ रूप में एक सैन्य गठ- 
बन्धन बना रहेगा। ग ; 
(२) दक्षिण-पृर्वे एशिया सन्धि-संगठन , 
( ह०एिबच टैआ8 ग्‌ृपढ्बाज (0एश॥5४पंणा ) 

८ सितम्बर, १९५४ को आस्ट्रेलिया, फ्रांस, प्रेटब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका, 
न्यूजीडैण्ड, थाइलैण्ड, पाकिस्तान, फिलिपीन के अतिनिधियों ने मिलकर मनिला 
( फिल्पीन ) में दक्षिण-पूर्व एशिया की सामूहिक सुरक्षा एवं. आर्थिक साधनों के 
विकास के लिये एक सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर किये जिसे 'दक्षिण-पूर्व एशिया सर्धि" 
संगठन' (52/70 ) कहा जाता है। इस सन्धि का दूम़्नरा नाम दिक्षिग/पूर्व 
एशिया सामूद्दिक मुरक्षा-सन्धि? ( 50पऐ-टि8४ 29७ (0०ीरलारए० 7ि8॑चाए० 
पृप७७ ) दै। इसे 'मनीठा सन्धि? ( मनी पैक्ट ) भी कद्दा जाता है। 

इस सन्धि में झगड़ों का श्यान्तिपूर्ण दंग से निपदारा, आक्रमग के विरुद्ध 
सामूहिक प्रतिरक्षा, आर्थिक प्रगति तथा सामाजिक कब्याध् को बढ़ावा देने बाछे 
अन्तर्राष्रीय सहयोग और प्राविधिक सह्दायता प्रदान फरने) स्वतन्त्र उंत्थाओं फ्ो 
सुदृद बनाने का प्रावधान दे । इस संधि में यद फट्दा गया दे फि किसी भी सदृस्य- 
राज्य के विरुद्ध सशस्र आक्रमग दोने या झास्ति भंग का मय द्वोने पर सभी सदस्य 
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गज्य अपनी वैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार सामूहिक कार्रवाई करेंगे ( अनुच्छेद 
४ ) | इस सन्धि पर हस्ताक्षर करते समय संयुक्त राज्य अमरीका ने अपनी स्पष्ट 
च्याख्या दी कि अनुच्छेद ४ के अन्तर्गत आक्रमण? शब्द का अमिग्राथ केवछ 
'साम्यवादी आक्रमण? से है। इसका तात्पये यह है कि साम्यवादी देशों द्वारा 
आक्रमण होने की अवस्था में ही संयुक्त राज्य अमरीका इस सन्धि के सदस्य-राज्यो 
की सहायता करेगा अन्यथा उन राज्यो के पारस्परिक विवादों में वह कोई हस्तक्षेप 
नहीं करेगा | 
* इस सम्धि के अनुसार खड़े किये गये सैनिक तथा असैनिक सभी संगठनों के 

कार्यालय बैंकोॉंक ( थाइलेण्ड ) में हैं। इसकी परिषद्‌ ( (/०ए००्णों ) में भाठ 
सदस्य-राज्यों के परराष्र-मंत्री रहते हैं । परिषद्‌ की बैठक प्रायः वर्ष मे एक बार 
हुआ करती है। 

पाकिस्तान अपने पूर्वी भाग ( अब बंगला देश ) को खो देने के बाद इस संधि 
से अढग हो गया । फ्रांस १९६७ में इसकी सैनिक गतिविधियों से अछ्ग हो गया 
तथा १९७४ में सधि का सदस्य रहते हुए. भी 'सीटो?र को अपना अंशदान देना 
बन्द्‌ कर दिया ।! पु पे 

(३ ) बगदाद-संधि ( केन्द्रीय संधि-संगठन ) 
छ8ह्वीवंग्व [200 ( ('०घ्वर्ग गिब्णए (2इश5४४०7 ) 

मध्यपूर्व के देशों, विशेषकर टर्की और ईराक द्वारा पारस्परिक सहयोग तथा 
सुसझ्षा के निमित्त बगदाद में २४ फरवरी, १९५५ को एक समझौता किया गया था 
जो 'बगदाद-संधिः के नाम से श्रसिद्ध हुआ । उसी वर्ष ४ अग्नेल को ग्रेटब्रिटेन, २३ 
सितम्बर को पाकिस्तान और ३ नवम्बर को ईरान इसमें शामिल हो गये । १९५६ 
में संयुक्त राज्य अमरीका इसकी आर्थिक: और विध्वंस-विरोधी ( ()०एघ/०- 
5० एशश्ं०० ) समितियों का तथा १९५७ में इसकी सैन्य-समिति का एवं 
१९६१ में इसकी वैज्ञानिक समिति का सदस्य हुआ। ५ मार्च, १९५९ को अंकारा 
में संयुक्त राब्य अमरीका और की के बीच तथा ईरान और पाकिस्तान के बीच 
द्विभुजी सुरक्षा समझौते हुए । जब २४ माचें,' १९५९ से ईराक ने विधिवत्‌ इस 
संधि-संगठन की सदस्यता त्याय दी तब इसका मुख्यालय बंगदाद से हटाकर 
अंकारा स्थानान्वरित कर दिया गया । २१ अगस्त, १९५९ से इस संधि का नाम 
घगदद पैक्ड अर्थात्‌ बगदाद-संधिर से बदछूकर 'मेम्द्रक ट्रीटी आगरेनाइजेशनर 
((छोपू्‌0 ) अर्थात्‌ 'केनल्‍्द्रीय सधि-संगठनः किया गया । 

केन्द्रीय सधि-सगठन? के मुख्य छक्ष्य हैं :-- 

(१) संधि में शामिल देशों की सुरक्षा, 
4, ज्वारय, पका, ब्दु ७णकन भ, 7025, 9. 78. 


ल्र 


श््८ अन्तरोष्ट्रीय संगठन 


(२) एक-दूसरे के मामलों में अहस्तक्षेप, और 

(३ ) किसी सदस्य-राज्य को ऐसी अस्तर्राष्रीय संस्था में श्यामिल नही होने 
देना जिसके उद्देश्यों से इसके उद्देश्य सामंजस्य न रखते हों । 

केन्द्रीय सधि-संगठनः! का एक प्रशिक्षण केन्द्र ईरान में है। यह ईगन, 
टकीं और पाकिस्तान स्थित विभिन्न प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों को वित्त; 
उपफेरण तथा कमचारी-इन्द द्वारा सहायता प्रदान करता है । 

पाकिस्तान अपने संश्रयों ( 8॥870०5 ) से काफी असतुष्ट दिखायी देता है 
और यही कारण है कि इसने साम्यवादी चीन से कई समझौते सम्पन्न कर रखे हर 
यह इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र परराह-नीति के निर्माण का 
प्रयास कर रहा है। लेकिन यह दूसरी ओर मुसल्मि देशो- से भी घनिष्ट सम्बन्ध 
बनाये रखने का इच्छुक दै। यदा-कदा पाकिस्तानी नेताओं ने पाकिस्तान) 
अफगानिस्तान तथा ईरान को एक परिसघ या सघ का-रूप देने का प्रस्ताव रखा ह्वै। 

यह स्मरण करने योग्य है कि पाकिस्तान ने टर्की और ईरान के साथ एक 
नये क्षेत्रीय संगठन फी स्थापना की है डिसे 'रीजनछ कोआपरेशन फॉर डेवलपमेन्ट” 
(्‌ [र९ह्2०0णं (7गृथनॉ०ा कि एि०प्थैग्फवा: ) के नाम से जाना जाता है। 
वस्तुतः रीजनल कोआपरेदन फॉर डेवल्पमेन्टः ( २.) ) सेन्टो ( ८हश0) 
में प्रवेशप्रात्त एन तीन मुसलिम राज्यों के साइचर्य का परिणाम है किन्द इसक 
सदस्य-राज्यों ने इसे एक प्रथक्‌ संगठन माना - है। पाकिस्तानी प्रवक्ताओं 
ने इसे , “विकासशील देशों के मध्य क्षेत्रीय सहयोग का प्रथम उदाइरणए 
(५॥० गहन ०8० एो०९ ० उब्छांणार्ण ८००एथनीांण भा०६ बब्श्थैंगएणश 
788#0०79? ) कहा है 2 मरिय 

कुछ विद्वानों ने केन्द्रीय सधि-संगठन ( (व्िप[00) को एक रद 
गठबन्धन? ( ]००६७ धीया०० ) कहां है [2 पामर और परकिन्स ( छफिव 
७7 एल: ) ने एक सामूद्दिक सुरक्षा संधि के रूप में 'सेन्दो? को एक “हुल्नछ 
व्यवस्था? ( ९०: ग्याधाएथयलय ) की संज्ञा दी है ।* 

(४), घारसा-संधि 
( 9/558७ २6०) हे 

९५५ में जब पूँजीवादी राष्ट्रों ने पश्चिमी जमेनी ( फेडरल रिपन्लिक आफ 
जर्मनी ) के झस््रीकरण करने का निश्चय किया और उसे जादोः का सदस्य बना 


3. 86० मकान कहर, (अड्मामं 86, 2965 )» 
उफात्ताकारंमादों उत्धेषव+0घऊ, 9० 584५ 

2. हरबगघ98799, 4फ्रड उिचेागऋल वथु सेगसंका+, ए। 307: 

3. उ॥प्रधकापाकाप्प उत्ददवा9प्ग, 9- 534: 


चुण्गव्व प्रा एडल्ट #घवे एशिाएए७ 


प्रादेशिकता तथा प्रादेशिक संगठन १०९ 


लिया तो सोवियत संघ ने मई, १९५५ में वारसा ( पोलैण्ड ) में “यूरोप में शान्ति 
और मुरक्षा के निमिच यूरोपीय देशो का सम्मेलन? ((>णाश्चिा०० ० +िफ््फृल्ता 
((0फएारड गा शिश्ीलएप्णावीप्रह्ठ ९४००. 87वें 5९०णरा३ ) आयोजित किया 
इसमें सोवियत संघ, पोलैण्ड, स्मानिया, दँगरी, अल्यानिया, पूर्वी जमेनी, बलगेरिया 
और चेकोस्लोवाकिया ने भाग लिया। साम्यवादी चीन का भी एक ग्रेक्षक 
(०कप्थाए ) इसमें उपस्थित था | १४ मई, १९५५ को इस सम्मेलन में भाग लेने 
बाछे देशों के प्रतिनिधियों ने एक संघि-पत्र पर हस्ताक्षर किये जी वारसा-संधि या 
बारस। पैवट के रूप में प्रसिद्ध है। इस प्रकार, वास्सा-संघि ( वारसा पैक्ट ) 
सोढियत संघ तथा अन्य सात साम्यवादी देशो--अल्यानिया, अलगेरिया, हंगरी, 
पूर्वी जर्मनी (जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक), पोलैण्ड, रूमानिया और चेकोस्ल्रोवाकिया 
द्वार हस्त,क्षरेित की गयी।! इस संधि का पूरा नाम “पूर्वी यूरोपीय 
सुरक्षा-संघिः ( 65६ >पल्‍7०फथ्णा 5००णगाए 8० ) है। इसका भूल उद्देस्य 
पश्चिमी राष्ट्री के उत्तर-अदल्मण्टिक संधि-सेगठन ( नाये ) के मुकाबले को एक 
संस्था स्थापित करना था। बारस पैक्ट इस प्रकार 'नागो? के विदद्ध साम्यवादी 
देशों का एक सैन्य संगठन है! 


वस्तुतः बारसा पैक्ट का निर्माण 'नादो? में पश्चिमी जमनो द्वारा सदस्यता 
प्र त्त कर लेने से उत्पन्त भय के विरुद्ध हुआ है | इस संघि के अनुच्छेद ४ में यह 
व्यवस्था है कि, “क्रिसी एक सदस्य-देश पर आक्रमण सभी सदस्य-देशों पर 
आक्रमग माना जायेगा? ( 8॥ ७४७९८ ०णा णा० अ#फ] |6३०एण ९0 83 जया 
808६ ०० शौ|/ ) एवं अनुच्छेद ५ के अन्तर्गत सदस्य-देशों के सशख्र सेनाओं 
की एक संयुक्त कमान ( णातीहवें व्थगाघाआर्त ) बनायी गयी ई। सेनो के 
संयुक्त कमान का प्रधान कार्यालय मास्को में है। 


वारस.-संघि में सभी देशों की समान स्थिति दै तथापि यह्द स्पष्ट है कि सोवियत 
संघ ही इसका मुख्य दक्ति-केन्द्र है तथा अन्य राज्यों फी स्थिति उपग्रह्दी राज्यों फी 
तरह है| इस संधि में सोवियत संघ की स्थिति 'नाढो? में मंयुक्त राज्य अमरीफा 
से भी अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली है । इस सत्य फो अस्वीफार गई किया 
जो सकता कि वारसा-संधि के अभाव में भी सोवियत संघ की स्थिति काफी हृंढ़ 
रहती और इन उपग्रद्दी राज्यों पर सोवियत संघ का निय॑त्रण उतना दी मभाभी 
होता | वारसा-संघि से एक छाम अवश्य हुआ है दि सोवियत संघ को इन राज्यों 
में हस्तक्षेप (॥४४७४४ण ) करने का फामूनी अधिकार प्राप्त दी गया है| 


3. इन साम्यवादी देशों ने सोवियत संघ के साथ द्विपक्षीय संधि (॥7 
ध्णज ) भी किया दे । ह 


श्द० * अन्तर्राष्ट्रीय संगठन... 


उदाहरण के लिये, १९५६ में इंगरी के आन्तारिक विद्रोह को दवाने और १९६८ 
में चेकोस्छेवाकिया की सरकार को सोवियत समर्थक नीति अपनाने के लिये बाध्य 
करने के उद्देश्य से सोवियत हस्वक्षेप वारसा-संघि की व्यवस्थाओं के अन्वर्गत 
ही हुआ था। सोवियत संघ का दृष्टिकोष यह है कि साम्यवाद को शरक्तिदीव 
बनाने के लिये जो भी आन्तरिक विद्ोह होंगे, उन्हें, शह्म आक्रमण के समान ही 
माना जायेगा । 
वारतसा-सेधि का सुख्य अंग “परामशंदात्री राजनीतिक आयोग? ( (.०ा४एँ- 
फ्राए० रिगेहरर्लो (.०घ्ण्ांंअ०य ) है जो. आवश्यकतानुसार सहायक अंगी के 
स्थापना कर सकती हैं। १९५४६ भे इसके सदस्य-देशों के अतिनिधियाँ द्वारा 
म/स्को में एक संयुक्त सचिवालय स्थापित किया गया । अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का 
अध्ययन करने तथा परराष्ट-नीतियों के सम्बन्ध में आवश्यक सुझाव देने के निर्मित 
१६५६ के अन्त में एक स्थायी आयोग भी गठित किया गया । .. स; 
संक्षेप मे, वारसा-संधि का राजनीतिक महत्व वीन कारणों से है :-- 
( १ ) बारसा-सपि पूर्वी यूरोप के राज्यों को एकता के सूत्र में बॉधने वाला एक 
औपसशारिक संगठन है, < हु 
(२) वारसा-सपि सदस्य-देशों का गैर-साम्यवादी संगठनों में अवेश निशेष 
घोषित करके उनकी पभुसत्ता एर म्तिबन्ध लगाता है) तथा हा 
(३) वारसा-संधि के माध्यम से सोवियत संघ अपनी परराष्ट्रनीति के पक्ष में 
अधिकांश साम्पवादी देशों का समर्थन प्राप्त कर लेता है जिसको वतमान उमंग 
में विशेषकर रूस-चीन विवाद के सन्दर्भ मे उसे आवश्यकता है । हे 
यह हमे स्मर्य रखना चाहिये कि सैन्य संधियों चाहे प्रजातातिक देशों को दीं 
या साम्यवादी देशों की, वे मूलतः सामूद्िक सुरक्षा में अविश्वास के फलस्वरूप द्दी 
विकसित हुई हैं ।यह भी विवादास्प्रद हे कि सैन्य संधियों ने शुद्ध को बढ़ावा 
दिया है अथवा अन्तर्राप्रीय तमावों को कम किया है, तथापि यह सत्य है कि जे 
तक * इमारे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बस्धों में मूछबभूत परिवर्तन नहीं आते, सैन्य संधि्ाँ 
अन्चर्राष्ट्रीय राजनीति का स्थायी अय बनी रहेंगी। . ४; 
लो (५) अरब छीग 
( 20 ,680०७ ) ८ 
२२ मार्च, १९४५ को काहिरा में अरब राष्ट्रों ने अरब क्की एफता फोम रख 
के छिये एक संधि-पत्र पर हस्ताक्षर कर एक संघ का निर्मात किया जिसे “अरब 
राज्यों की डीगर-( छल ,0०४०० री /ऑधर्कण शिरकत ) या “जखर लीग! 
( 85 ८०पए७ ) कहा जाता है। यह स्मरण करने योस्व है कि अकबर 


ग्रादेशिकता, तथा प्रादेशिक संगठन श्ट१्‌ 


१९४४ को ही पॉच प्रमुख अरब राज्यॉ-मिख, सीरिया, ट्रांसजो्डन, इराक और 
लेबनान 'ने “अरब राज्यो की लीग? की स्थापना हेंतु एक समझौता कर रखा था । 
मिल, सीरिया, इराक, जोडन, छेबनान, सऊदी अरब तथा यमन इसके प्रारम्भिक 
सदस्य हैं। लीविया, सृडान, मोरक्क्रो, व्यूनिशिया, कुवैत, अब्जीरिया तथा बहरीन 
ने भी अरब्र डीग की सदस्यता ग्रहण कर ली है| सूडान, लीजिया, मोरक्को तथा 
ध्यनिशिया को लेकर १ अक्टूबर, १९५८ को अरब लीग के सदस्य-राज्यो की 
सख्या १० थी । १९६४ तक इसके सदस्य-राज्यों को संख्या १३ थी जिनमें 
मॉरिटेनिया को छोड़कर सभी स्वतंत्र तथा मुख्य रूप से अरब राज्य शामिल ये | 


“अर राज्यों की लीग की संधि” ( 28८ णी॑ 6 [०७४०९ ० /४० 
$॥8(४७ ) में इसके निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य घोषित किये गये हैँ :--- 

(१) सदस्य-राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध को मुद्दद बनाना, 

(२ ) सदस्य-राज्यो के मव्य हुए. समझौतो को क्रियात्मक रूप देना, 

(३ ) राजनीतिक क्षेत्र में साम॑जस्यपूर्ण सहयोग, 

(४ ) सदस्य-राज्यों की स्वाधीनता तथा प्रभुसत्ता की रक्षा, तथा 


(५ ) आर्थिक, वित्तीय, सस्कृतिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, संचार तथा 
तत्सम्बन्धी विपयो में पारस्परिक सहयोग ।* 
अरब लीग का प्रधान अंग परिषद्‌ ( ()०एार्लां ) है जिसमें सभी सदस्य-राज्यों 
का प्रतिनिधित्व होता है । सुरक्षा विषयो पर परिषद्‌ के निरणेयो को बन्‍्धनकारी होने 
के लिये स्वंसम्मति से स्वीकृत होना आवश्यक है | परिषद्‌ फे मत में इस समझौते 
के अधीन अपने दायित्वो का पालन न करने वाले किसी भी राज्य फो छौगसे 
सभी 'सददस्यन्शज्यों को सदंसम्मति से निकाछा जा सकता है। परिषद्‌ फी प्रैठकें 
वर्ष में दो बार होती हैं । कादिरा में स्थित सचिवालय इसका मशासकोय अंग है। 
इस समझौते ( पैक्ट ) में इसकी शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है फिनतु इसने 
एक प्रभावद्याली तथा स्वतंत्र भूमिका निभायी द जो विशेषकर इसके प्रथम महा- 
सचिव ( सेक्रेटरी जेनरल ) अन्दुल रहम/न अजाम पःश्ा ( /४00ं (रणीशवा 
दीखटगा। ?मल्ली७ ) के व्यक्तित्व तथा प्रयाखो का परिणाम हैं। सचिवालय फरई 
मुख्य खण्डों यथा राजनीतिक, कानूनी, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रेस तथा प्रचार 
( पब्लिसिदि ), प्रद्यासकीय तथा विचीय और फिलिस्तीन ( 8०६४४० ) विभागों 
बेटा हुआ है। अरब लीग ने इन विभागों के समरूूप ही कई समितियों ,"ऐी 
स्थापना की है। 
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श्दर अन्वरोष्ट्रीय संगठन 


अरब लीग संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयाके में एक स्थायी पर्यवेक्षक ( िशाण०- 
गद्य (0050ए०7 ) रखती है तथा इसने संयुक्त राष्ट्व को अधिकांश विशिः 
अमिकरणों से औपचारिक तथा अनौपचारिक समझौते सम्पन्न किये हैं। इसने 
अनेक देशों में सूचना केन्द्रों की स्थापना की है जिनमें चार तो केवल संयुक्त सम्य 
अमेरिका में हैं |! 

१९५३ में अरब लीग की परिपद्‌ ने [)ज्ञाए6 री /0वए०००९ कक 
80०६४ की स्थापना की जो अरब मामल्ये में विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने 
का महत्वपूर्ण केन्द्र है। १९५७ में अरब छीग ने अरब राज्यों की आर्थिक, 
विच्ीय तथा सामाजिक योजनाओ में तालमेल बनाये रखने के लिये आर्थिक विकास 
के लिये अरब वित्तीय संस्था ( /99 गाल प्रद्राणाणा गि सिल्ताणां० 
[0०२००ण०ा८ ) जिसे अरब बेंक भी कहा जाता है, तथा आर्थिक एकता के 
डिये स्थायी परिषद्‌ की स्थापना की | अरब छीग ने अरब न्यायालय (//० 
(००६ ॑ 2०ञ८० ) की प्रारूप संविधि का निर्माण किया. है किन्तु ढीग के 
सदस्य-राज्यों ने इस प्रकार के न्यायालय की स्थापना में कोई विशेष दचि नहीं 
दिखायी है जो अरब राज्यों के बीच विवादों के झान्तिपूर्ण समाधान से सम्बन्धित 
इस संधि को व्यवस्थाओं को कार्यान्वित करने में सहायक हो सके | 

अख लीग की स्थिति को शक्तिशाली करने की दिशा में इसके सदृस््य- 
राज्यों द्वारा १९५० में एक सामूहिक सुरक्षा संधि हस्ताक्षरित की गयी जिसे “संयुक्त 
सुरक्षा तथा आर्थिक सहयोग की संधि” ( 76७७ रण #ैगा। >र्थशाए० $पव 
[००४००प्यां० (2००एथ८०४०४ ) भी कह्दा जाता है | ईराक द्वारा अनुसमर्थन मिलने 
पर यह संधि १६ मार्च, १९५२ को अस्तित्व मे आयी | इस संधि द्वारा यह व्यवस्था 
की गयी कि एक सदस्य-राज्य पर आक्रमण सभी सदस्य-राज्यों पर अक्रमण माना 
जायेगा तथा आक्रमण की स्थिति में अरब छीग इस सधि का पालन संयुक्त राष्ट्र 
चार्टर के अनुच्छेद ५१ ( आत्मरक्षा का अधिकार ) के अनुसार करेगी। 

अरब लीग की स्थापना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण रहा है--फिलिस्तीन की 
भूमि को यहूदियों से खाली कराना । वस्तुतः फिल्स्तीन की समस्या ने ही अब तक 
अरब लीग के सदस्य-राज्यो को सगठित बनाये रखा है | १९४८ में इजरायछ नामक 
राज्य की स्थापना के उपरान्त अरब छीग का सबसे बड़ा रुक्ष्य इजरायछ के विदद्ध 
संगठित होकर उसके अस्तित्व का विरोध करना रहा है। १९५६ के स्वेज सकट के 
समय जब ब्रिटेन तथा फ्रास ने संयुक्त अरब गणराज्य ( मिस ) के विदद्ध 
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प्रादेशिकता तथा प्रादेशिक संगठन श्८३्‌ 


ध्छ) प्रयोग किया था तो अख लीग के संदस्व-राज्यों ने मिल्र को पूर्ण 
सहायता प्रदान की | जूत १९६७ में इजरायछ तथा अख राज्यों के बीच पुनः 
युद्धाग्नि भड़क उठी जिसमें इजरायऊू की श्रेष्ठत ने अरब राज्यों की प्रतिष्त को कम 
कर दिया और अरब लीग भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी । 
मदस्य-राज्यों के राजनीतिक मतभेदो तथा उनकी परराष्ट्रनीतियों में मिन्नतार्ये 
होने के कारण अख लीग को एक शक्तिशाली क्षेत्रीय व्यवस्था कहना ठीक नहीं 
होगा फिर भी, अरब लीग की स्थापना से यह लाभ अवश्य हुआ है कि इससे 
सदस्य-्राज्यों को संयुक्त राष्ट्रसेथ भें एक गुट ( 9००) के रूप में मतदान करने 
तथा अपने प्रभाव को प्रदर्शित करने का अवसर मिल है। १९ जून, १९५० के 
'जेरूसलम पोस्ट? ( (७७४णे०ग ०५ ) में डेविड कोर्टने ( [08श (>०प्रा06५ ) 
ने अरब लीग की प्रशंसा में लिखा हैः---/0$ & &शे०णांगपलते छापे ९6०० 
#0९ पाए) म ( ०0 [९७६०९ ) 3 पढरएढ/ हशाडंटठ: 9प: की. ॥88 
ल्जभल्ते, हाणते शी छतंशछ) 8७ 8. णिापरणे ४ढए्ण १0. एल७० ४ 
णागाण ल्छथगर्ण एगीटए ०७ ण 8 प्रश/णण. वा्ीए ह॥०)8 76 
#ब्ण 9865०) मिख के ख्यातिलब्ध विद्वान बी० बी० बोटरोस-घाली 
(9. ५, 8०0०४०४-()०ा ) ने ठीक द्वी कहा है, “यदि लीग शक्तिहीन 
भी हो जाय तो अरबों के लिये इसकी प्रतिष्ठा अक्षुण्ण 'बनी रहेगी, केवल 
इसलिये नहीं कि यह प्रथम गैर-पश्चिमी अन्तर्राप्रीय संगठन है. बह्कि इसलिये कि 
यह अगादिर से अदेन तक अख-जनता की एकता, का प्रतीक है? ( “फसल 
0६ ],९७४७७ ९९००७६३ जच४:०, (७ ७97९४७४९ (ण शी६ /7०)5 + गशप्ला।३ 
प्रकट) प्र: व्णौज [6०8०३४ ॥ $$ (6 गा: ग07-फ/९्रशा प्राध्याकापार्थों 
णहध्णाउक्षाणा 9६ ७९८७४७६७ ६ 39प्रा0एै७65 2४४० एच; ० पैड 9९०फ्रो० 
वणा३ 28540 ६० 00०7१, ) ।? निस्सन्देह अरब लीग अरब-विश्व के छिये 
राष्ट्रीय पुनर्जागरण ( 7७000४] 7९शंएर्श ) का द्योतक है। ह ४ 


(६) अफ्रीकी एकता संगठन 
( (00एध्याह्रधणा णी है तत्व (जाए )- 
अफ्रीकी देशों का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन है जो “अफ्रीकी एकता 
संगठन” ( (3000 ) के रूप में प्रसिद्ध है और जो अफ्रीकी प्रादेशिक संगठनों में 
सइसे व्यापक तथा सबसे अधिक क्रियाशीछ माना जाता है। मई १९६३ में ३० 
खतंत्र अफ्रीकी शोों के प्रधानों का एक शिखर सम्मेलन अदिस अशाज्ा में 


कप * में हुआ 
+ (५०४६१ 78 एशेएशक 89५. एस्टघ०3, उंग्रद्प्रदा०6व वा: 
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था ज़िसने अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना अफ्रीका को साम्राज्यवादी और 
उपनिवेशवादी चंगुल से मुक्त कराने के लिये की | घाना के महान नेता एन्क्रमा को 
इस बात का सर्वाधिक श्रेय दिया जाता है| इथियोपिया के सम्राद हेले सिल्यसी का 
भी बड़। योगदान रहा है। इटली के विरुद्ध उन्होंने स्वाधीनता की जो लड़ाई छड़ी 
थी, उसके कारण पूरे अफ्रीका में उनके प्रति बड़ा आदर था | इसी तथ्य को ध्यान 
में रखते हुए संगठन का मुख्यालय अदीस अबाबा में रखा गया। जातीय पार्थक्य 
तथा र॑गमभेद की मीति बरतने वाले दक्षिण अफ्रीका ( अंजानिया ) तथा रोडेशिया 
( जिब बुबे ) इस संगठन से बाहर हैं । 
सम्पूर्ण अफ्रीका में राजनीतिक जागरण उत्पन्न तथा संगठित करने में अफ्रीकी 
एकता संगठन ( ओ० ए.० यू०, आर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी ) का बड़ा 
योगदान है | इसी दर्रे पर फ्रास ने फ्रेंचभापी अफ्रीकी देशों का संगठन बनाया था 
ओकाम ( आर्गेनाइजेशन फॉर केरिबियन, अफ्रीका, मालागासो, मॉरिशस ) पर 
यह संगठन अफ्रीकी एकता संगठन जैसी राजनीतिक स्थिति नहीं बना पाया। हाँ, 
इससे अफ्रीका को आर्थिक छाभ अवश्य हुआ | 
इस सगठन के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं :--- 
(१) अफ्रीकी एकता तथा अखण्डता में वृद्धि, 
(२) राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य-सम्बन्धी, वेशनिक तथा 
प्रतिरक्षात्मक नीतियों में सामंजस्य, 
(३ ) अफ्रीकी देशों से उपनिवेशवाद का उन्मूछन, तथा 
(४ ) सदस्य-राज्यों की प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता तथा स्वाधीनता की मुरक्षा । 
अफ्रीका एकता संगठन के चार्टर के अनुसार इसके प्रधान अंग निम्न हैं :-- 
(१) राज्यों और सरकारों के अध्यक्षों की समा ( 0६६४ 9ए ण निल्तंड 
० $७॥० 0०१ (00एश7079९॥६ ) जिसकी बैठक वर्ष में एक बार होती है। 
(२) मंत्रिपरिपद्‌ु ( 5०ण्ार्लों. रण विक्राक्षश5 ) जिसका गठन परराष्टर- - 
मंत्रियों द्वारा होता है तथा जिसकी बेठक वर्ष में दो-घार होती है, 
(३ ) महासचिव के अधीन एक सचिवालय, तथा 
(४ ) मध्यस्थता, संराधन तथा पंच-निर्णय आयोग ( (?०फ्रश्ांड्शणा ० 
जर्मआा०, (०्रथ्रौद्घव॑तफर ब्यवे सैवजिागशाणा ) 
१९६४ में अफ्रीकी एकता संगठन के सदस्य-राज्यों की संख्या रे४ थी जबकि 
नवम्बर १९६६ में सदस्य-राज्यों.की संख्या ३८ हो गयी थी | 


अफ्रीकी एकता संगठन की समा ( असेम्बडी ) तथा परिषद्‌ (कॉसिल ) के 
भस्तावों में आये हुए. मुख्य राजनीतिक वियय उपनिवेशवाद, दक्षिण अफ्रीका की 


प्रादेशिफता'तथा प्रादेशिक संगठन श्ट५ 


जातीय पार्थक्य ( 8एथ्शछवते ) तथा रंगमेद नीति, अफ्रीका, रोडेशिया तथा कांगो 
में पुतंगाली प्रदेशों का भविष्य, संयुक्त राष्ट्सेंघ में अफ्रीकी प्रतिनिधित्व तथा 
अफ्रीकी एकता संगठन का राजनीतिक विकास रहे हैं । 

यह ध्यान देने योग्य है कि अफ्रीका को अधिक संगठित बनाने में अफ्रीको 
नेताओं से अधिक योगदान सालाजार, बोस्टर और इयान रिमिथ का है। इनके 
अत्याचार, आतंक और अमानवीय व्यवद्दार यदि नहीं होते, तो ध्वायद अफ्रीकी 
राज्य इतने शीघ्र संगठित नहीं होते और न द्वी अफ्रीकी एकता संगठन की घुनियाद्‌ 
पड़ी द्वोती | ; 

आज सारा विश्व अपने क्षेत्रीय हितों की रक्षा के लिये एकताबद्ध दो रहा है । 
“बूरोपीय आधिक समुदाय” एक तरह से यूरोपीय देशों का संसद है। लेटिन 
अमरीका के देश भी संगठित हो रहे हैं । आज अफ्रीका एकता संगठन की एक- 
जुट शक्ति के सहारे अफ्रीका अपनी 'सम्पूर्ण-मुक्तिः के लिये संधपंरत है। नामित्रिया 
( दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका ) मे इसका संघर्ष चल रद्ा है तथा जिंवाबुबे ( रोडेशिया 
का अफ्रीकी नाम ) तथा अंजानिया (दक्षिण अफ्लीका का अफ्रीकी नाम) में भी 
इसकी लड़ाई मुक्ति के द्वार को दस्तक दे रही है | अफ्रीका की भूमि से पुतंगाल के 
उपनिवेश का सफाया हो चुका है। उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों 
अफ्रीका की बढती एकता के कारण घत्रड़ा गयी हैं। अफ्रीकी एकता संगठन की 
बढ़ती शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक यद्द है कि इसे अपनी लड़ाई में सफलता प्राप्त 
हुई है। मोजांबिक और अंगोला में इसने अपनी शक्ति का परिचय दिया है। 

अफ्रीकी एकता संगठन ने कुछ सीमा-विवदों का समाधान करने में एक 
महत्वपूं भूमिका निमायी है। सबसे बड़ी तथा महत्वपूर्ण सफलता है सम्पूर्ण 
अफ्रीका की मुक्ति । गत डेद दशक में अफ्रीका ने अपनी सरजमीन से उपनिवेशवाद 
को उखाड़ फेका है। आर्थिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों म॑ क्रान्तिकारी परिवर्तन दो 
रहे हैं | 'अंध मद्दाद्वीप के काले जानवर? मनुष्य बनकर विश्व-जीवन को प्रभावित 
कर रहे हैं| संसार का फोई भी देश या मद्दाद्वीप इतने थोड़े समय में इतनी गति 
से जाग्रत नहीं हुआ है। 


(७) यूरोपीय समुदाय 
( जिपाणृव्षा (ग्राप्रणा॥९5 ) 
पश्चिमी यूरोप के छः देशों-फ्रांस, वेल्जियम, इटडी, पश्चिमी जमंनी, छक्लेमवर्ग 
और नीद्ररैण्ड्स ने अपने देशों की प्रगतिशोल आर्थिक अखण्डता कायम करने के 


देखिये, धमंयुग में प्रकाशित छेख, अप्लीडी एकता संग्झन का ऐ्रेतिदासिक 
महस्त घु० <-९. ४ 


री ] 


१८३ अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 


उद्देश्य से तीन समुदायों की स्थापना की है तथा उन्हें अपनी वृहचर राजमीतिक 
एकता का साधन बनाया है | ये तीन समुदाय हैं 

(अ) यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय ( 8050), 

(ब) यूरोपीय आधिक समुदाय ( सिडि(2 ); तथा 

(स) यूरोपीय आभविक शक्ति समुदाय ( सिपाणा। ) । 
१९६७ को इन तीन समुदायों की कार्यपालिकाओं तथा परिपदों का विल्यन 
एक आयोग में कर शिया गया । समुदाय की सन्धियों का कार्यान्वयन इसी आयोग 
दायित्व है|, समुदाय के अन्तर्गत यूरोपीय पालियामेन्ट एवं न्‍्यायाधिकरण हैं। 
यूरोपीय समुदाय के आयोग का कार्यालय बुसेढ्स में है। यूरोपीय पार्लियामेन्ट तथा 
न्यायाधिकरण के कार्यालय लक्जेमत्र्ग में स्थित हैं । 

(अ ) यूरोपीय फोयढा तथा इस्पात समुदाय 
( #िप्रकफुब्बा] (०र्ग धगर्व 56९ 0ग्रगणा।/ ) 

फ्रांस, वेहिजयम, इटली, पश्चिमी जमनी, लक्जेमत्रग॑ और नौदरहैण्ड्स के 
पतिनिधियों द्वारा पेरिस में इस्ताक्षरित संधि-पत्र के अनुसार १० अगस्त, १९५२ को 
यूरोपीय कोयछा तथा इस्पात समुदाय? अर्थात्‌ 3९8८ की स्थापना की गयी। 
यह समुदाय १९५० में फ्रांस के परराष्र-मंत्री झूमां द्वारा प्रस्तुत की गयी योजना पर 
आधारित दै। इसलिये इसे 'झूमां योजना? ( ६एण४०० 7|०॥ ) भी कद्दा जाता 
है जिसके अन्तगंत फ्रांस तथा जमेनी के कुल कोयले तथा इस्पात के उत्पादनों को 
सप्रहीव कर पश्चिमी यूयेए के देशों के लिये सुलभ करना था। इसके द्वारा पश्चिमी 
यूरोपीय देशों के बीच कोयले तथा इस्पात के उद्योग में होने वाली प्रतिस्पर्दा को 
दूर कर एकता ,लाने का प्रयास किया है। १९६७ में यूरोपीय कोयछा तथा इस्पात 
समुदाय की संधियों के कार्यान्वयन का दावित्व यूरोपीय आयोग को सौंप दिया गया | - 
सदस्थ-राज्यों के लिये कोयले और इस्पात का एक साझा बाजार स्थापित किया 
गया है तथा भेदपूर्ण नीति का बहिष्कार कर उक्त वस्तुओं पर ढूणने. वाले कई 
व्यावसायिक कर एवं प्रशुल्क उठा दिये गये हैं। 

यूरोपीय कोयछा तथा इस्पात समुदाय में प्रवेश प्राप्त करने के डिये प्रेटब्रिदेन 
ने भी १९११ में अपनी इच्छा प्रकट की थी किन्त॒ फ्रांस की अस्वीकृति के कारण 
ओटब्रिटेन को इसकी सदस्यता प्राप्त नहीं हो सकी । अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की स्थापना 
की दृष्टि से इस समुदाय की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि इसने फ्रांस ओर 
जर्मनी की झत्रुता को समात्त कर उनकी अर्ंब्यवस्था का एकीकरण कर दिया दे। 
डूस समुदाय ने यूरोप के आर्थिक एकीकरण में विशेष भ:ग लिया है तथा इस्पात के 
उत्पादन में उललंखनीय प्रगति की है । हे 


प्रादेशिकता तथा प्रादेशिक संगठन श्ट्ज 


(व ) यूरोपीय आर्थिक समुदाय 


( [_पा०फुष्गा डिट्णरण्ग्रां० (०क्रपाए॥9 ) 


यूरोपीय समुदाय के अन्तर्गत पश्चिमी यूरोप के छः देशञॉ-फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, 
इटली, बेल्जियम, नीदरलैण्ड्स तथा लक्जेमबर्ग ने २५ म,वे, १९५७ को रोम में एक 
संधि-पन्न पर हस्ताक्षर किये जिसके फलस्वरूप १ जनवरी, १९५८ को यूरोपीय 
आर्थिक समुदाय ( सि्०एरथा जिलणाणशां० (गाए ) अर्थात्‌ जि£(0 की 
नींव पड़ी | इस समुदाय का दूसरा नाम “यूरोपीय साझा बाजाए ( जिव०्फृछ्छा 
(्राणणा 'जिध०) अर्थात्‌ 4.५ भी है। यूरोपीय साझा बाजार के अन्तर्गत 
निम्न व्यवस्थायें की गयी हैं :-- 
१. आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाये जाने वाले प्रतिगन्धो 
और करों की समाप्ति करना, * 
२, समन सौमा-शुढक, प्रशलक और व्यापार-नीति को स्वीकार करना, 
३, व्यक्ति, सेवा और पूँजी के निर्वाध संचरण के प्रतिबन्धो को हृदाना, 
४. समुदाय के आर्थिक विकास के लिये यूरोपीय निवेश निधि ( वार८्भाग्रशा। 
[0०५ ) का निर्माण करना; 
५. यूरोप की राजनीतिक एकता को चरम लक्ष्य बनाना, 
६. गैर-सदस्य देशों के साथ एक समान वटकर-नीति तथा व्यापार-नीति का 
अनुसरण करना, तथा 
७. कृषि एवं परिवहन की समान नीति का अनुसरण करना । 
कोयल्। और इस्पात के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं का एक साझा बाजार 
कायम करना, आर्थिक ऐक्य स्थापित करन, व्यावसायिक नीति का एकीकरण 
आदि इस समुदाय का उद्देश्य है। पु 
यूरोपीय साझा बाजार से पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक और राजनीतिकु 
एकता में स्थिरता आयी है । साम,नन्‍य आर्थिक प्रयास के क्षेत्रों में इसने राजनीतिक 
तथा आशिक प्रतिदन्द्धिता को कम कर दिया है। इस क्षेत्र में औद्योगिक प्रगति, 
व्यापार तथा प्रतिब्यक्ति आय में पर्यातर वृद्धि हुई है । समुदाय के देशो द्वारा १२-१५ 
वर्षो' की अवधि में सीमा-झढ्क-सम्बन्धी पूर्ण एकता की उपलबन्धि कर छेने का 
लक्ष्य था, जो कुछ वर्ष पू ही प्राप्त कर लिया गया एवं १ जुलाई, १९६८ से इन 
देशों के आपसी व्यापार में सीमा-धुल्‍्क उठा लिया गया तथा समुदाय-द्षेत्र के 
देशों में श्रमिकों का निर्याध गमनागमन प्रारम्भ किया गया। हे 


८८ , अनन्‍्तरोष्ट्रीय संगठन - 


यूरोपीय साझा बाजार की सफलता तथा, उपलब्धियो को देखकर पश्रेटब्रिटेन 
१९६१ से ही इसकी सदस्यता के लिये प्रयक्षशील था किन्तु मुख्यतः फ्रांस के विरोध 
के कारण वह १९७१ तक इसका सदस्य नहीं बन सका | इसी तरह सदस्यता के 
आकांक्षी डेनमार्क, नॉरबे, स्वीडम, स्विटजरलैण्ड, आयरलैण्ड, स्पेन तथा पुतंग,छ के 
आविदन-पत्र भी अस्वीकृत हुए। छ्गभग डेंढ वर्षों की वार्ता तथा अथक परिश्रम 
के पश्चात्‌ प्रेटव्रिटेन, आयरलैेण्ड तथा डेनमाक के प्रधान मन्त्रियों ने २२' जनवरी 

९७२ को बुसेल्स में साझा शाजार संधि पर हस्ताक्षर कर इस समुदाय की पूर्ण 
सदस्या प्राप्त की। इन तीन नये सदस्य-राज्यों की सदस्यता १ जनवरी, १९७३ 
से छागू हुई । 

१९७० के आँकड़ों के अनुसार यूरोपीय साझा बाजार के हाथों में विश्व व्यापार 
का ४१ प्रतिशत आ जायेगा जबकि अमरीका के हाथो में १४ प्रतिशत, सोवियत 
रूस के हाथों में ४ प्रविशत और जापान के हाथों में ६.५ प्रतिशंत व्यापार है। 
साझा बाजार द्वारा १३ करोड़, ९० छाख टन इस्पात का वार्षिक उत्पादन हो सकेगा, 
जबकि संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा १२ करोड़, २० छाख टन और सोवियत' रूस द्वारा 
११ करोड़, ६० छाख टन का उत्पादन किया जा रहा है ! समुदाय प्रतिवर्ष सोवियत 
रूस और संयुक्त राज्य अमरीका के संयुक्त उत्पादन से अधिक ९६ छख, ७० हजार, 
मोटरकार का उत्पादन करेगा। साझा बाजार का संयुक्त व्यापारिक जहाजी बेड़ा 
विश्व का सबसे बड़! जहाजी बेड़ा होगा | साझा बाजार के देशों की जनसंख्या २५ 
करोड़, ७० लाख होगी जिसका बिश्व में तीसरा स्थान होगा ।* ! 


(स ) यूरोपीय आणबिक शाक्ति-समुदाय 
( हिपर०ए९७॥ 40णाग० खिकश 2५ (07766 ) 

यूरोपीय समुदाय के छः देशॉ-फ्रांस, वेल्जियम, इटली, पश्चिमी जर्मनी; नीदर- 
लैण्ड्स तथा लक्जेमत्र्ग द्वारा २५ मा, १९५७ को रोम में हस्तःक्षरित संधि-पत्र के 
अनुसार १ जनवरी, १९५८ को यूरोपीय आणविक शक्ति-समुदायः अर्थात्‌ 
एणब०ण की नीव पड़ी | यह संस्था अणुशक्ति के विकास एवं इसके दाम्तिपूर् 
उपयोग के सम्बन्ध में कार्य करती है| सदस्य-देशों में पाये जाने वाले यूरेनियम, 
थोरियम या प्डटोनियम आदि आणविक खनिजों पर समुदाय का प्राथमिक अधिकार 
प्राप्त है और वही बिना किसी भेदभाव के इनका विवरण अषुझक्ति-यतिष्ठानों के बीच 
करता है | समुदाय की ओर से सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में आगविक उद्योगो 
की स्थापना, विकास तथा अनुसंधान-कार्य को प्रोत्साहित किया जाता ई। इसे 
संयुक्त राज्य अमरीका, कनाड़ा, भ्रेटब्रिटेन, आजिछ और अर्जेठाइना का किसी न 
किसी रूप में सहयोग ग्रात्त है 
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(८) यूरोप की परिपद्‌ 
( (०णानों  रिघाण०० ) 


'यूगेप की परिषद्‌ की स्थापना ५ मई, १९४९ को हुई! वर्तमान समय में 
निम्मलिखित देश इसके सदस्य हैं :-- 

(१) यूनाइटेड किंगइम ( ब्रिटेन ), ( २ ) फ्रांस, (३) वेब्जियम, (४) 
नीदरलैण्ड्स, ( ५ ) ठक्जेमबगं, ( ६ ) आरिद्रिया, (७ )साइप्रस, (८ ) डेनमाक, 
(९) ग्रीस ( यूनान )) ( १० ) आइसलेण्ड, ( ११) आयरैण्ड, ( १२) इब्ली, 
(१३ ) पश्चिमी जर्मनी, ( १४ ) नॉरबे, ( १५) स्वीडन, ( १६) स्विटूजरलेण्ड 
तथा ( १७ ) ठकों एवं एक सह्दायक्र सदस्य--सार ( (6 86870) ) 

यूरोप की परिषद्‌ का उद्देश्य अपने सामान्य आदशों तथा सिद्धान्तों की सुरक्षा 
के निमित्त सदस्यों के बीच अधिक से अधिक एकता कायम करना तथा आर्थिक, 
सामानिक, शक्षिक और वैज्ञानिक प्रगति को प्रोत्साइन देना है| 

यूरोप की परिपद्‌ का कार्यालय स्ट्रॉसबर्ग ( 5४०४#०ण४ ), फ्रांस में है। 
इसके तीन अंग है ८ 

($ ) कमिटी श्रॉफ मिनिर्टर्स ( (7०गाए/॥6० ० चीगांशट$ ) +77इसका 
गठन सदस्य-राज्यों के परराष्ट्र-मंत्रियों द्वारा होता है । इसका कार्ये सदस्य-राज्यों की 
सरकारें को संस्तुत्रियों करना तथा उन्हें ऐसी संस्तुतियों पर की गयी कार्रवाई के 
सम्बन्ध में प्रतिवेदन देने के लिये अनुरोध करना दै। अनुच्छेद १५ द्वारा इसके 
कार्यों पर प्रकाश डाह्य गया है 

“(); पढ़ 7९००प्रागाधग4०8४ण] ० (6 (०णैशाए०- 0:०ए[४ 07 


9 8 0७7 [घ्रंप0५४९५ ( 6 (7०० ) भाण। >गराश्नपेध 6 ४०एणा 
रश्वृणाल्पै 40 [ण्राविक  चीढ. छाए ्॑ पाढ. (०ण्णाली) ० जिप्रण००७ 


एएपवंगए.. धी6. एकार्थफ'णा रण एगाए्शापग्राब 07 छट्ाल््प्रध्या$ ध्प््॒ते 
(6 8वै०[#णा 99 इ०एथफाशाड ० & ००फााण एगौट३ राग कल्टूधाए 0 
एथ०र्णाण३ प्राधश४?, आन्तरिक संगठन तथा महत्वपूर्ण मामलछो में कमिटी को 
परामशंदात्री सभा ( कन्सद्ठेटिव असेम्बली ) की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं 
(२ ) परामशंदात्री सभा ( (गराश्एैछपए० 2४88८ ०४ ) +-अनुच्छेद 
२२ द्वारा परामशंदात्री सभा को “यूरोप की परिषद्‌ का विचारात्मक सदन» 
(“एप० 0ेंगफलागार० णह्टष्क रण पी6 (०प्पार्ता ग छिएाण०१ ) घोषित 
किया गया है ।.इसका कार्य अपने अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विषयों पर 
बाद-विवाद करना तथा अपने निष्कर्पों को संस्ठुतियों के रूप मे कमिटी ऑफ 
“मिनिस्टर्स को प्रस्वुत करना है। अनुच्छेद २३ के अनुसार परामशंदात्री सभा की 
कार्यसूची कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा स्वीकृत दोना- आवश्यक है | पाछ हेनरी 


(९० अन्चरोष्ट्रीय संगठन. , ८ 


स्पाक ( 26र्ण निट्णां 8988 ) १९४९ में इसके प्रथम सभापति निर्वाचित 
किये गये थे | समापति के रूप में व १९५० तथा १९६१ में पुनः निर्वाचित किये 
गये । समा में एक स्थायी समिति तथा सामान्य मामलों, आर्थिक, कानूनी तथा 
प्रशासनिक विषयों सम्बन्धी समितियाँ हैँ । 

(३ ) सचिवालय ( 56८लआां० ):--अनुच्छेद ३६ तथा अनुच्छेद ३७ द्वार 
महासचिव एवं उपनमहासचिव की व्यवस्था है डिनकी नियुक्ति कमिटी ऑफ 
मिनिस्टर्स की संस्तुति पर परामशंदात्री सभा द्वारा होता है। इसके प्रथम महासचिव 
जैकस-केमिल पेरिस ( ॥8८९१०९६-()७एा[० रिठर5 ) ये । 

राष्ट्रीय सुरक्ष-सम्बन्धी विषयों को छोड़कर यह परिषद्‌ यूगेप से सम्बन्धित सभी 
आर्थिक, साम,जिक, सास्क्ृतिक आदि प्रनों पर विचार करती है.। इस. परिपद्‌ की 
स्थापना से एक बड़ा राम यह हुआ है कि इसने प्रारम्भ से ही यूरोपीय राजनीति 
को प्रभावित किया है। यूरोप की किसी भी सरकार ने अपनी राष्ट्रीय एवं परराष्र- 
नीतियों के निर्माण में परामशंदात्री सभा के प्रस्तावों की अवहेल्ना नहीं की है | 
यूरोप की परिषद्‌ एक ऐसा मं'च है जहाँ यूरोप के राजनेता यूरोपीय एकता के नारे 
लगाते हैँ । यही कारण है कि इसे “यूरोप का घर? ( [005९ ० सि009० ) 


कहद्दा गया है | 
(९) रिओ संधि 
(२० 28०) 


२ सितम्बर, १९४७ को रायो डि जेनेरो ( [र० 0७ (०9प्रशा० ) में डोमिनिकन 
गणतंत्र, गुआटेमाला, कोस्टा-रीका, पेरू, पनामा, एल-सालवेडर, पारागुए, वेनेजुएला, 
चिली, द्ोण्डुरास, क्यूत्रा, बोढोविया, कोडम्बिया, मेक्सिको, हैदी, इक्वेडर, उरूगुए, 
अर्जेण्डइना, ब्राजिल और संयुक्त राज्य अमरीका ने एक संधि-पत्र पर हस्ताक्षर 
किये जिसे रिओ संधि ( रिओ पेक्ट ) कहते हैं । इस संधि का दूसरा नाम “अन्तर- 
अमरीकी पारस्परिक सहायता संधि? (श-रितथांट्व (7०9७ ० रिण्सए70०वी 
/8४४७६८७ ) है | इस सधि ने पश्चिमी गोलर्द मे सशज्ल आक्रमण होने पर या 
शांति भंग होने की दशा में न केवड सामूहिक मुस्क्षा की व्यवस्था की हे वढिकि 
इसने १९४८ की बुसेल्स संधि तथा १९४९ की उत्तर-अट्ल्यप्ठिक रंषि ( जाटों ) 
की स्थापना को भी प्रभावित किया है |! 

"रुप ह जेनेरो में रिभो पैफ्ट के निमोण देतु जो सम्मेडन हुमा था, उसे 

“महाद्वीपीप घ्वान्ति और सुरक्षा की रक्ष्य देतु अन्वर-अमरीकी सम्मेडना! _ 

( [शर-तीफलाव्या (.०रशियारल णि पी6 ऐनगगरौशिका९० र्ग (0 

शध्याणों रि2३९०९ 87 5९८एआ॥9 ) कहा जता ह्टे। 
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इस संधि का केन्द्र-बिन्दु अनुच्छेद ३ है जो ब्रुसेल्स संधि के अनुच्छेद ४ तथा 
उत्तर-अव्लछाण्टिक संधि के अनुच्छेद ५ से साम्य रखता है । इसमें कहा गया है :-- 
“सन्धिकर्ता पक्ष यह सहमति प्रकट करते हैं कि फिसी राज्य द्वारा एक अमरीकी 
राज्य के विरुद्ध सशख्र आक्रमण सभी अमरीकी राज्यों के विरुद्ध आक्रमण समझा 
जायेगा तथा फलस्वरूप, सन्धिकर्ता पक्षों में से प्रत्येक संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 
८१ द्वारा स्वीकृत व्यक्तिगत या सामूहिक आत्म-रक्ष। के अन्तर्निहित अधिकार के 
प्रयोग में आक्रमण का मुकाबला करने में सहयोग देने का वचन देता है? ( “]0७ 
पाए (एणाप्र०्०्णाए रिग्रपल्ड 8छार० पा था. शाग़ल्ते 08०: | गाए 
986 0७एगाकर था टैप्राथांध्या 506 शीर्नी 96 ९५7रश्पैद्यशतें 58 80 ॥।३ ९: 


2एभंग्रल थे। 6 परशोटआ 580९४ धार, 2८०7४०पणथाए, ९४८३. ०76. ० ० 
इवचते (0णशाहणाएए रिघपंद एफ्रवेश(वपटड ०. हडघ5: गा. ग्राल्टयतए. (8 


४४४०: ॥0 ॥9 €४७४०५७९ ० ॥98 ॥प्राशश्ग पर्ची) ० 90छ008 ०7 ००॥६८- 
॥ए6 घ्ली-वेरथथाएवन९००३एरं5०व 99 #या/ै० -5] ० पा (भा ० ० 
पाते िछ्०घ४- ) । 

आक्रमण होने की स्थिति में या शान्ति भंग की दशा में किस प्रकार की 
कार्रवाई की जाय, इसका निर्णय अमरीकी गणराज्यों के विदेश-मंत्रियों की बैठक 
( [००००० ०ी 'चैक्रांधझराड णी रिण्रलंह० टीीशिाड ० पीर 'ैपासांत्वा 
[२००४०॥८४ ) में दो तिहाई बहुमत से होगा तथा कार्रवाई की जायेगी। इस 
संधि के अनुच्छेद ७ द्वारा अन्तर-अमरीको विवादों के लिये सामूहििफ निश्रटारे की 
व्यवस्था की गयी दै। 

रिओ संधि में न केबल संयुक्त राज्य अमरीफा तथा लेटिन अमरीफी राज्य आते 
हैँ बल्कि एल्यूशियन द्वीपसमूह ( /)९०४४४ );/ भीनलैण्ड, उत्तरी भुव (आरक॑टीक) 
वथा दक्षिणी प्ुव ( अण्टर्कडिक ) प्रदेश भी आते हैं। क्यूत्रा को १९६२ में इस 
सधि से निकाछ दिया गया ।7' 

( १० ) अमरीकी राज्यों का संगठन 
( ()इथांडचा07 ० हैफ्रदयाएथय 565 ) 

अमरीकी राज्यों का प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन १८९० में वाशिंगटन में ड्रुआ 
था जिसमें अमरीकी ग्रशराज्यों फा एक अन्तर्राष्ट्रीय संघ कायम किया गया । इसका 
उद्देश्य पश्चिमी गोल के राज्यों के बीच पारस्परिक सदभावना तथा सहयोग 
स्थापित करना था | सच तो यह है कि द्वितीय मदायुद्ध के फारण अमरीफी राज्यों 
के बीच अपूर्य सहयोग तथा एकता की मायना पनप उठी । उन्होंने सामान्य सुरक्षा, 
5 [ 7६ 33 ऋ०४५ घ्रणांधष्ठ ६8६ ए०॥०0७ ७ 20+ 5 [098749 ६० (॥8 (४९६५५ 





श्र अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 


आवश्यक वस्तुओं के विनिमय तथा वित्तीय और संस्कृतिक सहयोग के निमित्त 
व्यवस्थार्य की | १९४५ में मैविसको नगर में “युद्ध और शाति की समस्याओं पर 
अन्तर-अमरीकी सम्मेलन? ( गञा०. [#स-लैशलांत्या (णाथिद्याए्८ ०३ 
एक ण॑ ऐ/७० ७व॑ (०८६००) भायोजिंत हुआ जो न केवछ १९४७ की 
रिओ संधि बल्कि “अमरीकी राज्यों के संगठन का चार्टरः ( ()बालत मी तछ 
()ए४१३कषाणा ० 0 पथाएछ॥ 50863 ) के निर्माण की आधारशिला बनी । , 
मार्घ-अग्रैंड १९४८ को बोगोदा ( कोलम्बिया ) में हुए अमरीकी राज्यों के नरवें 
अन्तर्राट्रीय सम्मेलन ( बोगोदा सम्मेलन ) में “अमरीकी राज्यों के संगठन का 
अधिकार-पत्र (चार्टर)? स्वीकृत किया गया। अमरीकी राज्यों के संगठन का चार्टर 
१८ अध्यायों में बैंड हुआ है तथा इसमें ११२ अनुच्छेद पाये जाते हैं । अनुच्छेद 
२ में विशेष रूप से उल्लेख है कि, “अमरीकी राज्यों का संगठन संयुक्त राष्ट्रसंघ के 
अम्तगंत एक प्रादेशिक अभिकरण है? ( "[॥० (अएगरांथषंणा व #प्रथाप्का 
5७088 ॥8 ७ 7९एणा् 8०००७ "्यॉगिए (९ (िमा<वे िंहधणार ) । 
वतमान समय में समानता के आधार पर अमरीकी गणराज्यों में अ्ेप्णइना, 
बरबाडोज, वोलोविया, ब्राजिल, चिली, कोलम्बिया, कोस्टा-रीका, क्यूबा, जमेका, 
डोमिनिकन गगतंत्र, इक्वेंडर, एल-सालवेडर, गुवाटेमाला, देटी, दोण्डुरास, 
मैक्सिको, निकारागुआ, पनामा, पारागुण, पेरू, ट्रीनीडाड और दोबैगो, संयुक्त 
राज्य अमरीका, उरूगुण भौर वेनेजुएडा इस संगठन में शामिल हूँ। इस 
संगठन का उद्देश्य है :-- 
(६ ) सदस्य-राज्यों के बीच शान्ति और न्याय की उपलब्धि, 
(२) विवादों का झान्तिपूर्ण निबशरा, 
(३ ) आक्रमण की स्थिति में सामूद्विक कार्रवाई, 
(४ ) सदस्य-राज्यों के बीच एकता एवं सहयोग की अभिवृद्धि, तथा 
(५ ) सदस्य-राज्यों की प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता तथा स्वाधीनता की मुरक्षा | 
अमरीकी राज्यों का संगठन अर्थात्‌ 085 का कार्य इसके विभिन्न अंगो के 
द्वारा सम्पादित किये जाते दैं। ये अंग दें + 
(१) अन्तर-अमरोडी सम्मेडन ( [छाहा-तैगशाल्णय (णादिव्य०० ) रैग 
इसकी बैठक पाँच वर्षो में एक वार द्ोती है तथा यह इस संगठन का “सर्वोच्च 
अंग? ( धा& 5पव्या6 गद्य ) दे । 
(३ ) परिषद्‌ ( (.०घगटा| ) परिषद्‌ ( कौसिक ) 0005 की स्थायी 
कार्यपालिका अंग तथा समनन्‍्वयी अभिकरण दै। इसमें पत्येफ सदस्य-राग्य का 
एक-एफ प्रतिनिधि होवा है। यह अखिछ अमरीकी संघ ( ऐश हीगक्षाएशा 
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(फ्रा० ) के कार्यों की देख-रेख करती है तथा इसके प्रलक्ष, निर्यत्रण में कई 
अंग होते हैँ :--- 
(अ ) अन्तर-अमरीकी आर्थिक और सामानिक परिषद्‌ ( [तथ-शीखलांप्पा 
छ०0ा०फ्रार जापे 5००र्ण (.०0णरणों )+ 
(तब) अन्तर-अमरीकी विधिवेत्ताओं की परिपद्‌( जाक्रीशथांत्था 
(?0०7॥र्णां रण तपाशिड है पि एवं 
(स ) अम्तर-अमरीकी सास्क्ृतिक परिषद्‌ ( [छ-/वाशाए०) (र्णीणार्घों 
€०णा्णों ) कु 
(३ ) परराष्ट्र-मंत्रियों की परामश-बठक (जै/९९४०४ रण (:०फरणीशाता 
िाधाहलर रण गित्लाहप लि ) #+परराष्र-मं त्रियों की बैठक सशस्र 
आक्रमण की स्थिति मे तथा इसी प्रकार के अन्य आवश्यक एवं गम्मीर विषय पर 
विचार करने के लिये बुछायी जाती है। प्रतिरक्षा-सम्बन्धी विषयों पर इसे परामश 
देने के ढछिये घार्दर द्वारा एक 'सत्यहकारी प्रतिरक्षा समिति? ( /0ए5०५ 
[0७/९४९८७ (०एल्‍०घ7४७७ ) की व्यवस्था की गयी है | 
(४ ) भखिक्त अमरीको संघ ( 0 0्रथांट०) गर्म ) “यह (005 
का केन्द्रीय स्थायी अंग तथा सामान्य सचिवालय है। (0858 का महासचिव 
( सेक्रेट -जेनरल ) अखिल अमरीकी सघ ( ?2/0 ) का निदेशक होता है निसका 
चयन अम्तर-अमरीकी सम्मेलन द्वारा १० बर्ष की अवधि के लिये होवा है। उसके 
पुनर्निरवाचन की व्यवस्था नहीं है | 
(058 स्युक्त राष्ट्ररंघ के क्षेत्रीय अभिकरण के “रूप में छआर्व ऋस्वा है। 
संयुक्त राष्ट्संघ की बना[वथ या संगठन-सम्बन्धी कई विश्लेपतायें ()05 मर पायी 
जाती हैं । संयुक्त राष्ट्रसंघ को तरह ही कई विशिष्ट संस्थायें इसमें मिर्ठी हुई हैं, यथा 
अखिल अमरीकी स्वास्थ्य संगठन (एव :प०ए८४४ ०४४३ ()हव्परंउध0); 
अखिल अमरीकी कृपरिविज्ञन संस्था ( ए्रा शैफशाप्व्यथ. ्चाए७ 
खीशाणप।पण 5राथाए८5 )) अखिल अमरीकी मृसेठ दब्य इतिहास संस्था 
( ऐव७ २ीफशाए्गा ]0%॥0(8 रण (6०४०:73 व्य्व इस: छाओ ) तथा अखिछ 
अमरीकी दूर-संचार कार्याव्य ( 6० /8:>«:5:० १4% ८ फ्राइतंता ०8८०७ 
(26०७ ) 4 
(0858 एक प्रभावश्याली संद 
राजनीतिक विवादों को निबदने में दद् 
उदाहरणाथ इस अमिकरत झ्यस्केद 
अवसरो पर किया जा चुद /7 ऋेव्यईीआमिकऋागओआ 


स्कअ्फ््ऋगगुआ 
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कैरीबियन संकट ( १९८० ), पुनः कोस्‍्टा-रीका-निकारागुआ विवाद ( १९५९) 
दोप्डुसस-निकारागुआ विवाद ( १९५० ), डोमिनिकन गत बेनेवुएट 
विवाद ( १९६० ) को निबटाने में इस महत्वपूर्ण सफछतायें मिली हैं। इसी परऋूए 
टैटी-डोमिनिकन गणतंत्र विवाद ( १९६३ ) तथा पनामा संकद (१९४४ )भ 
मुल्झाने में 0,85 ने प्रमावशाली कार्रवाई की । 

१९५९ में साम्यवादी विचारधारा के समर्थक फिंटल काछो. (0 
(0४४४० ) के नेतृत्व में विद्रोदियों ने क्यूबा की तस्कालीन सरकार को अपदस्य कर 
दिया । १९६० में फिडेल कास्ट्रो के ्धानमंत्री बनने के बाद संयुक्त राजे अमा 
और क्यूत्रा का आपसी सम्बन्ध बिगड़ गया। फछतः ३१ जनवरी, १९६३ की वध 
को उसका शासन अन्तर-अमरीको पद्धति से मिन्न होने के कारण (28 के प्रा 
मंत्रियों द्वारा इस संगठन की बैठकों में भाग छेने से निष्कासित कर दिया गया (०० 

जब वेनेजुएला सरफार ने क्यूबा पर आक्रमग तथा अपने आस्तरिक मामढ रे 
इस्तक्षेप करने फा दोपारोपण किया तो 08.5 की परिषद्‌ ने दिसम्बर १६६३३ 
एक जॉच आयोग की नियुक्त की वथा इस आयोग के प्रतिवेदन ( सिर 2 
विचार फरने के बाद अन्ततः २६ जुलाई, १९६४ को (0235 ने क्यूता * (008 
अतिरिक्त राजनयिक तथा आर्थिक अनुशास्तियाँ छागू करने का निर्णय किया ! 

(११) एन्जुस संधि 
( 0205 ?००६) 

यद्यपि १९४९ में संयुक्त राज्य अमरीका इस पक्ष में नहीं था कि 
दी प्रशान्त महासागरीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिये किसी सैन्य संगठन की स्पाला 
की जाये तथापि १९५० के कोरिया युद्ध के बाद तया आस्ट्रेलिया एवं हि 
द्वारा बक दिये जाने पर प्रशमान्त क्षेत्र की महत्ता तथा सुरक्षा की आवक 

अनुभव की जाने लगी । इस समय तक संयुक्त राज्य अमरीका ने लाये! अब 
रिओ जैसी सैनिक संधियों का निर्माण किया था जो मुख्यतः बूरोव वा पर 

गोला ( ५५४८४८ए ०फाशथ० ) तक सीमित थी। १९५४१ में सा नकली किये ४ 
में संयुक्त राज्य अमरीका तथा जापान के बीच एक शाति-संधि पर हस्ताओ 
गये तथा संयुक्त राज्य अमरीका और जापान के बीच एक गुरक्षा संदि मी की 7 
जिसके फलस्वरूप जापान का पुनःझस्ज्ीकरण कर लिया गया। जापान कें 
शस्त्रीकरण से प्रद्मान्त मद्ासागर के देशों में मय एवं आतंक, की भार्वनो 2008 
इस कारण आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीडैण्ड ने संयुक्त राज्य अमरीका ते बुर, हे 
शान्ति का आइवासन पग्रात्त करना चाहा । इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रपति टरैन ५ 
आस्ट्रेलिया एवं न्यूज़ीदैण्ड के साथ एक जिपक्षीय संधि ( परडक/॥० एव 


बारे! के समान 
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करने का सुझ,व दिया जिसके फलस्वरूप १९५१ में सानफ्रासिस्कों में उस संधि 
पर हस्ताक्षर हुए । संयुक्त राज्य अमरीका, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड के बीच 
हुई यह त्रिपक्षीय संधि एन्जुस ( /१९८2(75 ) संधि के नाम से प्रसिद्ध है। यह संधि 
अनिश्चित अवधि के लिये है । 

एज्ज़ुस संधि में यह व्यवस्था है कि संधि के उद्देश्यों को अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से 
प्राप्त करने के लिये सन्धिकर्ता पक्ष, निरन्तर आत्मनिर्भरता एवं पारस्परिक सहायता 
द्वारा अल्ग-अलग व संयुक्त रूप से, सशस्त्र आक्रमग का मुकाबला करने के लिये 
अपनी व्यक्तिगत तथा सामूहिक क्षमता का विकास करेंगे। इसके अतिरिक्त, जन 
कभी भी किसी पक्ष के मत में प्रशान्त क्षेत्र मे अथवा किसी भी पक्ष की प्रादेशिक 
एकता, राजनीतिक स्वतंत्रता अथवा सुरक्षा के ठिये संकट उत्पन्न हो जाय तो थे 
पारस्परिक रूप से विचार-विमर्श करेंगे। 


( १२ ) बुसेल्स सधि संगठन तथा पश्चिमी यूरोपीय संघ 


( छि05्३ ९४५ (एगा5बाणा छाप॑ फ/ट्नशा रिंप०्कृल्शा >िछांग ) 
१७ मार्च, १९४८ को ग्रेटब्रिदेन, फ्रांस, नीदरलैण्ड्स, वेलिजयम और लक्जेम्र्ग 
के परराष्ट्र-मंत्रियों ने प्रुसेद्स ( बेल्जियम ) में एकत्र होकर आर्थिक, सामाजिक 
तथा सांस्कृतिक विषयों में एक साथ काम करने तथा सामूहिक आध्मरक्षा के लिये 
एक पचासवर्यीय संधिपत्न पर हस्ताक्षर किये जिसे “ब्रुसेस्स सधि” या “ब्रूगेर 
(छराग'(0 ) कहते हैं । ब्रुसेल्स सधि विधिवत्‌ २५ कषगस्त, १९४८ से कार्य 
करने लगा | इस सधि का केन्द्रीय त्रिन्दु अनुच्छेद ४ है जिसमें कहा गया है ।-- 
“यदि सन्धिकर्ता पक्षों में से किसी एक पक्ष पर भी यूरोप में सशस्र आक्रमण हो, 
तो शेष सभी पक्ष संयुक्त राष्ट्र चार के अनुच्छेद ५१ की व्यवस्थाओं के अनुसार 
आक्रान्त पक्ष को यथाशक्ति सभी सैनिक एवं अन्य सहायता तथा सहयोग प्रदान 
करेंगे? ( /][ 87907० ० (6- --एथ्ए९5 शीणपोतए 9७ ध७ करींब्त ० बा 
'बधालते हटा: 0 डिएा०060 6 गाश-- -एगध6 ज्णीं, . 8000/रंह70० 
जी पिह छाण्शअंण रण 2फ्रणेढ ९५९१ ण (॥९ (फल री ऐै० पिंफाल्ते 
[यृणा5, ४४वें धर छाए 5० ॥४०र्टढते थी फ्रयीकाए ढयवें जल ढर्व 
बाते 8छा४बवए७ ॥ 7 ए०फढा ? ) | ि 
अुसेद्स संधि सगठन के आर्थिक कायों को ()57( ने अपने हाथ में ले लिया 
तथा इसके सैन्य कार्यों को नाटी को प्रदान कर दिया गया, तो ऐसा प्रतीत होने 
छूगा कि अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जायेगी, लेकिन यूरोपीय प्रतिरक्षा 
समुदाय? ( सिपा०फुल्क३ 2सशाए० (7०णाणपयम9 ) के भंग हो जाने के बाद 
यह आवश्यक दी गया कि ब्रुसेल्स संधि संगठन का पुनर्निर्माण किया जाय। 
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पश्चिमी ज्मंनी तथा इटली को इसमें शामिल कर डिया गया तथा इस प्रकार इस 
विस्तारित संगठन फा नया नाम पश्चिमी यूरोपीय रुंपर ( ९/छाला। रिपा०:व्था 
प्रणाम ) अर्थात्‌ ४४६0 कर दिया गया है। इस संघ का विधिवत्‌ उद्घाटन 
६ मई, १९५५ को किया गया | संघ की परिषद्‌ ( फौसिल ) में उक्त खात राष्रों 
के परराष्ट्रमंत्री या उनके अतिनिधि रहते हैं। युद्ध-उपकरणों फे नियम के छिये 
इसका एक अमिकरण ( /प्राग्राला3 (णाएंग 0००८४ ) तथा स्थायी 
युद्ध-उपकरण समिति ( 8॥परतंधाए रवारणा०व७ (007॥/6 ). है। १ जून, 
१९६० को इसके सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्य यूरोप की परिषद्‌ को सुपु्द फिये 
गये। ५/८५ का न केबछ नादो से पनिष्ट सम्बन्ध हे बल्कि यूरोप की परिषद्‌ 
से भी जिसकी परामझंदाबी सभा 'शट्ा) की सभा के रूप में भी काम 
करती है । 
( १३ ) आर्थिफ सदयोग और बिफास संगठन 
( ()ए४॥४०७०३ 07 िएणा०्यरां० (.०-कूुथगा०ग घाव ०0९ै०फएथा: ) 
द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोपीय राष्ट्रों की त्रिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति में 

सुधार लाने तथा “मार्शल योजना? (७४ञ। [250) के अन्तर्गत अमरीकी सहायता 
प्राप्त करने के उद्देश्य से १६ अग्रेठ, १९४८ को यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन! 
( ()एथांड्नैंणा ० जिप्रण्कृल्शा जिएण्रणाएर (.०-०क्थ्र्गाणा ) अर्थात्‌ 
(८68८ का निर्माण किया गया था |? चौदद वर्षों के बाद ३० सितम्बर, १९६१ 
को उसको विधिवत्‌ समाप्त कर दिवा गया तथा उसका स्थान आर्थिक सहयोग 
और विकास संगठन! ( ()एशाइ४ध०7 07 रिट्णागाओंट (०कूशशीणा 8०९ 
(26रगेंकणव०६) अर्थात्‌ 02८7 ने छेडिया है। स्युक्त राज्य अमरीका 
तथा कनाडा इसके पूर्ण सदस्य बनाये गये तथा इस संस्था का कार्यक्षेत्र विस्तृत 
किया गया । वतेमान समय भे निम्नलिखित देश इसके सदस्य हैं +-- 


(१ ) आस्ट्रिया, (२) कनाडा, (३) फ्रोस, (४) ग्रीस ( यूनान है 
(५ ) आयरउलैण्ड, (६ ) जापान, ( ७ ) नीदरडैप्ड्स, ( ८) .इ॒तंगाछ, 
(९) स्पेन, ( १० ) स्विट्जररैण्ड, (११) ग्रेटब्रिेन, ( १९ ) बेल्जियम, 
(१३) डेनमा्क, ( १४ ) टकों, ( १५ ) संथुक्तराज्य अमरीका) (१६) पश्चिमी 
जमनी, ( १७ ) आइसलैण्ड, ( १८ ) इटली, ( १९ ) लकक्‍्जेमबग, ( २० ) नॉरवे, 
(२६ ) फिनलैण्ड, ( २२) स्वीडन । 

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के मुख्यतः तीन कार्य हैं :-- 





. 'साशक योजना” आधिकारिक रूप से दिससबर, १९७१ में समाप्त दो गयी । 


+ 


ग्रादेशिकता तथा प्रादेशिक संगठन श्ए७ 


( १ ) सदस्य-राज्यों में उच्चतम आर्थिक संवर्धन तथा रोजगार को ग्राप्ति एवं 
जीवन-स्तर का उत्थान करना; 

(२ ) सदस्य-राज्यों तथा अन्य देशो मे आर्थिक विकास की गति में स्वस्थ 

आशिक विस्तार में सहयोग देना; तथा 

(३) बिश्व व्यापार के विस्तार के लिये कार्य करना । 

इस सगठन के कार्य संचालन के लिये एक परिपद्‌ ( 03(0]) (७फातां ) 
होती है जिसमे सभी सदस्य-राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है । दो मुख्य समितियाँ 
यथा विकास सहायता समिति तथा व्यापार समिति भी हैं और महासचिव के 
अधीन एक सचिवालय होता है| इसका मुख्यालय पेरिस ( फ्रांस ) में है । 


ब्रे 
निरखोकरण तथा शच्त्र-नियंत्रण 


( 089 ला। गाते थाई (०0 ) 


निरक्लीकरण का अर्थ 
निरखीकरण एक व्येफपरिय शब्द है, किन्तु साथन्‍साथ यह श्रामक भी है। यथार्थ 
में, सरकारें अपने को कभी विरख्र नहीं करती है और न उनसे अपने छो निरस्त 
करने की अपेक्षा दो की जा सकती है । उन्हें संदंव दूटमार से अपनी सीम आऑ की 
सुरक्षा करें लिए कुछ सघत्न बल की आवश्यकता होती है। यद्यपि संयुक्त राज्य 
अमरीका, तथा सोवियत संघ १९६१ में “सामःस्य तथा पूर्णए निरखरीकरण के लिए 
सहमत हो गये थे, तथापि उन्हंने स्पष्ट कर दिया था छि रा्यों को संदास्त्र बल 
रखने की स्वतंत्रता होनी ब,हिए, ताकि वे अपने न,गरिफों की वैयक्तिक सुरक्षा 
तथा आन्वरिक व्यवस्था को बनाये रख स+% | सहज बुद्धि यह संकेत करती है कि 
निरत्रीकरण का अभियाय गझस्रों के उन्मूलन से नहीं, अपितु शर्तों की करदौती से 
होना घाहिए। प्रो० मार्गेनथाऊ के अनुसार, “निरख्रीकरण शज्ोंकी दौड़ को 
समस्त करने के लिए कुछ अथवा समस्त शर्मा में कटौती अथवा बहिप्करण है? 
( "[)बाधाग्यालय 8 हीढ वल्वैपलांगा ० लीकांशणांग री टथाात १ मर 
हव्ातापालप(ड (07 दी€ कुपए० री ९ावंएए पीर घाए8॥0ाडि 780७ ) | 
निरखीकरण तथा शस्र-नियंत्रण (773 (०/धर्ण) में कुछ आधारभूत भिन्नतायें 
हैं। प्रो? मासगेनथाऊ ने निरछोकरण तथा गशस्तर-निर्यत्रण में अन्तर स्पष्ट करते 
हुए कह्य दे कि निरखीकरण फा अमिप्राय श्रद्धा म॑ कटौती अथवा बहिप्करण से 
होता है, जबकि शस्र-निरंभण सैनिक स्थावित्व की स्थिति उत्पन्न करने के लिए 
शत्त्रों के विनियमन से सम्बन्धित होता है। निरलीकरण का अमिप्र/य युद्ध-सचःल्य 
के सभी श्तरो तथा सेनाओं को अन्वर्राट्रीय समझौते दारा मना हैं। जबकि शस्र- 
निप्रंत्रण में बे सभी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते अथवा उपाय आ जाते हैं, जिनसे स्वीकृत 
झम्रों के श्योग को निर्यत्रित किया जाता है तथा राज्यों द्वारा स्वीकृत निषिद्ध शर्तों 
के प्रयोग अथवा विकास पर प्रतिबन्ध रुगाया जाता है। शब््र-नियंत्रण शस्मों को 
कटौती पर उतना बल नहीं देवा जिवना इस बात का कि किन विशिष्ट यकार के 
शर्त का श्योग किया जाय तथा किम विशि्ट प्रकार के शर्त्रों का प्रयोग न किया 
जाय | इस दृष्टि से श्रन-नियंत्र/ एक अन्वर्राष्ट्रीय निरीक्षण संस्था की अनिवार्यता 
को स्वीकार करता है, जो समस्त राज्यों की गतिविधियों का निरीक्षण करने में 


निरसखीकरण तथा शब्+नियंत्रण १०९ 


सक्षम हो कि उनके द्वारा निपिद्ध शास्त्रों का उत्पादन अथवा प्रयोग तो नहीं हो रहा 
है। शीतयुद्ध के सन्दर्भ में इस निरीक्षण का विशेष महत्त्व है। सच तो यह है कि 
हमें 'निरखीकरण?, पूर्ण निरत्रीकरण?, “आंशिक निरस्रीकरण? तथा 'शख्त्-नियंत्रणः 
के विवाद में नहीं पड़ना चाहिए | मूछ बात यह है कि विश्व पूर्ण निरसख्रीकरण 
नहीं, अपितु शख्त्रों के दुरुपयोग पर नियंत्रण चाहता है, ताकि भावी युद्धों को 
सम्भावना न रहे । 

निरखीकरण की अवधारणा ने उन व्यक्तियों के चिन्तन में एक महत्त्वपूर्ण तथा 
स्थायी स्थान प्रात्त कर लिया है, जो विश्वशान्ति के लिए सदैव चिन्तित रहते हैं । 
सयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अपनी “चार स्वाघीनताओं? ( 0७० 
[%८०९०॥७ ) में चतुर्थ स्वाधीनता को परिभाषित करते हुए इस अवधारणा को 
इस प्रकार स्पष्ट किया है, ट..... ०-० ऐसी सीमा तक तथा ऐसी सम्यक्‌ रीति से 
शब्दों की विश्वव्यापी कटौती कि कोई भी राष्ट्र विश्व म॑ कहीं भी किसी पड़ोसी राष्ट्र 
के विरुद्ध शारीरिक आक्रमग करने की स्थिति में न हो” ( ४.......... ००० 
| 'णॉकि-जापैढ एढ्वेपशाणा ०. हापराग्राधयाड [० इएटी 8 एणाए छत 
इए९ी 8 पीए00छी हि्राणा पी४५ 00 प्रथ्य॑णा जी 96 ॥0 6 ए०भगतणा ० 
(०्फ्रागो। था 50६ ० एज्बल्णें ढह९7९४४०ण7 ह8[ुगंए# 8709 मरशंश/०ण-+ 
हाएजीटाल गा पी गाए, ) । 
निरस्त्रोकरण के भेद्‌ ( प्रो० मारगेनथाऊ के अनुसार )* 

(१ ) सर मान्य तथा स्थानीय निरस्त्रीकरण--सामान्य निरसत्रीकरण से अभिप्राय 
ऐसे निरल्लीकरण से द्वे जिसमें सभी राष्ट्र भाग छेते हैं । उदाहरण के लिए, सभी 
प्रमुख नौसैनिक शक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित 9५४४गण३४स्‍०० प९४५ (०7 धी७ | 0या- 
६७6०॥ ० (रि१एर् 0 7णणाथा७ ( १९२२ ) वथा फए० व 8रपहरल्या- 
((०र्राथा०००० ( १९३२ ) । स्थानीय निसस्‍त्लीकरण में भाग छेने बाछे राष्रों की 
मख्या सीमित होती है | सयुक्त राज्य अमरीका तथा कनाडा के मध्य इस्ताक्षरित 
रिप्न-9 9०६ ४४ए९०ए०८7 ( १८१७ ) स्थानीय निरख्रीकरण का एक विशेष 
उद्दाहरण है। 

(३२ ) परिमाणास्मक तथा ग़ुणास्मक निर॒स्त्रीकरण-परिमाणात््मक निरसख्रीकरण का 
उद्देश्य सभी प्रकार के शर्तों में कटौती करना होता है। गुणात्मक निरसखीकरण का 
उद्देश्य कुछ विशिष्ट प्रकार के शस्त्रों को कम करना अथवा समाप्त करना होता है 
निरस्त्रो<एण की आवश्यकता 

निरस्रीकरण को निम्नलिखित कारणों से आवश्यक ठहराया गया है ३-- 


3, 305 इ९्फो6७,; क्‍ील॑प्र॑एटड (१४099 २२०४००७, 9- 375. 


२०० अन्तरोष्ट्रीय संगठन 


(१ ) घन की बचत के लिए--निरजस्त्रीकरण धन की बचत के लिए. आवश्यक 
है, अथवा अधिक उचित रीति से यह कहा जा सकता है कि सामाबिक 
दृष्टि से अधिक वाछनीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सम्पत्ति का ध्योग करना 
निरस्रीकरण प्रस्तावों का एक सामान्य कारण है। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रीय 
सम्पत्ति का उपयोग अधिक रचनात्मक उद्देश्यों के लिए; किया जाना चाहिए। 
सरकारी बजट से परिचित कोई भी व्यक्ति यह अनुभव कर सकता है कि राष्ट्रीय 
व्यय का एक बहुत बड़! अंच्य प्रतिरक्षा को समर्पित कर दिया बाता है। संयुक्त 
राज्य अमरीका का प्रतिरक्षा विभाग सरकार के रुम्पूर्ण व्यय का लगभग आधा 
अंश खर्च करता है। ब्रिटेन, इण्डोनेशिया, इजरायर, बेल्जियम, सयुक्त अर 
गणराज्य, जोर्डन, भारत आदि देशो मे प्रतिरक्षा पर काफी धन खर्च किया जाता 
है। इस प्रकार, सशस्त्र सेनाओं को सम्पोषित करने का भार निश्चित रूपसे 
अधिकांश राज्यों के लिए कठिन होता है तथा झत्रों पर होने बाले व्यय अधिकतर 
अनुत्पादक होते हैं । विविध देशों में सशस्त्र सेनाओं के लिए भरती किये गए. 
लाखों व्यक्ति वस्तुओं का उत्पादन नही करते हैं जिनसे स्वयं उनका जीवन अथवा 
शेप जनता का जीवन अधिक अच्छा बन सके। रणपोतो तथा विमानवाहको के 
निर्माण पर खर्च होने वाली सम्पत्ति स्कूलों तथा अस्पतालों के निर्माण पर खर्च नहीं 
की जा सकती । विज्ञान तथा युद्ध करी कछा को समर्पित प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति स्येगों 
के सामाजिक तथा सांस्कृतिक कब्याण का विकास नहीं कर सकते । एक तरफ 
सम्पूर्ण विश्व में व्यखो व्यक्तियों के लिए भोजन, बख्र, घर, शिक्षा तथा औषधि की 
समस्‍यायें बनी हुईं हैं, तो दूसरी तरफ छाखों व्यक्ति जीवन और सम्पत्ति का विनाश 
करने वाले साधनों के विकास मे छगे हुए हैं। अतएव निरखीकरण की मॉग 
न्यायसगत है | 

(३ ) तनावों तथा युद्ध के संकट को कम करने के क्विए--अन्तर्राष्ट्रीय तनावों 
तथा युद्ध की आशंका को कम करने की इच्छा निरखीकरण प्रस्तावों का दूसरा 
प्रमुख कारण दे। यह इच्छा निरसन्देह व्यय को कम करने की इच्छा की 
तरह ही न्यायसंगत दै। झन्नीकरण की दौड़ अन्‍्तर्राप्रीय तनाव, भय तथा 
असुरक्षा की भावना को जन्म देती है तथा  अन्ततोगत्वा युद्ध का कारण 
बनती है। जैसे-जैसे अधिक देशों को अणु-अख्र प्राप्त होते जायेंगे, स्वॉ-त्यों युद्ध की 
आशंका भी बढ़ती जाएगी । अतएवं शख्त-निरयत्रण तथा निरत्लीकरण से सम्बद 
अन्तर्राष्ट्रीय समझौते भय, असुरक्षा तथा युद्ध की आशंका को कुछ सीमा तक अवश्य 
कम कर सकते हैं। विश्व के दो शक्तिशाली राष्ट्री-सयुक्त राज्य अमरीका तथा 
सोवियत संघ शज्त्र-नियंत्रण तथा निरस्रीकरण से सम्बद्ध अन्तर्रोष्ट्रीय समझौतों के 
निष्पादन में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सकते है । 
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(३ ) स्वास्थ्य से सम्बद्ध खतरों को कम करने के छिए--यह हम जानते हैं 
कि अपु-परीक्षण स्वास्थ्य के लिए! खतरे उत्पन्न करते हैं। अतएवं अणु-परीक्षणों 
से उत्पन्न सम्भावित खतरों को कम करने के लिए निरखीकरण अत्यावस्यक है। 
अगु-परीक्षण निषेध सन्धि (९४६ 5०0 धघ०७७ ) भी अंशतः स्वास्थ्य को 
प्रभावित करने वाले सम्भावित खतरों को कम करने की इच्छा के कारण 
घरित हुई | वायुमण्डलीय परीक्षणो ने रेडियो-धर्मिता की मात्रा में वृद्धि की 
जिससे स्वदेश तथा विदेश के छोग प्रभावित हुए | अपु-परीक्षणों को समाप्त करने 
के लिए, जो व्यापक आन्दोलन चला, वह झान्ति की अपेक्षा युद्ध मे अणु-अञ्रो के 
प्रयोग के परिणामों के भय पर आधारित था । 


(४ ) युद्ध की विनाशिता को कम करने के छिए---निरख्रीकरण की आवश्यकता 
का एक महत्वपूर्ण कारण युद्ध की विनाशिता को कम करना है । विश्व 
के अधिकांश राज्यों द्वारा स्वीकृत युद्ध के संचालन का विनियमन करने 
वाले नियम इस सामान्य उद्देश्य को मान्यता भ्रदन करते हैं। शख्र-निर्यंत्रण 
तथा निरखीकरण से सम्बद्ध कुछ प्रस्तावों का उद्देश्य तनावा को कम करने 
अथवा युद्ध को रोकने तक ही सीमित नहीं है, वह्कि युद्ध के घटित होने पर 
विपत्ति और विनाश को कम करना है। कुछ राज्यों ने उन समझौतो का अनुसमर्थन 
किया है, जिनमें सुद्ध के समय में कुछ निश्चित प्रकार के झत्रो के प्रयोग को 
प्रतिपिद ठहराया गया है, चाहे वे रासायनिक शस्त्र ही अथवा जीवाण्विक 
आयुद्ध तथा अणु-अश्नों को समाप्त करने एवं मैरकानूनी घोषित करने का भी सुझाव 
दिया गया है ) 

(५ ) ठनावशैधिदय की इच्छा को प्रकद करने के छिए--एक राज्य शख- 
नियंत्रण तथा! निरख्रीकरण के क्षेत्र में अपने व्यवहार द्वारा तनावशैधिल्‍य (6००४०) 
की इच्छा प्रकद कर सकता है । अणु-परीक्षण निषेध सन्धि की व्याख्या 
कुछ इसी प्रकार की गई है। इस सन्धि को स्वीकार करते समय संयुक्त राज्य 
अमरीका तथा सोवियत संघ--दोनो ही देशों ने तनाव में कमी तथा 
समायोजन के छिए इच्छा प्रकट की थी। इस प्रकार, यह निष्कर्प निकाला जा 
सकता है कि शस्त-निर्यत्रण तथा निरख्रीकरण प्रस्तावों तथा समझौतों का साकेतिक 
अभिप्राय होता है | 


(६ ) निरखोकरण जनमत को आकांक्षाओं से संगठ दै--निरखल्रीकरण प्रस्तावो 
का अन्तिम सामान्य कारण जनमत से सम्बन्धित हैं। यह कहना अनुचित 
नहीं द्वोगा कि विश्व की जनता निस्खत्रीकरण का समर्थन करती है। अतएव 
यह विश्वास किया जाता है कि स्वदेश तथा विदेश के छोग निरसल्लीकरण का 


स्श्र अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 


समर्थन करने वाली सरकार को अपना सहयोग एवं समर्थन अदान करते रहेंगे 
तथा उस सरकार को अपनी सहानुभूति एवं सहयोग देने से अस्वीकार फर देंगे 
जो निरस्लीकरण को बाधित करतो है। 

निरस्त्रीकरण के भागे में बाधायें हि 

(१) झ्मों की आवश्यकता है--इस्त्र उपयोगी कार्य करते हैँ तथा अनेक 

महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति सें उनका योगदान होता है। राज्य झस्तरों पर 
निभर करते हैं तथ। वे उनका परित्यागु करने के लिए, अथवा उन पर भारी 
अतिबन्धी को स्वीकार करने के लिये उस समय तक तत्पर नहीं हो सकते, 
जत्र तक कि उन कार्यों तथा उद्देश्यों क्षी पूर्ति के लिए वैकल्पिक साधनों 
की स्थापना ने कर'टी जाय। अधिकाश राज्य विश्वास करते हैं कि उन्हें 
अपने अधिकारों तथा हितों की मुख्क्ा के लिए श्र आवश्यक हैं। इतिहास 
की बदनाओ को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि कुछ राज्य आक्रामक उद्देश्यों 
के लिए शात््रों के उत्पादन में विश्वास करते हैं । 

(२ ) भधिश्वास--ति रस्त्री करण, दास्त्र-नियंत्र॥ तथा एक दूसरे पर आक्रमग 
न करना सदभावना, विश्वास तथा सौहाई के बातावरण में ही सम्भव है। यदि 
राष्ट्रों को एक-दूसरे प्रर विश्वास हो तो शत्र तथा हिंसा की आवश्यकता द्टी न पढ़ें । 
सोबियत गुट तथा अमरीछी गुट में एक-दूसरे के प्रति भारी अविश्वास, तनाव और 
प्रतिस्पर्द्धा है । बस्तुतः शसरों की होड ने ही कई राजनीतिक बिवादों को बढ़ावा दिया 
है| अविश्वास के कारण राज्य निस्‍त्रीकरण की विद्या में ठोस कदम नहीं उठाते हूँ । 
इस प्रकार अविश्वास निरसख्रीकरण के मार्ग में महत्वपूर्ण बाधा है। 

(३) भय--निरलीकरण के मार्ग में एक और बाधा द--राष्ट्रों में व्यात् भव 
की भावना | लेकिन दूसरे विश्वयुद्ध के बाद बिस बड़े पैम।,ने पर और सफलता" 
पूर्वक इथियारों में की गयी, उससे य्रेरगा छेकर इस भय पर विजय प्राप्त करना 
कटिन नहीं होना चाहिए । यह विश्याम किया जाता है कि यदि अन्तर्राप्रीय 
समझौते द्वारा निल्खीकरण दी भी जाय; तो यह भय सदैव बना रदेगा फ़ि दूसरा राष्र 
उसका पालन फर रहा है, करेगा भी अथवा धोखा देगा । 

(४ ) सस्प्र सेनाओं के भतनुप्राव पर समझौने छी समस्या--निरस्दीकरण 
ऊ मार्ग में एक मौलिक बाधा सशस्त्र सेनाओं के अनुपात ( ॥805 ) से सम्पद 
समझसीने की समस्या से जड़ी हुई है। किस आधार पर इस अनुप्रात को निधारित 
किया बाय सं किस मापदण्ड के दास यह सुनिर्चियत किया जाय दि अमग्ुुक शज्य 

॥ सशस्त्र बठ की पद्धद् दल द्वियों की आवश्यकता दे) : गग्य को बारद 
दियो फी तथा अम॒ुझ राज्य को फेबल दो दृरुद्वियों ही आवश्यकता दे है वास्तव 





मिरद्यीकरण तथा शस्त्र-नियंत्रण २०३ 


में, इन दोनों प्रश्नों का सम्तोषजनक उत्तर देना कुछ कठिन है। इस सम्बन्ध में 
एक महत्वपूर्ण बात का उल्लेख कर देना आवश्यक प्रतीत होता दै कि निरख्रीकर्म 
के पश्चात्‌ यह नही होना चाहिए कि आज का शक्तिशाली राष्ट्र पूर्णतया दुर्बल बन 
जाय तथा एक दु्छ राष्ट्र अपेभाकृत शक्तिशाली वन जाय | जब्र तक राज्य अपने 
राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सैनिक शक्ति को ही अन्तिम शक्ति मानकर 
पूजा फरते रहेंगे, तब तक वे वर्तमान शक्ति-संतुल्म में भारी हेर-फेर स्वीकार नहीं 
करेगे। प्रत्यक शक्तिशाली गज्य निरस्त्रीकरण प्रस्ताव के द्रा अपनी शक्ति पर कोई 
ओच नहीं अने देमा चाहता तथा दूसरे राज्यों की शक्ति को दुर्बल कर देना 
चाहता है । अतएव निरस्रीकरण के प्रस्ताव प्र।यः एकपक्षीय होते हैं । 

(५) भजुगात से सम्बद्ध समझौते को कार्यान्वित्ष करने की समस्या-- 
यदि राज्यों में शक्ति के अनुपात को लेकर समझौता हो जाय, तो भी समझौते 
के मार्ग में बाधायें उत्पन्न होगी । इसका कारण यह है कि शक्ति का परिकलन फरने 
के लिए. कोई प्र।माणिक मापदण्ड नहीं दे | कुछ राज्यो के पास ताप-नामिकीय बम 
है, तो कुछ राज्यों के पास नहीं । कुछ राज्यों के पास राकेट है तो कुछ राज्यों के 
पास नहीं। कुछ नौसैनिक शक्तियाँ पनइन्बियों की दृष्टि स सशक्त होती हैँ तो कुछ 
रणपोतों की दृर्टि से। इसके अतिरिक्त, सशख््र सेनाये हो राष्ट्रीय शक्ति के एकमात्र 
तत्व नहीं होते हैं तथा एक बार शल्नों में कटौती कर दी जाय, वो शक्ति के दूसरे 
तत्व अनुपात में अधिक प्रभावशाली बन जाते हैं । 

(६ ) संकीणे राष्ट्रीा तथा जनियंत्रित प्रभशुसत्ा--निरस्रीकरण के मार्ग 
में संकीर्ण राष्ट्रीयवा तथा अनिर्म॑त्रित प्रभुसत्ता दो प्रमुख वाधायें हैं | संकीर्ण राष्ट्रीयता 
के कारण राष्ट्र सबसे पहले अपने हितों की ओर ध्यान देते हैं और उसके बाद वे 
अन्तरोष्ट्रीय हितों के विषय में सोचते हैं। अनियत्रित प्रभुसत्ता फे कारण राज्य अपने 
क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत बाह्म अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण को स्पीकार नहीं करते हैं। कोई 
राष्ट्र आक्रमण की तैयारी तो नहीं कर रहा है, इसकी जॉच-पड़ताल के लिए 
अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण संस्था के अधिकारियों की आवागमन की स्वतंत्रता मिलनी 

चाहिए | परन्तु राज्य इस कदम के लिए उद्यत नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अस्तर्राष््रीय 
योजनाओ का उल्लंघन करने पर अनुश्यास्ति लग।ना; निरख्रीकरण सन्धि पर उठने 
वाले विवादों को सुल्झाना तथा आवश्यकता पड़ने पर सन्धि का अतिक्रमग करने 
वाले राज्य को दण्डित करना और उचित अवसर पर झाऱ्ि का प्रयोग करना आदि 
कई महत्वपूर्ण प्रब्नो का कोई समाधान नहीं दिखाई देता | 

(७ ) प्राथमिकता की समस्था--निरस्रोकरण पहले कर लिया जाय 
परस्पर राजनीतिक विवादों को पहले सुलझा लिया जाय--बिश्व के समक्ष 
एक जटिल समस्या उपस्थित है | निरल्लीकरण हो जाय तो अनेक स 
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विवादों का निपठारा अपने-आप हो जायगा और राजनीतिक विवादों का नियथ्ः 
हो जाय तो निरस्रीकरण करना सरल और सम्मव बन जायगा | वस्तुतः दोनों ६ 
क्थनों में काफी वजन है। परन्तु यदि हम इस धारणा में विश्वास करते हैं हि 
शख्त्रो की होड़ से तनाव, भय तथा युद्ध का श्रीगणेश होता है तो निन्‍्सन्देह हः 
निरखरीकरण कार्यक्रमो को प्राथमिकता देनी चाहिए । > 

( ८ ) मनोवैज्ञानिक कारण--यह कहा जा सकता है कि विश्य मनोवैज्ञनिक 
रूप से भी निरस्रीकरण के लिए तत्पर नहीं है। राष्ट्र उल समय तक शन्त्रों का 
परित्याग करने के लिए उत्मुक नहीं हो सकते, जब तक कि उन्हें यह विश्व.स न हो 
जाय कि शर्तरों का परित्याग कर देने के बाद भी उनकी सुरक्षा पर ऑबच नहीं 
आयेगी। यद्यपि आज सम्पूर्ण विश्वजनमत निरखीकरण के पक्ष में है, तथापि 
मिरख्रीकरण कार्यक्रमों को वांछित सफलता नहीं मिल पा रही है; क्योकि इसका कारण 
प्राविधिक न होकर मनोवैज्ञानिक अधिक है | जब तक बिश्व के राष्ट्र अपनी सुरक्षा 
के लिए! शरस्त्रों पर निर्भर रहेगे, तब तक निरस््रीकरण की आशा करना निरथंक है। 


(९ ) उद्योगों की समाप्ति तथा बेकारों का भय--संयुक्त राज्य अमरीका 
और ग्रेयब्रिटेन आदि पूँजीवादी देशों में शर्तों का उत्पादन करने वाली कम्पनियों 
के स्वामी तथा साझेदार राजनीति में सक्रिय भाग छेते हैं और निरसत्रीकरण 
कार्यक्रमों को सफल नहीं होने देते, क्योंकि निरख्रीकरण हो जाने से उनका व्यवसाय 
समाप्त हो जायेगा । यदि निरम्त्रीकरण के कारण शल्ल-उद्योग बन्द हो गए, तो पूँजीवादी 
देशों को वेकारी की समध्ष्या का सामना करना पड़ेगा। शखस्र-उद्योगों की समासि 
तथा बेकारी की समस्या के कारण अभाव तथा तीव्र राजनीतिक मतसेद की श्थिति 
उत्पन्न हो जायेगी, जिससे पूँजीवादी व्यवस्था करी शीघ्र सम/प्ति होकर साम्यवादी 
शक्तियों की विजय की सम्भावना बढ़ जायेगी ! अतएव देश की अर्थ-ब्यवस्था को 
बनाये रखने के लिए श्त्र-उद्योग चादू रहते हैं । 


संयुक्त राष्ट्र चार तथा निरल्लीकरण उपलब्धियाँ 

संयुक्त राष्ट्र चार्टर में यह स्वीकार किया गया है कि शान्ति और सुरक्षा की 
स्थापना के लिए शस्त्रों का विनियमन एक महत्वपूर्ण तत्व है। चार्टर के अनुच्छेद 
११ में यह व्यवस्था की गई है कि, “महासभा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये 
रखने में सहयोग के सामान्य सिद्धान्तों पर विधार कर सकती है, जिनमें निरस्रीकरण 
तथा शर्तों के विनियमन के सिद्धान्त शामिल होगे ॥? अनुच्छेद २६ के अनुसार, 
सुरक्षा परिषद्‌ “सैनिक स्टाफ समिति” की सहायता से शसरों के विनियमन की 
प्रणाली की स्थापना के लिए योजनायें बनाने के लिए उत्तरदायी है तथा अनुच्छेद 
४७ में “सैनिक स्टाफ समिति” ( वगाक्ताए 5७7 (०००6 ) की स्थापना 
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का प्रावधान है, जो शस्रों के विनियमन तथा निरख्नीकरण के समस्त प्रश्नों पर सुरक्षा 
परिपद्‌ को परामश तथा सहायता दे सके । 

यदि चार्टर के प्रावधानों पर ध्यान दिया जाय, तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि 
चार्टर के निर्माताओं ने शान्ति और सुरक्षा की प्राप्ति के लिए निरस्रीफरण को प्रधान 
साधन म मानकर एक गौश साधन माना था | अतएव चार्टर ने शखस्त्र-नियंत्र" तथा 
निरस्लीकरण के क्षेत्रों में संयुक्त साप्रसंध के कार्यो तथा उत्तरदायित्वों पर बल नहीं 
डिया गया है। इसे स्पष्ट करते हुए प्रो० क्‍्छाउड (]॥$ [+ (6006 ) ने ठीक 
ही लिखा है कि, “चार्टर के प्रावधानों की व्याख्या सौम्य स्वीकरण के रूप में की 
जा सकती है कि निरस्रीकरण विशेष रूप से प्रमुख शक्तियों के मध्य समझौते पर 
आधारित है तथा ऐसे समझौते छाने में अन्तर्राष्ट्रीय अमिकरणो की सम्माच्य 
भूमिका सुनिश्चित रूप से सीमित है? ५ पड (गाहाड ए०शशभ्रणा$& 09 
96 ॥गेशए्ालेश्ते 88 & 50067 ९९०छञापगा रण प्रढ 80७ पी पडधा8- 
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परमाणबिक ऊज्जी आयोग 


१९४५ से छेकर अब तक सयुक्त राष्ट्रसंघ प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निरस्रीकरण 
के लिए निरन्तर प्रयत्तनशील है । २४ जनवरी, १९४६ को अपने प्रथम 
अधिवेशन में महासभा ने “परमाणविक ऊर्जा आयोग? ( 80जॉां० जिशहए 
((0ण्णांध्अंगण ) की स्थापना की । परमाणविक ऊर्जा आयोग में सुरक्षा परिषद्‌ के 
सभी सदस्यो के एक-एक ग्रतिनिधि के अतिरिक्त कनाडा का भी एक प्रतिनिधि 
आमिल किया गया था। यह आयोग अपने कार्यों के लिए सुरक्षा परिषद्‌ के प्रति 
उत्तरदायी था | इस आयोग की ग्रथम बैठक १४ जून, १९४६ को न्यूथार्क में हुई 
थी जिसमें संयुक्त राज्य अमरीका के प्रतिनिधि बरनाई बरूच ( छेटफ़छा् 38 ) 
तथा सोवियत संघ के प्रतिनिधि ग्रोमिकों ( ४००७ (>7079|० ) ने परमाणविक 
ऊर्जा के अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण के सम्बन्ध में अपने-अपने प्रस्ताव रखे । संयुक्त राज्य 
अमेरिका द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की मुख्य बातें इस प्रकार थीः-- 

( १ ) एक अन्तर्राष्ट्रीय परमाणविक विकास सत्ता ( [स्‍शगशाणार्थी #णांट 
[2०४थें०फणव्च ैपप्माछ ) की स्थापना की जाय, जो कच्चे माल से लेकर 
परमाणविक ऊर्जा के विकास तथा अयोग के सभी पहछओं पर नियंत्रण रखे, 


8 पिडव,- ए]8पपे०, *गफ एफंह्स्त उ&घ०यक३ घ0व धा० ए२० ०6 प००००,४ उत्रा|त्रगठात्वढा 
6 लव्पंबांकक ( जु2ए०मा2० 7907 ), 332. 
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( २ ) अन्तर्रट्रीय परमाणविक विकास सत्ता को शीघ्र तथा य्रभावी कार्रवाई 
करने के लिए शक्ति प्रात होनी चाहिए, ताकि वह इस बात को सुनिश्चित 
कर सके कि परमाणबिक ऊर्जा का प्रयोग केबल शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के 
लिए हो; तथा हे 

( ३ ) यदि परभाणविक समझौते के अतिक्रमण होने पर किसी राज्य को दण्ड 
दिया जाय, तो नियेधाधिकार का प्रयोग कर इस कार्रवाई को बाधित नहीं किया 
जाना चाहिए । 

सोबियत संघ द्वारा श्रस्त॒त प्रस्ताव की बातें अमरीकी अस्ताव से मिन्न थी । 
सोवियत संघ का सुझाव था कि ;--- 

(१ ) एक प्रभावी अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण प्रणाली की खापना की प्रतीक्षा किये 
बिना ही परमाणविक शखरस्त्रों के उत्पादन तथा अयोग को केवल निषिद्ध घोषित कर दिया 
जाय, बहक ऐसे शर्तों के वर्तमान भण्डार को शीघ्र न भी कर दिया जाय, तथा 

(२) सुरक्षा परिषद्‌ के स्थायी सदस्य-राज्यों की सहमति के बिना किसी 
राज्य के विरुद्ध प्रवर्तन कारवाई न की जाय । 

ये दोनों प्रस्त।व सयुक्त राज्य अमरीका तथा सोवियत संघ के मध्य मौलिक 
मतभेद प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः इन मतमेदों ने द्वी उस समय से छेकर वर्तमान 
समय तक निरखीकरण वार्ताओं मे गविरोध उत्पन्न किया है। १९४८ में महासभा ने 
अपने तीसरे अधिवेशन में परमाणविक ऊर्जा के अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण को व्यवह्यार्य 
तथा प्रभावी बनाने के लिए. परमाणविक ऊर्जा आयोग की योजना को संयुक्त 
राष्ट्ध की योजना का-नाम दिया । 
रूढ़ आयुद्ध आयोग 

परमाणविक ऊर्जा आयोग की स्थापना के कुछ माह परचात्‌ सोवियत संघ के 
परराष्टर-मंत्री मोत्येतोव ( ४७. ५, |४०।०४०४ ) ने अक्टूबर, १९४६ में सयुक्त राष्ट्र 
महासभा में एक प्रस्ताव रखा, जिसमे विश्व के सभी राष्ट्रों से शलरो में कटौती करने 

तथा सैनिक उद्देश्यों के छिए परमागविक ऊर्जा के उत्पादन तथा प्रयोग को निषिद्ध 
घोषित करेंगे का अनुरोध किया गया था। १४ दिसम्बर, १९४६ को महासभा ने 
सर्बंसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें परमाणविक ऊर्जा आयोग को अपने 
कार्य को आगे बढ़ाने तथा सुरक्षा परिषद्‌ को शररों म॒ कटौती तथा विनियमन के 
निमित्त व्यावह्यरिक कदम उठाने की संत्तुति की गई थी। अतएव महासभा के 
आदेश्य के अतुसार, फरवरी, १९५७ में सुरक्षा परिषद्‌ ने “रूढ़ आयुद्ध आयोग? 
( (ग्फरापांडश्नणा णि.. ('णाएथापंगर्ल थ्रिपफव्गला5 ) की स्थापना की, 
जिसमें सुरक्षा परिषद्‌ के सभी सदस्य शामिल ये। इस नये आयोग को आदेश 
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दिया गया था कि वह केवछ “रूदृश ( (०्रश्थाणारओं ) आयुद्धों के विनियमन 
तथा कटौती के लिए ही सुरक्षा परिषद्‌ को सुझाव दे। परम।णविक्र शत्रों तथा 
जन-विनाश के दूसरे झत्न के नियंत्रण की योजनाओं पर विचार करना इसके 
क॒.यैक्षेत्र में नहीं आता था, क्योकि ये सब्र परमाणविक्र ऊर्जा आयोग के अधिकार- 
क्षेत्र म शामिल थे । 
निरस्त्रोकरण आयोग 

६ जून, १९५० को संयुक्त राष्ट्र महसचिय ट्रिग्वे ली ने निश्चयपूवक कहा 
था कि शब्तरों के नियंत्रण की दिशा में सभी प्रयास पूर्णत/ असफल रहे हैं, परन्तु 
उन्होने सयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य-राज्यो से आगे प्रयास जारी रखने का आह्यान किया । 
अक्टूबर, १९५० को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ( एप्णाशा ) ने 
महासभा को सम्बोधित करते हुए छ॒ुझ,व दिया था कि परमाणविक ऊर्बा सायोग 
तथा रूढ आयुद्ध आयोग का विलय कर दिया जाना चाहिए। सोवियत गुट के 
विरोध के होते हुए. भी महासभा ने ११ जनवरी, १९५२ को परमणविक ऊर्वा 
आयोग तथा रूद आयुद्ध आयोग का विलय कर सुरक्षा परिषद्‌ के अर्धीन एक नये 
आयोग की स्थापना की जिसे “निरस्रीकरण आयोग? ([%ऋशणख/थ्यला: 
(०फ्राशब्थणा ) का नाम दिया गया | वस्तुतः “निरखीकरण आवोग” ही श्न्र- 
नियंत्रण तथा निरख्नीकरण वार्ताओं का मुख्य नाव्यशातल्य रह्य हई ठया बिसकी 
कई अवसरो पर बहुत उपेक्षा भी की गई है। २८ जूत, १९५२ ऋ# संयुक्त राज्य 
अमरीका, प्रिटेन तथा फ्रांस! ने “निरस््रीकरण आयोग” में प्रस्ताव रखा था कि 
चीन, सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमरीका के हैल्बछ का छोटा, 
१/५००,०००, फ्रांस के सैन्यद्छ का कोटा ८००,००० वग्मा ब्िटेक क सन्बदछ का 
कोट ७००,००० हो तथा जहाँ तक सम्भव हो, सभी यमब्क दी नेनायें दद़त छोटी 
हो। सोबियत संध ने इस प्रस्ताव को अस्वरीकार ऋ विदा. 












अित आवोग की प्रच्य:्ञर 


२८ नवम्बर, १९५३ को महासभा ने 
ब्रिटेन, सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमः 
निरस्नरीकरण के कार्य में प्रगति के दिए 
उपसमिति ने लन्‍्दन में उन्नीस गोपनीय 55 
प्रस्तावों पर विचार किया; किन्तु ब् दर >झः 
राष्ट्र के लिए स्वीकार्य हो। वास्तव 
आयोग के विचार-विमशों से बढ 
सोवियत संब तथा पश्चिमी 2४57: 
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र्ष्८ अन्तराष्ट्रीय संगठन 


जैनेवा सम्मेलन ( १९५५ ) तथा “मुक्त आकाश” योजना 


जुलाई, १९५५ में जेनेवा शिखर सम्मेलन में सयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, 
सोवियत संघ तथा फ्रास ने भाग लिया । शिखर सम्मेलन में निरख्लीकरण से सम्बन्धित 
प्रश्नो पर विचार-विमर्श किया गया तथा सोवियत संघ सहित सभी पश्चिमी शक्तियों 
ने भिन्न-भिन्न सुझाव रखे। इस सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति 
आदजनहावर ( जिषशा०फट ) ने “मुक्त आकाश? (6कछृथा ड४65) की 
योजना रखी । इस योजना के अनुसार यह सुझाव दिया गया था कि सोवियत संघ 
तथा संयुक्त राज्य अमरीका अविल्म्त्र अपनी सेना, अस्थ्रागारों की संख्या, सैनिक 
सामग्री का उत्पादन करने वाले कारखानों तथा अस्य सैनिक प्रतिष्ठनों की पूर्ण 
जानकारी प्रदान करे तथा एक-दूसरे को हवाई सर्वेक्षण की सुविधायें दे। राष्ट्रपति 
आइजनहावर तथा सोवियत प्रधानमंत्री बुल्गानिन ( ऐणं8वाए ) के मध्य हुए 
पत्राचार ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनके विचारों भें समरूपता थी, किन्तु बाद में 
सोवियत संघ ने “मुक्त आकाश” की योजना को “भुप्तचर सेवाओं?” के हित में 
अस्वीकार कर दिया | फलस्वरूप, जेनेवा झिखर सम्मेलन तथा उसके पश्चात्‌ 
अक्टूबर, १९५५ में होने वाल्य इन चार राष्ट्रों के परराष्टर-मंत्रियों का सम्मेलन भी 
असफल हो गया । 

सितम्बर, १९५७ में निरस्त्रीकरण आयोग की उपसमिति की अन्तिम बैठक हुई | 
सोवियत संध ने घोषणा कर दी थी वह निरस्त्रीकण आयोग अथवा उसकी उप- 
समिति की वार्ताओं में भाग नहीं छेगा | इसके विपरीत, सोवियत संघ ने एक ऐसे 
निरस्त्रीकरण आयोग की माँग की जिसकी स्थापना सयुक्त राष्ट्रसंघ के सभी सदस्य- 
राज्यों से मिलकर हुई हो । 
4१५०८ से छेकर वतेमान समय तक 


. १९५८ के प्रारम्भ से ही अगु-परीक्षणों के स्थयन वथा आकस्मिक आक्रमणों 
की रोकथाम के छिए निरस्त्रीकरण वार्ताये मुख्यतः सयुक्त राष्ट्रसंघ के बाहर जारी 
रखी गईं | १९६२ में अठारद राष्ट्री से निर्मित एक सामान्य निरस्त्रीकरण सम्मेलन 
(0श)८) संयुक्त राष्ट्धध के तत्वावधान में आयोजित किया गया। फ्रास ने 
आरम्म में ही इसका बहिष्कार किया तथा समय-समय पर इसकी चबैठकें हुई है, 
किन्तु उनका सन्‍्तोषजनक हल नहीं निकछ सका है। 

यद्यपि १९६२ के सोवियत तथा अमरीकी अ्स्तावी- ने सामान्य तथा पूर्ण 


निरस्नीकरण की अंतिम उद्देश्य माना था वथा जिसको १९५९ में संयुक्त राष्ट्र 
महासभा ने विश्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या घोषित करके स्वंसम्मति से पारित 


श्छट निरस्लीफरण तथा शब्र-नियंत्रण २८९ 


किया था, तथापि १९६५ तक सामान्य तथा पूर्ण निरस्त्रीकरण के विषय में कुछ 
नहीं सुम्रा यया । 

१९६६ में महासभा ने निरस्त्रीकरण से सम्बन्धित अनेक प्रस्ताव पारित किए ! 
इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण “अणु-शस्त्रप्सार निरोधक सन्धि? (जण्रण्ाग।लांणा 
0८७७ ) से सम्बन्धित प्रस्ताव था। यद्यपि “अणु-शस्त्र॒प्रसार निरोधक सन्धि९ के 
प्रारूप के विषय में सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमरीका में समझौता हो गया. 
था, तथापि अपरमागवीय राज्यों ने इस समझौते को अवरुद्ध कर दिया। महसमा 
ने अपने प्रस्ताव के दारा “अठारह राष्ट्रों की निरस्नीकरण समिति” ( था) ) 
से अनुरोध किया कि वह इस विषय को उच्च प्राथमिकता दे तथा अपरमाणबीय का 
एक सम्मेलन बुछाया जाय। वस्वुतः १९६५ से महासमा विश्व-निरस्त्रीकरण 
सम्मेल्म के पक्ष में रद्दी है जिसमें साम्यवादी चीम का भी प्रतिनिधि शामिल दो । 
१९६७ भें ६० देशों के प्रतिनिधियों ने एक सन्धि पर इस्ताक्षर किए. जिसके 
अन्तर्गत वाह्म अन्तरिक्ष में जन-विनाश के घातक शरस्त्रों के प्रयोग को अवैध-घोषित| 
किया गया । 


निष्कपे 

निरस्त्रीकषण की असफलताआं को देखते हुए कहा जा सकता दे कि व्यापक 
और पूर्ण निरल्लीकरण की दिशा में आगे बढ़ने के लिये परमाणु अस्त्रों के फैलाब 
पर पक लगाना अत्यन्त आवश्यक हे और इस क्षेत्र भें सबसे बड़ा उत्तरदायित्व 
मदाझक्तियो का है। यह खेद का वियय है कि आज भी बड़ी शक्तियॉँ दूसरे 
छोटे देशों को दृथियारों से लेस करती जा रही हैं। साल्वाडोर डी मदारयागा 
( 80क्‍४७००7 46 [४ ४०७००६७ ) ने ठीक दी लिखा है, “निरस्थीकरण को समस्या 
निरस्त्रीकरण की समस्या नहीं हे। यह वास्तव मे विश्व समुदाय के संगठन की 
समस्या है? ( "० एाफीध्ण णी २8ण्पशष्यशा। 8 70: धी6 एकल 
रे वंडगाणव्याटा।.. ६7००५ 8 ॥6 छार्फाधिफ णी धी७ - तएधााक्रां० 
० ० 9/०ांते (०्रागण्ण्गं/” ) ।? इसी प्रकार, संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा 
परिषद्‌ द्वारा स्थापित “रूद़ आयुद्ध आयोग? ने १९४८ में निरस्त्रीकरण के सम्बन्ध 
में एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिया था कि, “4 इच्लंगा णी उ९्एणेंशांगा बारें 
एशतैपलीणा रथ बग्राशाशाड धाते बाफल्ते णिए९8 ख्प ० फैढ एप 
-परो० चींहण का 8 धएाण्ज्रीशल ् वशधपरपणारएं 007रीतेयाए० त्ते 
8७८णगाए-.. 'ै७३३ए९३ छा. 6 ए०एणेंगाँणा गाते उध्वेपंणा णी धाव8- 
एा०ण8 जीणी छर्ण्पावे [णॉं०ए पै& ०नर्कीजफरा। रण प९९९५७89 


4, 88ए80०7 १० शत 37928, उ>2त्कऋद्ोशत४, 9-56... ० >>7 


55 "5. अल पद 


२१० अन्तरोष्ट्रीय संगठन 


बेंश्वा2९ रण 0०रीवेंद्ा०० प्रा व (प 96. €जएशललवें 00. प्रटा०858 0०॥- 
विद्माए8 पर्व 50० प्श्ाजि शिपतीश फ्ा९85चा९४ ० 7९हणे०ाण) धापै 
7तैपकगार हि 

नब तक विश्व के छोग अथवा कम-से-कम बड़े राष्ट्र संयुक्त राष्ट्रसंध के प्रयासों को 
अपना समर्थन एवं सहयोग देने के लिए उत्सुक नहीं होते, तब तक निरस्त्रीकरण 
तथा शस्त्र-निर्यत्रण के क्षेत्र में सफलता की अपेक्षा करना नितान्त निरयक 
है। पूर्ण निरस्त्रीकरण के बारे में दिनमान का निष्कर्ष है, “पूर्ण निरस्त्रीकरण द्वासिल 
करने के रास्ते में तकनीकी निरीक्षण करना कि हथियारों की कदौती पर अमल हो 
रहा है अथवा नहीं, लेकिन ये कठिनाइयाँ तकनीकी और सैनिक कम ईं 
राजनीतिक अधिक ; परन्तु हमारे युग मे जहाँ अस्पताल, रेल्मार्ग, संचार साधन, , 
सड़कें, विश्वविद्यालय भादि बनाने की आवश्यकता हथियारों के अंबार व्माने से 
कहीं अधिक है, इन तथाकथित राजनीतिक अड्चनों को मात्र .बेहूदा और 

ख़तापूर्ण ही कद्दा जा सकता है |!) 





]. दिनमान,२-८ मई, ३९७६५ 


चि नर 
सामूद्दिक सुरक्षा तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ 
(्‌ (>गॉल्लाए० 56०णए धातें धल एिएाएवें ४४००5 ) 


नोट : “सभमूहिक सुरक्षा” की प्रकृति, अर्थ एवं परिभाषा के सम्बन्ध में 
जानकारी प्राप्त करने के लिए राष्ट्संध के अन्तर्गत “सामूहिक सुरक्षा? देखिये | 


(१) चाटेर में सामूहिक सुरक्षा-सम्बन्धी प्रावधान हे ॒ 


यह स्मरण करने योग्य है कि प्रत्येक संगठित समुदाय तथा प्रत्येक राजनीतिक 
समाज सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त पर अबलम्बित होता है। किसी एक सदस्य 
पर किए गये आक्रमण के प्रति सम्पूर्ण समुदाय उदासीन नहीं रद्द सकता है । यदि 
किसी व्यक्ति के अधिकारों का अतिक्रमण किया जाता है अथवा उस पर ज्यादतिया” 
होती हैं, तो यह सम्पूर्ण समाज के लिए चिन्ता का विभ्रय माना जाता है। हत्या, 
बोरी तथा शारीरिक हमले न केवछ एक व्यक्ति अथवा उसके परिवार तथा मित्रो से 
सम्बन्ध रखते हैं, अपितु सम्पूर्ण समाज के विषय समझे जाते हैं। इसका कारण यह 
है कि ये छोक-शान्ति को भंग करते हैं तथा इनसे सम्पूर्ण समुदाय प्रभावित होता 
है.। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अन्तर्गत इस अवधारणा का अमिप्राय यह है कि सदस्य-' 
राज्य शान्तिन्मंग करने वाले राष्ट्र के विरुद्ध सम्मिलित कार्रवाई करेगे। यदि 
ध्यवद्वार में सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त को कार्यान्वित किया जाय, तो इसका 
अभिपष्राय है--आक्रामक राज्य के लिए पराजय तथा उस राज्य के लिए सुरक्षा; ' 
जिस पर आक्रमण किया गया हो। वास्तव में, संयुक्त राष्ट्सप के अन्तर्गत! 
विश्वशान्ति की स्थापना केबल सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था के माध्यम से ही 
सम्भव है! 


“सामूहिक सुरक्षा ( (गोंब्लाए० 8९८प्म७ ) संयुक्त राष्ट्र चार्टर के एक 
प्रमुख उद्देश्य के रूप में परिलक्षित होता है! विश्व के छोग संयुक्त राष्ट्रसंघ का 
मूल्यांकन निश्चित रूप से युद्ध को रोकने में इसके योगदान के आधार पर करेंगे ।' 
यद्यपि टाष्ट्रसंध प्रसंबिदा की तरह संयुक्त राष्ट्र चार्टर में भी सामूहिक सुरक्षा की' 
व्यवस्था की गई है, तथापि सामूहिक सुरक्षा से सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र घार्टर के 
प्रावधान रष्ट्रसंध श्रसंविदा के अन्तगंत स्थापित सामूहिक श॒रक्षा के प्रावधानों से, 
अधिक ब्यापक तथा अधिक विस्तृत हैं। सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था को सुदृद बनाने 
के लिए संयुक्त राष्ट्र घार्टर में प्रादेशिक संगठनों अथवा अमिकरणों की स्थापना का 
समर्थन किया गया है तथा" सदस्य-्यज्यों को ऐसे अमिकरणों के निर्माण की 


अनुमति दी गई है। परन्तु राष्ट्रसंघ प्रसंविदा के अन्तर्गत इस प्रकार की कीई 
सुस्पष्ट व्यवस्था नहीं थी | उदाइए के लिए, पश्चिमी यूरोप) अव्छाष्टिक समुदाय 
तथा पश्चिमी ध॑ में सशक्त प्रो सुर अमभिकरणों की स्थापना केश गई दै। 


दूर करने एंव आक्रमण की घब्नओं का दमन करने के लिए प्रभावी सल्मृद्दिक 
कासवाईं करना संयुक्त राष्सेप का एक प्रमुख स्द्य दे तथा चार्टर के अध्याय 

में इस बात की विस्तृत उष्लेख है किये «प्रभावी सामूहिक कार्रवाई” 
( िए४० ढगी००७र० छा69850765 )क्या दे! यदि सुख्ा परिषद्‌ यह अनु व 
करती दे कि शी न्त-मंग अथवा क्रमण की पटना है तथा यदि 
सम्बन्धित पक्ष उसके निर्णयो का अनुपालन नहीं करते, तंत्र बह संयुक्त रा्र्सप के 


उसके ञ'ः 
ञ, सद्दायता तथा सुधिधायें सुलभ करने का वचन देते हैं” 
(फनी गजल्फ्रोॉए०४8 रण प० (]छववे िषण)5 "7 + एण्पेशाक० ० फ्राथ० 
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शाप “दिलेकिट३न हा न 


007०॥०7े 76००९ छापे 56०णाए )ी अनुच्छे 
व्दस्य राज्य सेंखर्फ राषट्संघ को -अत्यावश्यक सैनिक कार्रवाईयों करने में सक्षम 
से प्री ९ 


बनाने के निर्मित खम्मिलित-अन्तरा५ 
््भ 


उ्रक्षापशधाण्प्गै लागिष्ट्फ्रध्ण 80 ०7* ये 
आवश्यक अतीत होता दे कि में 'झक्तियें| रैक - मतभेद होने ये 


ऋरण संयुक्त राषट्संव को सशख् सेना+ सद्दाववा तथा 
के सम्बन्ध में अमी वेके समझौता नहीं दी उ का हर ध 
_ जयाईर के अनुच्छेद ४४ अं श्छ के मिस्क्रीकरण अन्तर्राष्ट्रीय 


आान्ति- और सुरक्षा- क्रो-क| 


सामूहिक सुरक्षा तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ र्श्३े 


आवश्यकताओं से सम्बद्ध विषयो पर परामर्श तथा सहायता देने के लिए “सैनिक 
स्टाफ समिति” की स्थापना का प्रावधान है। इस स्थान पर पुनः सुरक्षा तथा 
निरस्रीकपण की समस्याये सम्बन्धित हैं। अनुच्छेद ४९ में कहा गया है कि, 
“संयुक्त राष्ट्रसंध के सदस्य-राज्य सुरक्षा परिप्रद्‌ द्वारा निश्चित कार्रवाईयो को 
कार्यान्वित करने में परस्पर सहयोग प्रदान करेंगे? ( 06 [चिफ्रछ३७ री ९ 
[त्रास्व पिता बीशों [गए 9 #गियोाएए ए्रएणएगोे. 88अह्ा06 गा 
ण्गाजाए ० ७ प्राश०४णा९३ वं९लंतेंट्ते फ््णा छः ॥॥6 ५6९णांए 
(?०ए/ल.” ) | इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्रसंध के सदस्य-राज्य चाटरे 
के अ्रति अपनी निष्ठा प्रकट करते हुए. सुरक्षा परिषद्‌ के निर्णयों को मानने तथा 
भरपूर समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं | हु 


१९५० में कोरिया-संकूट के घटित होने तक आक्रमण के विरुद्ध सामूहिक 
कार्रवाई के निमित्त संयुक्त राष्ट्रसंघ की सम्माव्य क्षमता्ें अधिकतर अपरीक्षित थीं / 
अपने विशिष्ट स्वरूप के कारण ग्राग्म्भ से ही संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रति छोगों की यह 
धारणा बनी रही कि चार्टर में आमूल परिवर्तमों के जिया यह सामूहिक्‌ सुरक्षा का 
प्रभावी साधन सिद्ध नहीं हो सकता है। इस बात की अपेक्षा करना नितान्त 

"निरथ्थक है कि “अपने सभी सदस्य-राज्यों के प्रभुसत्ताक समानता के सिद्धान्त पर 
आधारित” संयुक्त राष्ट्रसंघ जैसा विश्वव्यापी संगठन, जिसमें महाशक्तियों को इस 
सीमा तक एक ऐसा विशिष्ट स्थान प्रदान किया गया हो कि वे सुरक्षा परिषद्‌ के 
किसी भी कार्रवाई को अपने निषेधाधिकार के प्रयोग के द्वारा विफछ कर सर्के, एक 
प्रभावी सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था की कसौटी पर खरा उतरेगा । सामूहिक सुरक्षा के 
प्रभावी तथा अयंपूर्ण होने के लिए. आवश्यक है कि यह छोटे तथा बड़े सभी राज्यों 
पर छागू हो तथा सभी अथवा कम-से-कम अधिकांश बड़े राज्य इसका समर्थन 
करने में अपना भरपूर सहयोग प्रदान करें | 
(२) कोरिया-संकट में संयुक्त राष्ट्रसंघ की कारेबाई 

सयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत सामूहिक मुरक्षा के परीक्षण का ध्रथम अवसर जूत्त, 

१९५० में उपस्थित हुआ, जब्रकि संयुक्त राष्ट्रघ ने दक्षिणी कोरिया पर उत्तरी 

कोरिया के द्वारा किए गये आक्रमण का मुकाबछा करने के लिए सैमिक करवाई 
की । जून २५ तथा २७, १९५० के अपने अस्तावों के अन्तगंत संयुक्त राष्ट्रसंध द्वारा 

की गई प्रवर्तन कार्रवाई निस्सन्देइ ऐतिहासिक है, क्योकि यह पहला अदसर था; 

जबकि राष्ट्रों के संगठित समाज ने, सम्मूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त के अनुसार, 

आक्रमग के विरुद्ध सद्द्र॒ सेना का प्रयोग किया । कोरिया एक प्रभावी सामूहिक 

मुरक्षा-ब्यवस्था के निर्माण की दिश्ञा में संयुक्त राष्ट्ररंध के प्रयासों के लिए महान 
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मरणा बन ग्रया है। बेन्जामिन बी० कोईन ( एल्तकप्मांप ४. (एल ) के दन्दों 
में कद्दा जा सकता है कि कोरिया के मामले में संयुक्त राष्ट्रधंध की भूमिका एक 
प्रभावी सामूहिक मुरक्षा-ब्यवस्था के उत्तरोत्तर विास के भ्रीगणेश् का सूचक है । 
जूत २५ तथा २०७ के अघ्तावों एवं जुलाई, १९५० की अपनी संखतुतियों में 
सुरक्षा परिषद्‌ ने दक्षिणी कोरिया पर उत्तरी कोरिया के द्वारा किए. गये आक्रमण का 
मुकाबला करने के लिए तुरन्त कार्रवाई की । सुरक्षा परिषद्‌ ने पाया कि अक्रमग की 
घटना हुई थी तथा इसने संयुक्त राष्ट्रसंध के सद॒स्य-राज्यों से कोरिया में सैनिक तया 
अन्य सहायता भेजने फा आष्ठान किया | मुरक्षा परिषद्‌ ने संयुक्त राज्य अमरीफा 
के राष्ट्रपति से संयुक्त राष्ट्र सेना ( (जाल्ए॑ 'र७॥003 रिंणाट०४ ) के लिए 
एक सर्वोच्च सेमापति ( करमाण्डर ) नियुक्त करने का अनुरोध किया । ८ जुछाई, 
१९५० को राष्ट्रपति ट्रमेन ने डगल्स मैकआर्थर ([0णएछ० ]५७८/॥॥ैए ) 
को कोरिया में संयुक्त राष्ट्र सेना के फमाण्डर के रूप में नियुक्ति की घोषगा की। 
संगुक्त राषर्संघ के लगभग सभी सदस्यन्राज्यों ने सुरक्षा परिषद्‌ के २७ जून के य्रस्ताव 
के प्रति अनुकूछ रूख अपनाया तथा मह्दासचिब द्विग्ये ली के १४ जुलाई के प्रतिवेदन 
के अनुसार संयुक्त राज्य अमरीफा के अतिरिक्त ५२ राज्यों ने संयुक्त राष्ट्सध को 
सैनिक, आर्थिक तथा दूसरी सद्दायता प्रदान की थी।_* 

€ कहा जाता दे कि दक्षिगी कोरिया पर किया गया सैनिक अ.क्रमण 

बाह्तत्रिक अर्थ में स्वयं संयुक्त राष्ट्रध पर किया गया आक्रमण था, क्योंकि 
दक्षिणी कोरिया यद्वि इसका शिश्व नहीं तो इसका आश्रित अवश्य था! यह 
सैनिक आक्रमण संयुक्त राष्ट्रसंघ की संचा एवं उद्देश्यों को एक खुली चुनौती 
था | यह हम अच्छी ,तरह जानते हैं कि राष्ट्संघ को इस प्रकार के परीक्षण 
( मंचूरिया-संकद तथा इय्ली-इथोपिया युद्ध ) में असफलता प्राप्त हुई थी, 

जिसके कारण उसकी प्रतिष्ठा एवं प्रभाव में हास हो .यया था। कोरिया में जो 
कुछ हुआ अथवा हो रहा है, उससे संयुक्त राष्ट्रसंध का अस्तित्व खतरे में नहीं 
पड़ सकता, परन्तु यह निर्विवाद है कि कोरिया का परिणाम संयुक्त राष्ट्रसंध के भावों 
विकास को अत्यधिक प्रभावित करेगा | 

८«.  कफोरिया-संकद में सामूहिक सुरक्षा के कार्यान्वयन में कुछ च्यावह्यारिक दोष भी 
अकाझ में आये +-- 

(१ ) अनेक सदस्य-राज्यों ने संयुक्त राहूसंध को सेनिक सहायता देने में 
अनठुनी कर दी । उन्होंने सुरक्षा परिषद्‌ के आह्वान पर अपनी सेनार्ये 
देगे में चार्टर के अनुच्छेद ४३ का अनुपालन नहीं किया | फलस्वरूप, संयुक्त राज्य 

अमरीका ने संयुक्त राष्ट्धध को सबसे अधिक सेनिक एवं अन्य सहयोग ग्रदान 


किया । 


सामूद्दिक सुरक्षा वथा संयुक्त राष्ट्संघ.._, र्श्५ 


(१२) संयुक्त राष्ट्रसंध के पास सामान्य सैनिक स्थक का अमाव था, जो 
सर्वोच्च कमाण्डर की नियुक्ति करता तथा युद्धक्षेत्र में उसके राजनीतिक परिणामों का 
मूल्याकन करता । चार्टर के अन्तर्गत 'सिनिक स्टाफ समिति? की व्यवस्था अव्यवहारय॑ 
सिद्ध हुई | सोवियत संघ इस समिति का सदस्य होने के अतिरिक्त साम्यवादी चीन 
का परम मित्र था। यथार्थ में, सामूहिक सुरक्षा की कार॑वाई संयुक्त राष्ट्रसंघ की 
अपेध्ा वाशिंगटन ( संयुक्त राज्य अमरीका ) के द्वारा संचालित होता है । 


जो कुछ भी हो, सुरक्षा परियद्‌ ने कोरिया-संकट का मुकावछा करने में यह 
दिखा दिया कि यथ्रपि इसके पास अपने अधिकार में सशस्त्र सेना का अमाव था, 
जैसा कि घार्टर के अनुच्छेद ४३ में व्यवस्था है, तथापि आक्रमण के सामने यह 
शक्तिहीन नहीं थी । परन्तु इस स्थान पर इस बात का स्मरण करना आवश्यक है 
कि सुरक्षा परिषद्‌ कोरिया-संकट को सुल्झाने में सशस्त्र कार्रवाई करने में इस कारण 
सफल हो सकी, क्योंकि सोवियत संघ, जो उन दिनों साम्यवादी चीन को मान्यता न 
डिये जाने के विरोध में सुरक्षा परिषद्‌ की बेठकों का बद्िप्कार कर रहा था, अनुपस्थित 
रहा तथा संयुक्त राज्य अमरीका की जल, स्थ तथा वायु सेनायें जापान, 
राइकाइस ( ५०७०७ ) तथा निकय्वर्ती जल में विद्यमान थीं। संयुक्त राष्ट्रसंघ 
में सोवियत संघ के स्थायी प्रतिनिधि याकोव ए० मलिक €( १४०० /- वैध ) 
के दवास १ अगस्त, १९५० को सुरक्षा परिषद्‌ की अध्यक्षता अहृण करते ही पूर्ण 
गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होने छगी तथा यह प्रतिरोध-नीति की स्थिति अगस्त के 
सम्पूर्ण माह तक बनी रही | 
(३ ) शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव 

यद्यपि शान्ति और सुरक्षा की स्थापना करना चार्टर के अनुसार सुरक्षा 
परिषद्‌ का “प्राथमिक उत्तरदायित्व? है, तथापि ३ नवम्बर, १९५४० के “शान्ति 
के लिए एकता प्रस्ताव” ( (ग्रपए (07 2९5०७ रि््णपं०्य ) ने यह व्यवस्था 
कर दी है कि जब कमी शान्ति के लिए संकट उत्पन्न हो अथवा शान्ति-मंग दो अथवा 
आक्रमण की घटना हो तथा सुरक्षा परिषद्‌ किसी स्थायी सदस्य-राज्य के दारा 
निषेधाधिकार के प्रयोग से उत्पन्न-गतिरोध के कारण कोई कार्रवाई न कर सके, तो 
चौबीय घंटे के भीतर महासभा का विशेष संकटकालीन अधिवेशन बुलाया जा 
सकता है। महासभा उस समस्या पर तुरन्त विचार-विमर्श कर सकती है तथा 
संकटपूर्ण स्थिति का मुकाबला करने के उद्देश्य से सदस्य-राज्यों को सामूद्विक कार्रवाई 
के लिये सिफारिश कर सकती है, जिनमें आवश्यकता पड़ने पर सशस्र सेना का 
प्रयोग भी शामिल है। “शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव” संयुक्त राष्ट्र चार्टर के 
सुरक्षा-आवधानों को विकसित करने तथा कार्यान्वित करने का जान-बूझकर किया 


२१६ 7... अन्तर्राष्ट्रीय संगठन “7: 


गया अयास है (इस भ्रस्ताव के प्रावधानों की समुचित जानकारी के लिये महासभा 
के अन्तर्गत “शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव” देखिये )। कि 


(४) स्वेज-संकट में संयुक्त राष्ट्रंघ की भूमिका" 

संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा सामूहिक सुरक्षा के अनुप्रयोग: का एक अन्य महत्वपूर्ण 
उदाइरण प्रस्तुत किया जा सकता है। जब १९५६: में“ म्िस्ध ने स्वेज नहर का 
राष्ट्रीयकरण कर दिया, तो इजरायछ, फ्रांस तथा ओटब्रिटेन ने सम्मिलित रूप से उस 
पर आक्रमग कर दिया । “शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव” के अन्तर्गत स्वेज संकट 
पर विचार-विर्मश करने के,लिये महासभा की एक .विशेष संकट्कालीन बैठक बुलाई 
गई। महासभा के आहान पर आक्रामक राज्यों ने युद्ध बन्द कर दिया तथा अपनी 
सेनायें वापस बुछा लीं | परन्तु सत्य तो यह- है कि यह सामूहिक, सु रक्षा-व्यवस्था 
की सफूलतां नहीं थी, अंपिद कुछ अन्य कारणों से आक्रामक राज्यों ने महासभा 
की सिफारिशों को स्वीकार फिया था ।. ग्रेटब्रिटेन तथा फ्रांस इसलिये पीछे हृट गये, 


क्योंकि, विंदव-जनमत, उनकी - निन्‍्दा कर रहा था।, संयुक्त - राज्य ,अमरीका ने 
आक्रामक राज्यों का समर्थन इसलिये. नहीं किया, क्योंकि बेह जानता, था कि 
सोवियत संघ इस युद्ध में.अवश्य हस्तक्षेप करेगा | इजरायल / पैयुक्त राज्य, अमरीका 
क्री, सहायता पर ,आश्रित,था तथा बह भल्वीमाँति जान॒ता-था, कि .यदि संयुक्त राष्ट्रसंथ 
अन्तगंत स्वेंज नहर की संरक्षा > डिये कोई कार्रवाई, कौ गई, तो संयुक्त राज्य 
अमरीका उसमें महत्वपूर्ण भूमिका विर्भाने के लिये आगे बढ़ेगा |... .,..“#]ढ 
यह सत्य है कि हमें सामूहिक कार्रवाई के ऐसे अनेक उदाहरण देखने को 
मिलते हैं, जबकि राष्ट्रो ने एक सर्वोच्च सेनापति की अध्यक्षता में आक्रमण का 
मुक,बछ करने के लिये संयुक्त रूप से सहयोग दिया हो। फिर भी, ऐसे सैनिक 
अतिशोध को.बिश्व समाज की किसी संस्थापित संस्था ने कभी मान्यता नहीं दी। 
वास्तव में, यदि राष्ट्रसंघ ने उस समय, जबकि जम॑नी की सेनाओं ने पोलैण्ड पर 
आक्रमण किया था, बल्पूर्वक आक्रमण का श्रतिरोध करने के लिए. अधिकार दे दिया 
होता, तों वद्द द्वितीय विश्वन्युद्ध में आक्रमण का म॒ुकोबत्य करने वाले राष्ट्रो का 
नेतृत्व करते हुए नैतिक बढ का प्रतीक बन गया होता। राष्ट्रसंघ को तब एक 
नंयी महिमा प्राप्त हुई द्योती तथा उसका स्थान छेने के छिए संयुक्त राष्ट्रसंध को 
स्थापना की आवश्यकता ही न पड़ती | यह सम्भव है कि कोरिया-संकद ठेतीय 
महायुद्ध का कारण बन जाता, परन्तु राष्ट्रसंघ के सामयिक हस्तक्षेप ने सम्भावित्त 
उृतीय महायुद्ध को ठाू दिया । - पश्चिमी यूरोप ने इस मामले में विशेष 'रुचि ली, 
क्योंकि इस व्यवस्था के द्वारा आक्रमण का सफलतापूर्वक मुकाबला किया जा सका। 
अगलाण्टिक समुदाय को इसने अतिरिक्त जीवन-दक्ति प्रदान की तथा नाटो शक्तियों 


का-विकास हुआ। .. / ७. - 


सामूहिक सुरक्षा तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ २१७ 


निष्कर्ष 

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अन्तर्गत स्थापित सामूहिक सुरक्षा-स्यवस्था का सर्वेक्षण 
करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह व्यवस्था अपने उत्तरदायित्व को सच्चे अर्थों 
में नहीं निभा सकी है | अनुमव के आधार पर यह निष्कर्प निकाझ जा सकता 
है कि संयुक्त राष्ट्रसंध सामूद्विक मुरक्षा का न तो प्रभावी साधन था; न है और न 
कंभी रद्द सकता है| इसका कारण सरल और स्पष्ट है। झ॒रक्षा परिष्रद्‌ में पॉच 
बड़े राज्यो को जो निर्षेधाधिकार प्राप्त है, वह संयुक्त राष्ट्रसंघ के द्वारा की जाने वाली 
सुरक्षा-का रंबाई के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। यद्यपि “शान्ति के लिए एकता 
अस्ताव” के अस्तित्व में आ जाने से महासभा को निभ्ेधाधिकार के प्रयोग से उत्पन्न 
गतिरोध की स्थिति में आवश्यक कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त हो गई है, तथापि 
यह स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ किसी मह्दाशक्ति के विरुद्ध शक्तिशाली तथा प्रभाव- 
शाली कदम उठाने की स्थिति में नहीं है। यह केवल छोटे राष्ट्री के विरुद्ध ही 
कार्रवाई कर सकता है | किसी महाशक्ति के द्वारा किये गये आक्रमण के विरुद्ध 
सामूहिक कार्रवाई करने की शक्ति संयुक्त राष्ट्रसंघ में महीं है । कोरिया के मामले 
में ही कुछ राष्ट्रों ने न केवल संयुक्त राटरसंघ की समस्त कार्रवाईयो की निन्‍्दा की' 
थी, बह्कि उन दाक्तियों को सक्रिय समर्थन अदान किया, , ब़्िन्हे संयुक्त राष्ट्रसंघ से 
आक्रामक घोषित किया था । इन प्ररिस्थितियों के अधीन वास्तविक सामूहिक सुरक्षा 
की अपेक्षा करना निरथंक होगा तथा वास्तव में यह असम्भव है। 


२४ 
पराधीन भूभाग तथा अन्तर्राष्ट्रीय न्यासघारिता पद्धति 
(्‌ [26ए०चर्परा: गक्ता।ण्तंर जार [एद्याबॉंगार्ष है। न] 5; 


संयुक्त राष्ट्र चार्टर तथा पराधीन भूभाग 

जहाँ तक पराधीन छोगों की प्रगति और उनके सरक्षण-सम्बन्धी प्रावधानों क 
अब्न है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर निश्चित रूप से राष्ट्रसंघ प्रसंविद[ की तुलना में अधिष 
ओए है । घार्टर- के १९ अध्यायो में ३ अध्याय स्पष्टतया अस्वशासी लोगों की प्रगति 
तथा फब्याण से सम्बन्धित हैं । वस्ठुतः पूर्ववर्ती सभी अन्‍्तर्रा्ट्रीय व्यवस्थाओं की 
नुलना में 'ार्टर की एक प्रमुख उपलब्धि “अस्वशांसी भूभागों फे 'विपय में घोषणा” 
(छ६ल#प्कांणा रिवग्रवा।ह. पिंणा-5ॉ-(०ए०एफ४३. त'थ्याग्रांड ). है 
जिसका उल्लेख चार्टर के अध्याय ११ में किया गया है। चार्टर का अध्याय ११ 
राष्ट्रसंघ प्रसंविदा के अनुच्छेद २३ का ही एक विस्तृत तथा मुपरिष्कृत रूप है। 
इसका मौलिक सिद्धान्त यह दे कि औपनिवेशिक प्रश/सन तथा नीति के सभी प्रईन 
स्वमावतः अस्तरोंष््रीय है. तथा इस कारण से उन्हें. अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण में रखा 


जाना च हिए। 


. उद्देश्य एवं दायित्व 

घार्टर के अनुच्छेद ७३ ( अध्याय ११ ) में इस बात को स्पष्ट किया गया है, 
“संयुक्त गट्रुसंघ के सदस्य-राज्य, जो भूभागों के प्रशासन-सम्बन्धी उत्तरदायित्व रखते 
हैं अथवा ग्रहण करते है, जहाँ की जनता ने अभी तक पूर्ण रूप से स्वशासन प्राप्त 
नहीं किया है, इस सिद्धान्त को मान्यता प्रदान करते हैँ कि इन भूभागों के निवासियों 
के हित सर्वोपरि हैं तथा बर्तमान चार्टर द्वाग्र संस्थापित अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा 
व्यवस्था के अधीन, इन भूभागों के निवासियों के अधिकाधिक कल्याण को बंदवा 
देने के दायित्व को एक पवित्र न्यास के रूप में स्वीकार करते हैं? ( “[श्वातश5 
रण (॥6 एंप्राएर्त चिंछाणा5 छमिटी 489७ 07 85508 7९5790छधरजिापिरड क्एि 
३96 7वेगाग्रांक्राबाणप. णी. शापरणील्ड एगी००७- 96००४ 8९० घ०: | 
08ंग्रल्व 8 एी शा०च5एण7७ रण उश्+हर०एलावराशां 720087868 (6 एगंग्णए ९ 
ध5६ एर वताशा०छड ग फल प्रीर्दाण[ठाा३ ० ची6३ढ शापराण्त68 घा९ ए०78- 
पाठ, ढडर्व 8ए८९ए 88 ६ उ5टालवे एप (6 - ०णीएनांणा ६० एाएग्राणैह (0 
पाल जदाएन, भ्योणिण पी९ ६५४टण णीपाल्याबागर्व ए९७९७ 8यपे ६टएणाएए 
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€नञधीश्त 99 प्ैैढ छा०्श्था। (7गगप्थ, पी€जली-9लंगए रण (०॥78किवाओड 
॥रणी (686 ढयातहह? ) । 

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सदस्यन्ाज्यों ने निम्नलिखित दावित्ों को 
स्वीकार किया है :-- 

(६१) इन भूभागों के निवासियों की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा 
शैक्षिक प्रगति, उनके प्रति न्यायोबित व्यवहार तथा इुब्य॑वहारों के विरुद उनके 
सरक्षण को सुनिश्चित करना, 

« -(२) प्रत्येक भूभाग तथा उसके छोगों की विशिष्ट परिस्थितियों तथा उनके 
_विकास की परवर्ती अवस्थाओं के अनुसार स्वशासन का विकास करना तथा उनकी 
स्वतंत्र राजनीतिक सस्थाओं के उत्तरोत्तर विकास में सहयोग देना, 

(३ ) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना, 

(४ ) विकास के रघनात्मक कार्यों को बढ़ावा देना, अनुसंधान कार्य को 
प्रोत्साइन देना तथा सामाजिक, आर्थिक एवं वैज्ञनिक उद्देश्यों की आ्राप्ति के लिए 
विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर काम करना, तथा 


(५ ) सुरक्षा एवं सांविधिक बातों की परिसीमाओं को ध्यान में रखते हुए 
महासचिव को नियमित रूप से इन भूभागों की आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक 
अवस्थाओं से सम्बन्धित साख्यिकीय तथा अन्य सूचनाये श्रेषित करना, जिनके 
लिए वे उत्तरदायी हैं ( न्‍्यासधारिता पद्धति के अन्तर्गत रखे गये भूभांगों को 
छोड़कर जिन पर चार्टर का अध्याय १२ तथा अध्याय १३ लागू होता है ) । 
दोष 


(१) अस्वशासी भूभागों के सम्बन्ध में सयुक्त राष्ट्र घाटर के प्रावधान अस्पष्ट 
तथा असंगत हैं । अध्याय ११ की भाषा “अस्वशसी भूमाग' को परिभाषित करने 
में असमर्थ है अथवा इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ है कि इस घोषणा के 
कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत किन भूभागों को शामिक्त किया जाय तथा उन्हें कौन-सी 
संस्था अथवा अभिकरण निर्धारित करे | व्यवहार में इस बात को निर्धारित करना 
सदस्य-यज्यो पर निर्भर करता है कि उनके कौन से भूभाग अस्वशासी हैं । 

( २) इस घोषण। का दूसरा भाग अर्थात्‌ अनुच्छेद ७४ इस बात की माँग 
करता है कि अस्वश,सी भूभागं के प्रशासन में संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य-राज्यों की 
नीतियाँ 'उचम प्रतिवेशिता! ( ४००व ग़रशंष्री5०णांग०5७ ). के सामान्य सिद्धान्त 
पर आधारित होना चाहिये ! यह प्रावधान अर्थहीन तथा नितान्त अनावश्यक 
है, क्योकि चाटर में प्रारम्भ से अन्त तक उत्तम प्रतिवेशिता की नीति के अनुसरण 
करने की कल्पना की गई-है तथा अनेक अनुच्छेदो में यह स्पष्ट रूप से “घोषित है 
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(३) यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि अस्वशासी पूमागों के प्रश्न सन के 
सम्प्न्ध में संदस्य-राज्यों का दायित्व “स्वशसन का विकास करना? (“० 
तेल्स्थें०० घ्थी-इ०ए९८एणथा? ) है तथा एक उद्देश्य के रूप में “स्वाधीनतार 
( प्राप॑णएथापें९१०७ ) झब्द का इसमें उस्लेस नहीं है। 

(४ ) इस घोषगा का केन्द्र-बिन्दु अनुच्छेद ७३ का खण्ड ५ है जिसके अनुसार 
प्रशासी राज्यों को अपने अस्वशासी भूमागों की अवस्थाओं के सम्बन्ध में महासचिव 
को नियमित रूप से सूचनार्ये प्रेषित फरनी पड़ती हैं, परन्तु इस दामित्व पर कई 
प्रतिबन्ध हैं | केवछ तकनीकी यूचनायें ही महासचिव को प्रेषित की जा सकती हूँ 
तथा इन भूभागों की राजनीतिक अवस्थाओ के सम्बन्ध में सूघनायें प्रेषित 
करने की कोई घर्चा नहीं की गई हैं। ऐसा प्रतीत द्वोता है कि “राजनीतिक” 
( ७०॥रर्तो ) शब्द को जानबूझकर निकाल दिया गया | 

(५ ) अन्त में, यह भी विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि अनुस्छेद 3३ मे 
ऐसा कोई प्रावधान नहीं हे जो संयुक्त राष्ट्रघघ के किसी संस्थापित अंग को स्पष्ट तया 
निरीक्षणात्मक शक्ति या कार्य प्रदान करता हो | 


संयुक्त राष्ट्संघ के प्रयास ० १ 

अस्वश!|सी भूभागों पर निर्यत्रम रखने वाले राष्ट्र--मुख्यतः ब्रिटेन, फ्रांस तथा 
बेल्जियम ने चार्टर के अध्याय ११ की कठोर व्याख्या की है, तथा मद्मासभा द्वारा 
पारित प्रस्तावों का विरोध किया हे, क्योकि उनके मत में ये प्रस्ताव उनके अधिकार- 
क्षेत्र के मामले में इस्तक्षेप करते हैं । इसके विपरीत धशासन न करने वाले राज्यों 
तथा विशेषकर एशिया तथा अफ्रीका के उन राज्यों, जो हाल में औपनिवेशिक 
शासन से मुक्त हुए हैँ, ने अध्याय ११ के प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या का समयन 


किया दे । 

“अस्वशासी भूभागों की सूचना-सम्बन्धी समिति? ( (2०णाण्राए९ 50 वि- 
गाद्दांणा पका रिंग व (3०एशापएए न्‌&्वा।पमलड ) को अनुच्छेद ७३, खण्ड 
५ के अन्तर्गत प्रातत यूचनाओं की जॉच करने तथा मह.सभाः को सिफारिश करने का 
कार्य सौंपा गया । इस समिति को १६ दिसम्बर, १९६३ को महासभा के एक प्रस्ताव 
द्वार भंग कर दिया गया तथा इसके कार्यों को “चौबीस सदस्यों की विशेष समिति? 
( 8एल॑हां ((5म्राप्रा*्ढ ण छलाए छ907 ) से अहण कर, लिया | ब्रिटन, 
फ्रास तथा बेल्जियम ने इस विशेष समिति का इस आधार पर विरोध किया कि 
सयुक्त राष्ट्रघ को इस प्रकार की मश्नीनरी के निर्माण का अधिकार नंदीं है। 

१९६० में उयुक्त रा्ट्रसंघ के अन्दर और बाहर” उपनिवेशन-विरोधी ( (७८० ०- 
एांह्हतणा ) अभियान अपनी घरम सीमा पर था| यद्द अभियान विशेषकर अफ्रीको 


३ 


पराधीन भूभाग तथा अन्तरोष्ट्रीय न्‍्यासधारिता पद्धति... रे२१ 


में नये राष्ट्रीं के आविर्भाव का प्रतीक था--वर्ष १९६० को “अफ्रीकी स्वाधोनता 
बंप» घोषित किया गया था ! १९६० में ही मद्दासभा ने “औपनिवेशिक देशों तथा 
लोगों- को स्वाधीनता प्रदान करने की घोषण,? ( [>60ैवजाणा 0०0 06 (छागा- 
08 रण ्रवंएवप्ै४४०७ ॥० (>००गाएं (20णरौ०६ बाते 7९०: ०5 ) स्वीकृत 
की | इस घोषणा को मदासभा ने ९० के मुकाबले झून्य से पारित किया तथा ९ 
सदस्य-राज्यो ने मतदान में भाग नहीं छिया था। यह घोषणा अनन्वकारढ तक 
पराधीन ढ़ोगों की स्वाधीनता के चार्थर के रूप में स्मरण की जायेगी । इसका प्रभाव 
#्रानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा? के सम,न ही व्यापक है। एक बर्ष 
पश्चात्‌ , यह देखकर कि इस विपय में अधिक प्रगति नही हुई है, मद्दासभा ने 
' “घोषणा के कार्यान्वयन-सम्बन्धी विशेष समितिःः (596०४ (0०७ ०७ ४6 
]फध्णशाभै।०७ ० 0४६ (000०७४०४०७ ) की स्थापन! की । “पौषीस ण्यों 
को विशेष समिति” संयुक्त राष्ट्रसंघ की एकमात्र संस्था है जिसे औपनिवेशिक प्रश्नों 
को जॉच का कार्यभार सौपा गया दे तथा व्यवद्यार में सथुक्त राष्ट्रसंध का एक 
महत्वपूर्ण अंग बन गया है । 
मूल्यांकन - जा 
। « यंद् कद जा सकता है कि विश्वशान्ति के संवर्धन में सेयुक्त राष्ट्रसंघ की सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण उपलब्धियों मैं से एक उपलब्धि यह भी रही दे कि इस विश्व संस्था ने 
औपनिवेशिक भ्रभाग्ों को स्वाधीनता प्राप्त करने की दिशा में सहयोग प्रदान 
किया है | वस्त॒तः संयुक्त राष्ट्सथ एकप्तात्न अभिकरण है जिसे ' विशेषकर एशिया 
तथा अक्लीका में अनेक स्वाधीन राज्यों के निर्माण का श्रेय प्राप्त द्ोता है। यद्यपि- 
अध्याय ११ के प्रावधानों को “उद्देश्यों? ( ०ु९०ा२०8 ) के रूप में ही समझा 
जाना चाहिए, न कि बैध रूप से बन्धनकारी नियम, तथापि वे मानव अधिकारों 
के सम्मान की दिद् में एक महत्वपूर्ण प्रगति के परिचायक हैँ तथा किसी भी 
अन्तरां्रीय संस्था द्वारा मान्य पराधीन भूमागों पर प्रशासन करने वाले राज्यों के 
हिए निर्देशक सिद्धा।न्तों का सर्वाधिक व्यापक सेट या समूह है). « 


संयुक्त राष्ट्रचार्टर तथा न्‍्यासधारिवा पद्धति हि 

5 संयुक्त राष्ट्र चाटर के अध्याय १ में अनुच्छेद ७५ से अनुच्छेद ८५ तक 
अन्तर्राष्ट्रीय न्यासघारिता पद्धति ( ]एशावणार्ण गगर॒ण/००४आ७ 5पज्न०ण ) 
पर प्रकाश-डाठा गया है | संयुक्त राष्ट्संघ के न्‍्यासधारिता कार्यों को सम्पन्न करने 
के लिए चार्टर ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के एक प्रधान अंग के रूप में न्यास परिषद्‌ को ' 
स्थापना की है ( घार्दर के अध्याय १३ में अनुच्छेद ८६ से अनुच्छेद ९१ तक 
न्यास परिषद्‌ के संगठन, कायों और शक्तियों, मतदान तथा क्रियाविधि का वर्गन 
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किया गया है ) ! संयुक्त रा्ट्संध के एक प्रधान अंग के रूप में न्यास परिषद्‌ को 
राष्ट्रसंघ. के अधीन “स्थायी ग्रादेश आयोग? की छुलना में अधिक महत्वपूर्ण 
स्थान आंत है। न्यास परिषद्‌ सामरिक महत्व के न्यस्व भूमागों के प्रशासन के 
निरीक्षण में सुरक्षा परिषद्‌ के एक रुहायक अंग के रूप में तथा असामरिक महत्व 
के न्यस्त भूमागों के प्रशासन के निरीक्षण में महासमा के एक संहोयक अंग के 
रूप में कार्य करती है। न्यास परिषद्‌ ने अस्तर्राद्रीय न्यासधारिता पद्धति के 
अन्तर्गत न्यस्त भूभागों के प्रशासन के निरीक्षण का कार्य तीन मुख्य उपायों के 
माध्यम से सम्पन्न किया है :-- * 

(६ ) न्यस्त भूभायों पर प्रशासन करने वाले राज्यों द्वारा प्रद्धुत वार्षिक 
प्रतिबेदनों पर विचार करके, हे 

(२) याथिकाओं का परीक्षण करके, ठया. "ं 

(३ ) न्यस्त भूमागों में समय-समय पर निरीक्षक मण्डलों को ( ७४४४ 
४४०) ) भेज करके । हक 

जिन भूभागों को अन्तर्राष्ट्रीय न्यासघारिता पद्धति के अन्तगंत रखा गया है, 
उन्हें “स्यस्त भूभाग? ( एए४६ (८::४०४९६ ) कहा जाता है। न्यस्व भूभागों को भी 
दो भागों में बॉग गया है--( १) सामरिक महत्व के न्यस्त भूमाग ( 5#छल्ट्ा० 
पक (शाणा०5 तथा ( २) असामरिक महत्व के न्यस्त भूभाग,(707-$90०80 
चत इफागांढ्ड ) 


न्यासधारिता पद्धति का उद्देश्य 
अन्तर्यप्रीय न्‍्यासधारिता पद्धति के मूल उद्देश्यों को चाट्र के अनुच्छेद ७६ में 
उह्लिखित किया गया है ) व्यावहारिक दृष्टि से ये उद्देश्य “अस्वद्ासी भूभागों? 
('प्रठ्प इश[-०एशरप शाए।0ालड ) के प्रशासन के निमित्त अध्याय १ १ 
नुच्छेद्‌ ७३ में उल्लिखित उद्देश्यों के संमान है तथा राष्ट्रसंघ प्रसंविदा के 
अनुच्छेद २२ में उल्लिखित उद्देश्यों से कुछ-कुछ अधिक व्यापक हैं। परन्तु अनुच्छेद 
७३ तथा अनुच्छेद ७६ में एक महत्वपूर्ण अन्तर है। अस्वशासी भूभागों पर 
प्रशासन करने वाले राज्यों का दायित्वों “स्वशासन का विकास करना? 
(,/६० वैंरशें०० 8थी-४एएथ०एएथाए? ) दे, जबकि न्‍्यस्त भूभागों के ,अशासन- 
का मूछ राजनीतिक उद्देश्य “स्वशासन अथवा स्वाधीनता की दिशा में? 
९ 5१एज्छातेंड उ्टो[-80ए०प्राप्रद्यां ०९ गराएरएलावेकारढा ) बरभागों के निवासियों 
का उत्तरोच्तर विकास ह। संक्षेप में, ज्यासघास्ति पति के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :- 


(१ ) अन्तर्सप्रीय शान्ति और सुरक्षा को बढावा देना, 7 7 


पराघीन मूनाग वथा अन्वरोष्ट्रीय न्‍्वासघारिता पद्धति... रेर३े 





(२) न्वस्त चूझानों के निदाठियों को साइनीविछझ, व्यधिक, उामादिक 
तथा चैड्चिक्र विकास एवं उनके स्वश्चाउनन अथदा स्वापौनता के उच्तरोचर 
विर्यस को वादा देना, 

(३ ) डावि, लिंग, भाषा या ८घम का नेदनोद 
लिए मानव अधिकारों तथा आधारनूत स्व॒तंत्रदाओं के प्रति 
को प्रोल्छाइन' देना ठथा यह झाव डायत ऋरना कि 
“अन्दोन्याधित है, दया 
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(४) सामाजिक, आर्थिक, दिफ्तेदेपपकू वया ब्यापारिक मारूस्डे में संयुक्त 
राषुरंघ के समस्त सदस्य-राज्यों ठथा उनके नाग्रारेकोा के दावे समान व्यवहार 
को मुनिश्वित ऋरना । 
न्यासघारिता पद्धठि का क्षेत्र 


संबुछ राष्ट्र चार्टर में लिम्नाहेखित भेगी के भूझय न्यारुषारिता पदाति 
अन्तर्गत रखे गये हें 

(१) बे प्रदेश जो राष्ट्रघघर प्रादेश पद्धववि के अन्वर्गत ये, 

(२) बे प्रदेश वो द्वितीय मद्दायुद् के बाद शजुराष्ट्रों छे छोड लिए गये, तथा 

(३ ) राज्यों द्वारा स्वेच्छा से तीपे गये भूभाग । 

. यहाँ इस बात का उल्लेख कर देना आावश्यक् प्रतीत होता हे कि ह्ितो 
राग्य ने अनी तक अपने औपनिवेशिक प्रशासन को न्‍्यात परिएद्‌ के निरीक्षण 
में सलने की उदारता का परिचय नहीं रिया है। अवएद म्थासघारिता पद्धति फे 
अन्चर्गत वे न्‍्यस्त भूभाग आते ह जो प्रथम मदायुद्ध में ज्म॑ंनी से तथा द्ितोय 
महायुद्ध में इटलो या जापान से छीन दिए झये ये। कुछ फमिन्पकर ११ न्यस्त 
को न्यासघारिता पद्धति फे अन्तर्गत रखा गदा। प्रयासों शाज्ये के 
एवं उनके प्राधिकार की मात्रा न्योरेदार उन स्याजधारिता समझौतों में” 
उस्लिखित कर दी जाती है डिन्हें महासमा अतामारेफ महत्द के न्यस्त चूभागो 
के विषय में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे। सामरिफ महत्व के नयस्त यूमागों फे 
के समझीते मुरक्षा परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत दोने चाहिए। न्थसध्ारिता समझौतों को * 
झतों में परिवर्तव या संझ्ोपषन करने के लिए भी महासभा दा सुरक्षा परिषद्‌ को * 
स्वीकृति आवश्यक है । न्यायधारिता समझौतों में श्स बात का उल्लेख रहता है 
कि अमुक न्यस्त भूमाय के लिए प्रशाती प्राष्फारी ( बतैप्प्टांएए पप्रीवेक ) 
कौन-सा राज्य दोगा | किसी न्यस्त बूलाग के दिए एफ शा रूपुझ रूप से अनेक 
राज्य प्रशासी प्राधिकारी के रूप में फार्म फर रूकते है ऊधरदा रूप संचुक स 
प्रशासी प्राधिछारी के कर्चव्यों फा नियोद फर सझुता हे। इस शत फोे भजन 
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अफ्रीकी, एशियाई तथा लातीनी अमरीकी राज्यों का बहुमत है, अस्वशासी भूभागों 
को स्वाधीनता दिलाने के लिए प्रयत्नशील है | 

(५) प्रादेश पद्धति का क्षेत्र सीमित था, जबकि न्यासघारिता पद्धति का 
स्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है | प्रादेश पद्धति केवछ जम॑नी और टर्की से छीने गये प्रदेशों 
पर ही छागू होती थी, जब कि न्‍्यासधारिता पद्धति झत्रुराष्ट्रों से छीने गये भूमागो 
के अतिरिक्त अस्वशासी भूभागो तथा साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद के शिकार हुए 
सभी भूभागों पर भी छागू द्दोती है। वस्त॒तः न्‍्यासधारिता पद्धति की स्थापना करके 
विश्व से साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के उन्मूलन का प्रयास किया गया है | 
मूल्यांकन 

(१) यद्यपि अन्तर्राप्रीय न्‍्यासधारिवा पद्धति प्रादेश पद्धति की तुलना में 
अधिक ओे४ है, तथापि इसमें भी कुछ दोप पाये जाते हैं। इस सम्बन्ध भें 
ओऔ्रो० एल० एम० गुडरिच (],०७४० ५). (०००१४८) का कथन है कि यदि साफ-साफ 
इसे मान भी लिया जाय कि प्रशासी आधिकारी ने अपने उत्तरदायित्वों को पूरा 
करने में असफलता दिखाई है तथा स्पष्ट रूप से घार्टर एवं न्‍्यासधारिता समझौते 
की शर्तों की अवदेलना की है, तो भी संयुक्त राष्ट्संघ उस प्रशासी प्राधिकारी के 
विरुद्ध कोई प्रभावकारी कार्रवाई नही कर सकता । यदि न्यस्त भूमागों पर प्रशासन 
करने वाले राज्य का व्यवहार कुछ इस प्रकार का है कि इससे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति 
एवं मुरक्षा के भंग होने अथवा संकट में पड़ने की आशंका है तो निस्सन्देह 
सुरक्षा परिषद्‌ , यदि उसके पॉच स्थायी सदस्य-राज्यों में मतेक्य है, उचित कार्रवाई 
कर सकती है। इसके अभाव में महासभा केवल सिफारिशें कर सकती है तथा 
उसकी सिफारिशों को मानना या नही मानना सदस्य-राज्यों पर निर्भर करता है । 

(२) अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यासधारिता पद्धति की दूसरी दुर्बलता पर प्रकाश डालते 
हुए प्रो० गुडरिचि ने कद्दा हे कि न्‍्यासधारिता कार्यो को सम्पन्न करने वाली न्यास 
परिपद्‌ की निष्प्रभाविता का सम्मवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण इसका राजनीतिक 
स्वरूप है। राष्ट्रसंघ के स्थायी प्रादेश आयोग की ययेष्ट प्रतिष्ठा तथा प्रभाव का 
एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि यद्द ख्यातिलब्ध विशेषज्ञ की एक संस्था थी 
जिसके औपनिवेशिक समस्याओं के सम्बन्ध में मत और विघारों का बड़ा ही 
महत्व था । इसके विपरीत न्यास परिपद्‌ एक राजनीतिक अंग है। इसके सदस्य 
संयुक्त राष्ट्रसंध के सदस्य द्वोते हैं तथा,वे व्यक्ति, जो न्यास परिषद्‌ की बैठकों 
में भाग छेते हैं, उपनिवेश-प्रशासन-विशेषज्ञ के स्थान पर सरकारी प्रतिनिधि 
माने जाते हैं ।? ३ 


अ-++न--+ 


7. 7.8००१ ज, ए००वेस०, 40८ एकाइव अठध०४०, 99. 34-35. 
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करना ग्रशासी प्राधिकारी का कर्तव्य है कि उसके श्रशासन के अधीन न्यस्त भूभाग, 
अन्तराष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को बनाये रखने में सहयोग करे |: इस उद्देश्य की 
आध्ति के लिए प्रशासी आधिकारी सुरक्षा परिपद्‌ के प्रति दायित्वों का. पाजन-करने 
तथा स्थानीय प्रतिरक्षा के लिए एवं न्यस्त भूमाग के -भीतर विधि और व्यवस्था 
अन(ये रखने के लिए: उस न्यस्त भूभाग- की - स्वयंसेवक सेना; सुविधाओं आदि 
का उपयोग कर सकता है (अनुच्छेद ८४)। ,यह -मरावधानः सामरिक तथां 
असामरिक महत्व के न्यस्त भूमांगो पर समान रूप से छू होता है। 5 / -* 
न्यासधारिता पद्धति तथा- प्रादेश: पद्धति की तुना., जल्छि 

(१ ) कुछ अधिकारी विद्वानों. का बिघार है कि. “अन्तर्राष्ट्रीय न्यार्सघारिता” 
यद्धति? तथा “प्रादेश पद्धति? ( मैण्डेट पद्धति ) एक हो सिक्के के दो पहलू हैं, 
तथा आदेश पद्धति के समान ही न्यासघारिता पद्धति एक - वमकीला धोखा है !* 
परन्तु न्यासधारिता पद्धति के कार्यान्वयन ने इस बात को सिद्ध -कर दिया दे 
कि नयी पद्धति पुरानी प्रदेश पद्धति का परिवर्तित रूप नहीं. है;। इसका निश्चित 
रूप से एक विस्तृत क्षेत्र है तथा. इसमें अधिक . व्यापक, अन्तर्राष्ट्रीय-नियंत्रण सम्मंव 
है। न्यस्त भूभागों के निवासियों को स्वश'सन. तथा स्वाधीनता .की द्विद्या मे 
शिक्षित करने की इसमें क्षमता भी दै। , .. .... - 

(२) आदेश पद्धति के. अन्तर्गत स्थायी आदेश- आयोग ( शिश्षाणरद्रालया 
3५ ]874 ०63 (2०एण्पर&अ०॥ ) .को ग्रादेशाधीन प्रदेशों में जाकर निरीक्षण करने 
का अधिकार नद्दीं था। परन्तु.न्यास्धारिवा पद्धति के अन्तर्गत न्यास परिषद्‌ को 
न्यूस्‍्त भूमागों का सामग्रिक निरीक्षण करने का अधिकार है। 

(३) प्रादेश पद्धति की स्थापना: करके सांम्राउयवादी तथा औपनिवेशिक सम्यों- 
मे यह दिखाने का प्रयास किया था कि पराधीन भूमागों को अपने साम्राज्य का 
अंग बनाने की उनमे. कोई छालसा नहीं है। साम्राज्यवादी , तथा औपनिवेशिक 
शक्तियों ने युद्ध में छीने गये. प्रदेशों पर अपना नियंत्रण तथा विश्व में अपनो प्रतिष्ठा 
बनाये रखने के लिए इस पद्धति का निर्माण किया था। इस पद्धति के अन्तर्गत : 
य्रादेशाधीन प्रदेशों की उन्नति, स्वशासन तथा स्वाधीनता के विषय में कोई प्रावधान 
नहीं था। परन्तु न्‍्यासधारिता पद्धति इस बात को स्पष्ट रूपू से प्रकट करती ई कि 
न्यस्त भूभागों को स्वशासन तथा स्वाधीनवा के योग्य बनाया जाय । 

(& ) प्रादेश पद्धति के अन्तर्गत, प्रादेशाधीन :मदेशों की समस्या मुख्यतः 
स्थायी प्रादेश आयोग के क्षेत्र, की समप््या समझी जाठी थी, परन्तु न्‍्यास्थारिता 
पद्धति के अन्तर्गत न केवल न्यास परियद्‌ बढ्िकि मद्ासमा तया मुरक्षा परिषद्‌ भी 
न्यस्त भूमागों की समस्याओं में रुचि छेती हैं । विशेष रूप से मदायभा, जिसमें 


१५. पराधीब भूभाग तथा अन्तरोष्ट्रीय न्‍्यासधारिता पद्धति... श२५ 


अप्लीकी, एशियाई तथा दातीनी अमरीकी राज्यो का बहुमत है, अस्वशासी भूभागो 
को स्वाधीनता दिलाने के लिए प्रयक्षशील है । 

(५ ) प्रादेश पद्धति का क्षेत्र सीमित था, जबकि न्यासघारिता पद्धति का 
स्ेत्र अत्यन्त विस्तृत है । प्रादेश पद्धति कवछ जम॑नी और टकीं से छीने गये प्रदेशो 
पर ही लागू होती थी, जब कि न्यासधारिता पद्धति शालत्रुराष्ट्रों से छीने गये भूभागो 
के अतिरिक्त अस्वशासी भूमागों तथा साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद के शिकार हुए 
सभी भूभागों पर भी छायू होती है | बस्द॒ुतः न्वास्धारिता पद्धति कीःस्थापना करके 
विश्व से साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के उन्मूलन का प्रयास किया गया है | 
मूल्यांकन 

(१) यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय न्यासधारिता पद्धति प्रादेश पद्धति की तुलना में 
अधिक श्रेष्ठ है, तथापि इसमें भी कुछ दोष प्राये जाते हैं। इस सम्बन्ध में 
प्रो” एल० एम० गुडरिष (,७8॥व०ं थे. (00०4४) का कथन है कि यदि साफ-साफ 
इसे मान भी लिया जाय कि ग्रशासी प्राधिकारी ने अपने उत्तरदायित्वों को पूरा 
करने में असफलता दिखाई है तथा स्पष्ट रूप से चार्टर एवं न्‍्यासघारिता समझ्नौते 
की शर्तों की अबहेलना की है, तो भी संयुक्त राष्ट्रसंघ उस प्रशासी प्राधिकारी के 
विरुद्ध कोई प्रभावकारी कार्रवाई नहीं कर सकता । यदि न्यस्त भूभागो पर प्रशासन 
करने बाछे राज्य का व्यवहार कुछ इस प्रकार का है कि इससे अन्वर्राष्ट्रीय शान्ति 
एबं मुखक्षा के मंग होने अथवा संकट में पड़ने की आशंका है तो निस्सन्देह 
सुरक्षा परिषद्‌ , यदि उसके पाँच स्थायी सदस्य-राज्यों में मतेबय है, उचित कार्रवाई 
कर सक्रती है। इसके अभाव में महासभा केघछ सिफारिश कर सफती है तथा 
उसकी सिफारिशों को मानना या नही मानना सदस्य-राज्यों पर निर्भर करता है । 

(२) अन्तर्राष्ट्रीय स्यासधारिता पद्धति की दूसरी दुछता पर प्रकाश डालते 
हुए प्रो गुढरिव ने कहा है कि न्यासघारिता कार्यो को सम्पन्न करने वाली न्यास 
परिषद्‌ की निष्परभाविता का सम्भबतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण इसका राजनीतिक 
स्वरूप है। राष्ट्रसंध के स्थायी यादेश आयोग की यथेष्ट प्रतिष्ठा तथा प्रभाव का 
एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि यह ख्यातिलब्ध विशेषज्ञों की एक संस्था थी 
जिसके औपनिवेशिक समस्याओं के सम्बन्ध में मत और विचारों का बड़ा दी 
महत्व था । इसके विपरीत न्यास परिषद्‌ एक राजनीतिक अंग है। इसके सदस्य 
संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य द्वोते दँ तथा,वे व्यक्ति, जो न्यास परिपद्‌ की बैठकों 
में भाग छेते हैं, उपनिवेश-प्रशासन-विशेषश्ञ के स्थान पर सरकारी प्रतिनिधि 
माने जाते हैं ।? 


किए पि 


3, 7,लब्यते ज, द०२८०४ 2फेड एंकन्‍ड सेठाा०२म, छ2६ 324-375. 
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है 34428 प्राधिकारी का कर्तव्य हे कि उसके प्रशासन के अधीन न्यस्त भूभाग, 
अन्तराष्ट्रीय झान्ति एवं सुरक्षा को बनाये रखने में सहयोग करे | “इस उद्देश्य की 
याप्ति के लिए प्रशासी प्राधिकारी सुरक्षा परियद्‌ के प्रति दायित्वों का. पालन-करने 
तथा स्थानीय अतिरक्षा के लिए. एवं न्‍्यस्त भूमग के -भीतर विधि और व्यवस्था 
चनाये रखने के लिए: उस न्यस्त भूभाग की+ स्वयंसेवक सेना; सुविधाओं आदि 
का उपयोग कर सकता है-( अनुच्छेद ८४)। ,यह -म्रावधानः सामरिक तथा 
असामरिक महत्व के न्यस्त भूमागों पर समान रूप से छगू होता है ! 
न्यासधारिता पद्धति तथा श्रादेश-पद्धति की तुलना, ;- 

(१) कुछ अधिकारी विद्वानों, का विचार है कि “अन्तर्राष्ट्रीय न्यासंधारिता 
पद्धति? तथा “प्रादेश पद्धति? ( मैण्डेट पद्धति ) एक हो सिक्‍के के दो पहल हैं . 
तथा ग्रादेश पद्धति के समान ही स्यासधारिता पद्धति एक चमकीछा धोखा, है ।- 
परन्तु न्यासधारिता पद्धति के कार्यान्वयन ने इस बात को सिद्ध कर दिया है 
ककि नयी पद्धति पुरानी ग्रदिश पद्धति का परिवर्तित रूप नहीं.है;] इसका निश्चित 
रूप से एक बिस्तृत क्षेत्र है तथा इसमें अधिक , व्यापक, अन्तर्राष्ट्रीय-ज्ियंत्रण सम्भंब 
है। ज़्यस्त भूभागों के निवासियों को स्वश/सन, तथा स्वाधीनता .की दिश्या में 
शिक्षित करने की इसमें क्षमता भी.ह्टे । कक, 2५ 

(२) प्रादेश पद्धति के अन्तगंत स्थायी ग्रादेश- आयोग ( िकाग्रब्णशा। 
]ग्रारेब०8 (2०्माप्रांउजणा ) को प्रादेश!धीन प्रदेशों, में जाकर निरीक्षण करने 
का अधिकार नद्दीं थ!। परन्तु न्यासधारिता पद्धति के अन्तगंत न्यास परिषद्‌ को 
न्यूस्त भूमागों का सामयिक निरीक्षण करने का अधिकार है। हु 

(३) प्रादेश पद्धति की स्थापना: करके साम्राज्यवादी तथा औपनिवेशिक राज्यों 
ने यह दिखाने का प्रयास किया था कि पराधीन भूभागों को अपने, साम्राज्य का 
अंग बनाने की उनमें कोई छारूसा नहीं दे। साम्राज्यवादी , तथा औपनिवेशिक' 
आक्तियों ने युद्ध में छीने गये- प्रदेशों पर अपना नियंत्रण तथा विश्व में अपनो प्रतिष्ठा 
बनाये रखने के लिए. इस पद्धति का निर्माण किया था। इस पद्धति के अन्तर्गत 
यरदेशाधीन प्रदेशा की उन्नति, स्वशासन तथा स्वाधीनता के विषय में कोई प्रावधान 
नहीं था। परन्तु न्यासुधारिता पद्धति इस बात को स्पष्ट रूप से प्रकट करती हे कि 
न्यस्त भूभागों को स्वश्ांसन तथा स्वाघीनता के योग्य बनाया जाय । ह 

(४ ) प्रादेश पद्धति के अन्तर्गत, प्रादेशाधीन :प्रदेशों की समस्या मुख्यतः 
स्थायी ग्रादेश आयोग के क्षेत्र की समस्या समझी जाती थी, परन्तु न्‍्याउधारिता 
यद्धति के अन्तगंत न फेवछ न्यास परिषद्‌ बल्कि महारुमा तथा सुरक्षा परिषद्‌ भी 
न्यस्त भूमागों फी समस्याओं में रुचि छेवी हैं । विशेष रूप से मद्ायभा, जिसमें 





१५ पराघीन मूभाग तथा अन्तरोष्ट्रीय न्‍्यासघारिता पद्धति. २२ 


अफ्रीकी, एशियाई तथा लछातीनी अमरीकी राज्यों का बहुमत है, अस्वशासी भूभागों 
को स्वाधीनता दिलाने के लिए प्रयक्शील है । 

(५ ) प्रादेश पद्धति का क्षेत्र सीमित था, जबकि न्यासधारिता पद्धति का 
क्षैत्र अत्यन्त विस्तृत है। प्रादेश पद्धति केवछ जर्मनी और ढकों से छीने गये प्रदेशों 
पर ही लागू होती थी, जब कि न्यासधारिता पद्धति शत्रुराष्ट्रों से छीने गये भूमागो 
के अतिरिक्त अस्वशासी भूभागों तथा साप्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद के शिकार हुए. 
सभी भूभागों पर भी लागू होती है । वस्तुतः न्‍्यासधारिता पद्धति कीःस्थापना करके 
विश्व से साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के उन्मूलन का प्रयास किया गया है। 
मूल्यांकन 

(१) यद्यपि अन्तर्साष्रीय न्यासधारिता पद्धति प्रादेश पद्धति की तुलना में 
अधिक श्रेष्ठ है, तथापि इसमें भी कुछ दोष पाये जाते हैं। इस सम्बन्ध में 
प्रो० एल० एम० गुडरिव (],०॥७४० [५ (3००१८) का कथन है कि यदि साफ-साफ 
इसे मान भी लिया जाय कि ग्रशासी प्राधिकारी ने अपने उत्तरंदायित्यों को पूरा 
करने में असफलता दिखाई है तथा स्पष्ट रूप से चार्यर एवं न्‍्यासधारिता समझौते 
की शर्तों की अवददेलना की है, तो भी संयुक्त राष्ट्रसंध उस प्रशासी प्राधिकारी के 
विरुद्ध कोई प्रभावकारी कार्रवाई नहीं कर सफता । यदि न्यस्त भूभागों पर प्रशासन 
करने वाले राज्य का व्यवद्वार कुछ इस प्रकार का है फि इससे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति 
एवं सुरक्षा के भंग होने अथवा संकट में पड़ने की आशंका है तो निस्सन्देह 
सुरक्षा परिषद्‌ , यदि उसके पॉच स्थायी सदस्य-राज्यों में मतेबय है, उचित कार्रवाई 
कर सकती है। इसके अभाव में महासभा केवल सिफारिशं कर सफती है तथा 
उसकी सिफारिशों को मानना या नहीं मानना सदस्य-राज्यों पर निर्भर करता है । 

(२ ) अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यासधारिता पद्धति की दूसरी दुर्बछृता पर प्रकाश डाछते 
हुए प्रो० गुडरिव ने कद्दा है कि न्यासधारिता कार्यो को सम्पन्न करने वाढी न्यास 
परिषद्‌ की निष्पभाविता का सम्भवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण इसका राजनीतिक 
स्वरूप है। राष्ट्रसंघ के स्थायी प्रादेश आयोग की यथेष्ट प्रतिष्ठा तथा प्रभाव का 
एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि यह ख्यातिल्ब्ध विशेषज्ञ की एक संस्था थी 
जिसके औपनिवेशिक समस्याओं के सम्बन्ध में मत और विचारों का बड़ा ही 
महत्व था । इसके विपरीत न्यास परिषद्‌ एक राजनीतिक अंग है। इसके सदस्य 
संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य दोते हैं तथा वे व्यक्ति, जो न्यास परिपद्‌ की बैठकों 
में भाग छेते ईं, उपनिवेदश-प्रशासन-विशेषज्ञ के स्थान पर सरकारी प्रतिनिधि 
माने जाते हैं |? का 


अत - 
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५ 
संयुक्त रा्ट्संघ तथा मानव अधिकार 


( ॥॥6 एजाहवं िकमण्यड घाव िणणाथा रिश8 ) 
सामान्य परिचय 


मानव अधिकारों का प्रदन आज अन्तर्राष्ट्रीय चर्चा का विपय है । किसी न किसी 

क्षेत्र में इस मसले पर बहस हो ही जाती है ! आज विश्व के अनेक देशों के निवासी 
बुनियादी मानव अधिकारों से बृंचित हैं। इन देझों मे वे देश भी शामिल हैं 
जो अभी औपनिवेशिक शासन से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाये, तो कुछ ऐसे देश 
भी हैं जो स्वाधीन होते हुए भी अपने न,गरिको को अपेक्षित मानव अधिकार 
नहीं दे पाये । दक्षिणी अफ्रीका तथा रोडेशिया जैसे दो ऐसे देश भी हैं जहाँ 
मुद्ठी-भर गोरे बहुसंख्यक काले लोगों पर शासन कर रहे हैं। मानव अधिकारों से 
वंचित लोगों का दायरा विश्वे के लगभग प्रत्येक महाद्वीप के देशों में फैला हुआ 
है। घादे एशिया हो, अफ्रीका, लावीनी अमरीका, यूरोप या अमरीका, किसी 
ने किसी रूप में मानव अधिकारों का अ्रश्न आज के समाज, आज के राजनीतिक 
नेताओं और मानव चेतना से सम्बन्ध रखने वाले वर्गों के .सामने एक चुनौती 
के रूप में खड़ा है। उसमे विकसित देश, भी आते हैं और विकासशील भी; 
अधिकसित देश भी आते हैं और अल्पविकसित भी । 

! १९४५ में नाध्सीवाद और फासीवाद की पराह्जय के वाद मानव अधिकारों 
का मसल्य सामने आया | द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जिस पैमाने पर अत्याचार 

हुए और मानव अधिकारों का अतिक्रमण हुआ, उसको लेकर यह प्रश्न कई 
बार पूछा गया कि आज विश्व के कितने. ऐसे देश और छोग हैं जो अपने बुनियादी 
मानव अधिकारों सहित विश्वास के साथ जीवनयापन कर सकते हैँ | कितने ऐसे 
छोग हैं जो व्रिना किसी भय के अपनी आवाज घुलन्द कर सकते हैं ! तब्र जिस 
अत्याचार; दमन, जातिवाद तथा आतंकवाद के विरुद्ध आवाज उठायी गई थी. 
कमोबेश उसी तरद की समस्या आज की दुनियाँम भी बनी हुई हे | बहुत से 
देश केवल सिद्धान्त में ही मानव अधिकारों की बातें करते हैं, किन्तु व्यवहार में 
उस पर अमल नहीं करते, हैं । कुछ छोगों ने- मानव अधिकारों को “विश्ेपाधिकोरण 
का पयाय मान लिया हैं । पु 

महात्मा बुद्ध ने पॉच सामाजिक स्ववंत्रताओं का नारा दिया थाजी 

प्रकार हैं :-- 'ह.4 नह ९ ८5 ४४ + 


झा 


संयुक्त राष्ट्संघ तथा मानव अधिकार श्र 


(१) हिंसा से स्वतंत्रता, 

(२) अभाव से खतंत्रता, 

(३ ) शोषण से स्वतंत्रता, 

(४ ) तिरस्कार या अपयश से स्वतंत्रता, वथा 

(५ ) अकाव्मृत्यु एवं रोग ( व्याधि )गसे स्वतंत्रता । 

इसल्यम ( मुसल्मान धमं ) ने चार अधिकारों को परमावश्यक माना है :-- 

(१ ) भोजन तथा वद्ध का अधिकार, 

(२) णह का अधिकार, 

(३ ) शिक्षा क। अधिकार, तथा 

(४ ) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य-व्यवस्था-सम्बन्धी अधिकार । 

प्वीमी आधघार-शासत्र ने तीन सावभौम अधिकारों को स्वीकार किया हैः-- 

(१) जीवन का अधिकार, 

(२) आत्मामिव्यक्ति ( 8९(-०४०7०४४०॥ ) का अधिकार, तथा ह 

(३ ) आन्तर सन्तोष जिसके लिये कुछ अवकाश का समय तथा सहिष्णुता 
का वातावरण आवश्यक है। १५ 

सयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट का: मत था कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय 
शान्ति, सुरक्षा एवं न्याय को प्राप्त करना है, तब मानव अधिकारों तथा आधारभूत 
स्वतंत्रताओ का अतिक्रमण नहीं द्वोना चाहिये । ६ जनवरी, १९४१ को अमरीकी 
कांग्रेस को भेजे गये अपने वार्षिक सन्देश में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने “चार स्वतंत्रतांओ” 
(्‌ [०ण गिंसश्व॑0प्रा$ ) का उल्लेख किया था ;-- बल 

(१) भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 

(२) पूजा की स्वतंत्रता, 

(३) अभाव से स्वतंत्रता, तथा दे 

(४ ) भय से स्वतंत्रता । क्‍ 

इसके अतिरिक्त, अव्लाप्थ्कि घार्टर ( अगस्त १९४१) तथा सपुक्त राष्ट्रसय 
की घोषणा ( जनवरी १९४२ ) ने उन आन्दोलनों को प्रेरणा ग्रदान की जिनका 
श्रीगणेश मानव अधिकारों तथा आधारभूत स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने के लिये 
किया गया था । है है 
संयुक्त राष्ट्र चाटेर तथा सानव अधिकार "व 

मानव अधिकारों से सम्षन्धित सभी अम्तराष्ट्रीयं दस्तावेजों ( यछेखो ) के सर्वेक्षण 
का प्रयास करने से पहले इस बात का उल्छेख कर देना आवश्यक प्रतीत दोता- है 
कि स्वये संयुक्तराष्ट चादर मानव अधिकारों को श्रोत्साइन देने के कार्य को संयुक्त 


ध 


र्र्८ अन्दरोष्ट्रीय संगठन , 


राष्ट्रसघ के प्रमुख कार्यों में से एक कार्य मानता है। चार्टर के -अनुच्छेद १, खण्ड 
र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विश्व की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या 
मानवतावादी समस्याओं के समाधान के छिये अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त किया 
जाय तथा जाति, लिग, भाषा या धर्म का भेदभाव किये बिना, समस्त छोगों के 
लिये मानव अधिकारों तथा आधारभूत स्वतंत्रताओं के सम्मान को ग्रोत्साइन 
दिया जाय । चार्टर के अनुच्छेद ५५ में कहा गया है--****.* “संयुक्त राष्ट्रसंय 
जाति, लिंग, भाषा या धर्म का भेदभाव किये बिना, समस्त छोगों के लिये मामव 
अधिकारों तथा आधारभूत स्वतंत्रताओं के विश्वव्यापी सम्मान तथा पालन को 
बढ़ावा देगा? (“...... फल ऐिजाढवे रिकाणाड औनों' ज़ाण्घ्राण॑००-०००० 
ए्रपाएथ्श्छों 7259९० 0 ब्यर्ेे ;णुारथ्ा०७ - ० वीणा मं हां 
फण्पिपैगयालांधें 4९९९०प५ 07 8! _ज्रपग्पा केहप्रलांग्ा 85 40 7808, 5९१६, 
[ाएप०४० ० उथीह००- ). वथा अनुच्छेद ५६ के अनुसार, सभी सदस्य-राज्य 
इस उद्देश्य तथा अनुच्छेद ५५ में घोषित अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के छिये सयुक्त 
राष्ट्रसंघ के सहयोग से सम्मिलित तथा ध्रथक्‌ कार्रवाई करने के लिये वंचनवद्ध दे । 

इसी प्रकार अनुच्छेद १३ में प्रावधान है कि महासभा जाति, लिंग, “ माया या 
धर्म॑ का भेदभाव किये बिना समस्त लोगों के लिये मानव अधिकारों तथा आधारभूत 
स्वतंत्रताओं की श्राप्ति में सहयोग देने के प्रयोजन से अध्ययन प्रारम्भ करेगी तथा 
संस्तृतियाँ करेगी | अनुच्छेद ६९ के अनुसार, आर्थिक और सामाजिक परिषद्‌ 
(7७०0502८) समस्त छोगों के लिये मानव अधिकारों तथा आधारभूत 
स्वतत्रताओं के प्रति सम्मान को बढावा देने तथा, उनके पालन के छिये संस्तृतियाँ 
कर सकती है ! अन्त में, अनुच्छेद ७६ के अन्तगंत न्यासधारिता पद्धति के मौलिक 
उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह भी है कि जाति, लिंग, मापा या धर्म का भेदभाव 
किये बिना समस्त लोगों के लिये मानव अधिकारों तथा आधारभूत खतंत्रताओं के 
प्रति सम्मान को प्रोत्साइन दिया जाय । 


दोष | ट 

संयुक्त राष्ट्र चार्टर में मानव अधिकारों से सम्बन्धित प्रावधानों का मूव्याकन 
करते हुए प्रो० एल० एम० गुडरिच ( [,९0ात थे, (5००व7ंटो ) ने इस बात 
का उल्लेख किया है कि चारर में “मानव अधिकारों तथा आधारभूत स्वतंत्रताओ? 
( छणप्मथ्या रिष्टीड छा रिंफार्दबर्णशाँ्श पिंडटत॑गपाड ) को कहीं भी परिमापित 
करने का अयास नहीं किया गया है। सान, क्रांसिस्को सम्मेलन मे कुछ प्रतिनिधि- 
मुंडल्यें ने मानव अधिकारों? की - परिमापा की माँग. की' श्री,,किन्त सम्मवतः 
समयाभाव के कारण ऐसा-नहीं, हो सका । इसके अविरिशिक्ति, इस -बात का उल्लेख 


संयुक्त रा्ट्रसंघ तथा मानव अधिकार सर्द 


कर देना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि मानव अधिकारों तथा आधारबूत 
स्वतंत्रताओं के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्रसंघ के जिन. उद्देश्यों तथा कार्यों की बार-बार 
चर्चा की गई है, उनके लिये बढ़ावा देना? ( छा०्णाण्राह 9» प्रोत्ताइन देना? 
( शा८०एाह8एए ) तथा सहायता देना? ( 5डझंबडाह ) झान्दों का प्रयोग किया 
गया है, ने फि रक्षा करना? ( छ्ा०००४ह > सिरक्षित करना! ( झ्रह्ट्रतार्तीए€ ) 
तथा गारण्डी देना? € एए&ध्या(०छंगट ) शम्दी का मयोग ।7 

मानव अधिकारों फी विशवज्यापी घोषणा ( ५९४ >८टेध्रबाता ण 

नियाश्य सि्ठी॥5 ) 


यदथधपि सानऋतिस्कों सम्मेलन ने मानव अधिकारों तथा आधारभूत स्वत्तत्रताओं 
को परिभाषित फरने का प्रयास नहीं किया, तथापि उसने इस बात को मौन रूप 
से स्वीकार किया था कि यह संयुक्त शाष्ट्रसंध का प्राथमिक कार्य होना चाहिये। 
फरवरी १९४६ को अपने प्रथम अधिवेशन में आर्थिक और सामाजिक परिषद्‌ ने 
“#ग्रानव अधिफार आयोग? ( (>0्राज्ाइश्चण0 ०9 पिघा०४ सिष्टा॥5 ) की स्थापना 
की। मानव अधिकार आयोग ने श्रीमती रूजवेस्ट की अध्यक्षता में.दो वर्ष के गहन 
अध्ययन तथा विधार-विमश के बाद “मानव अधिकारों की विश्वच्यापी घोषणा” 
( []॥ए०छर्षों 028कपणा रण विएामणा सिछ्री& ). का प्रारूप तैयार किया । 
१० दिसम्बर, १९४८ को महासभा ने पेरिस में अपने तीसरे अधिवेशन में इस 
घोपणा पर अपनी औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी | इस घोषणा के पक्ष में ४८ 
मत पड़े तथा विपक्ष भें किसी ने भी मत नहीं दिया । ८ सदस्य-राज्यों ( सोवियत 
शुद्र के छः गद्ठीं, सऊदी अरब तथा दक्षिगी अफ्रीका ) ने मतदान में भाग नहीं 
लिया । श्रीमती रूजवेल्ट के सतत परिश्रम और प्यास के कारण ही विभिन्न 
राजनीतिक और सामाजिक प्रणालियों, धर्मों और भाषाओं की सहमति आध्त 
की जा सकी । इस घोषणा! में राजनोतिक और नागरिक स्वतंत्रताओं का उल्लेख 
किया गया है जिनको आत्त करने के लिए छोगों ने सैकड़ो वर्षो तक संघर्ष किया । 
मानव अधिकारों की विश्वव्याएी घोषणा? में एक यरतावना तथा ३० अनुच्छेद 

हैं। इस घोषणा का क्षेत्र अत्यन्त ही व्यापक है, क्योकि इसमें न केबल नागरिक 

तधा राजनीतिक अधिकारों का ब्णेन है, बिक आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक 
अधिकार की भी चर्चा की गई है। घोषणा की श्रस्तावना ( शिक्कर७ ) में 

मानव परिवार के सभी सदस्यों फे छिए समान अधिकारों की आवश्यकता पर बछ 

देते हुए कहा यया है कि ऐसा होने से विश्व में स्ववंत्रता, न्‍्याय और शान्ति की 

आधारशिला मजबूत एवं टिकाऊ होगी । अनुच्छेद २ तया अनुच्छेद २ में सामान्य 
के सफएं जे, दर था, ऐड एकल उब्मं०७, 9. 246, 


२३५० अन्तरोष्ट्रीय संगठन 


अधिकारों का वर्णन किया गया है | उदाहरण के लिए, इनमें फह्दा गया है कि सभी 
मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं ] वे समान गरिमा के स्वामी हैं तथा) वे इस पोषण में 
उल्लिखित समस्त अधिकारी तथा स्वतंत्रत्ताओं को बिना किसी मेदमाव (जाति, रंग, 
छिग, भाषा, धमं, सम्पत्ति, राष्ट्रीय अथवा सामाजिक उद्गम, जन्म आदि ) के प्रा 
करने के अधिकारी हूँ । इस प्रकार स्पष्ट है कि यह घोषणा सभी अस्वश,सी भूमाों 
( 7णा-थी-२०एथएा_ांणए ।लम।०ां०5 ) पर भी छागू द्ोती है) 

इस घोषणा में अनुच्छेद ३ से लेकर अनुच्छेद २१ तक नागरिक तथा 
राजनीतिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इन अधिकारों -में वे अधिकार 
शामिल हैं जो विश्व के प्रायः सभी देशों द्वारा मान्य हैं । संक्षेप भें, इन अधिकारों में 
निम्नलिखित ध्यान देने योग्य हैं +-- है 

(१ ) जीवन, स्वतंघ्ता तथा व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार, ५" 

(२) कानून के समान संरक्षण का अधिकार, 

(३ ) सम्पत्ति का अधिकार, 

(४ ) राष्ट्रीय] का अधिकार, 

(५) कानून के समक्ष समानता का अधिकार, 

(६ ) देश के शासन में भाग ले सकने का अधिकार तथा सरकारी सेवाओं 
में समानता का अधिकार, 
- (७) अपराध प्रमाणित न द्वोने तक निर्दोष समझे जाने का अधिकार, 

(८ ) बिना किसी जाँच-पड़ताल के बन्दी बनाने, नजखन्द करने, अथवा 
देशनिकाला ( ७०॥७ ) से स्वतंत्रता का अधिकार, 

(९) एक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायालय ( ट्रिब्यून ) द्वारा उचित सुनवाई 
का अधिकार, 

(१०) शान्तिपूर्ण सभा आयोजित करने की स्वतंत्रता का अधिकार, 

(११) मत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, 

(१२) विचार, विवेक त्तथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार; 

(१३) दासता तथा पराधीनता से स्वतंभ्ता का अधिकार, 

(१४) उत्पीड़न अथवा कर, अमानुपिक अथवा अपमानजनक व्यवद्वार अथवा | 
दण्ड से स्वृतंत्रता का अधिकार । 

अनुच्छेद २२ से लेकर अनुच्छेद २७ तक सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक 
अधिकारों की चर्चा की गई है | उठाहरण के लिए. 

(१) समाज का एक सदस्य होने के रूप में सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, 

(२) उचिर्त तथा अनुकूछ अवस्थाओ के अन्तर्गत काम करने का अधिकार, 

(३ ) समन कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, 


संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा मानव अधिकार २३१ 


< (४ ) अवकाश तथा विश्राम का अधिकार, 

(५ ) शिक्षा का अधिकार तथा समाज के सांस्कृतिक जीवन में भांग लेने 
का अधिकार, 

(६ ) वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलू,त्मक विषयो के लेखको को अपनी कृतियों 
के संरक्षण का अधिकार | 


अनुच्छेद २८ से लेकर अनुच्छेद ३० तक यह स्वीकार किया गया है कि प्रत्येक 
व्यक्ति एक ऐसी स|माजिक और आर्थिक व्यवस्था का हकदार है जिसमें इस घोषणा 
में उल्छिखित अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं को पूरा-पूरा प्राप्त किया जा सके । इन 
अधिकारों के साथ ही साथ समाज और देश के प्रति व्यक्ति के कुछ कतंब्य भी हैं । 
व्यक्ति अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपभोग करते हुए इस बात का ध्यान 
रखे कि उनके अधिकार अन्य छोगो के अधिकारों और स्वतंत्रताओं का किसी प्रकार 
अतिक्रमण न करें | किसी भी राष्ट्र, गुट या व्यक्ति को ऐसा करने का अधिकार 
नहीं है जिससे कि इस धोषणा में निहित अधिकारों और स्वतंत्रताओ पर 
आघात होता हो | 
मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा का महत्व एवं प्रभाव 


“मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा? मानव जाति के लिए अधिकारों तथा 
स्वतंत्रताओं का एक विशेष चार्टर है। यद्यपि मानव अधिकारों की विश्वव्यापी 
प्रोपणा? केवल सिंद्धान्तों का एक विवरण है, न कि वैध रूप से वन्‍्धनकारी नियमो 
तथा दायिल्ों का विवरण, तथापि यद्ट विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रलेख माना 
गया है। संयुक्त राष्ट्रसंध के अंगो, विशिष्ट अमिकरणों, प्रादेशिक व्यवस्थाओं तथा 
दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों के अस्तावों में एवं राष्ट्रीय संविधानों, विधिननिर्माण तथा 
न्यायालय के निर्णयों में प्रायः इस घोषणा का उल्लेख किया गया है। निस्सन्देदद 
१९४८ की विख्ब्यापी घोषणा मानव के मानवीय रूप को सुरक्षित रखने वाला 
महत्तम अन्तर्राष््रीय प्रढेख है । मानव अधिकार आयोग द्वारा विचार-विमश के 
दौरान १९४८ में कुछ सदस्यों द्वारा यह सुस्पष्ट मत व्यक्त किया गया कि यह घोषणा 
चार्टर की व्याख्या करने वाल्य प्रेस है, अवएवं इसका भी उतना ही महृस्व है 
जितना कि स्वयं घार्रर का | छेवनान के ग्रतिनिधि भी मलिक ने १९४८ में यह 
टिप्पणी की थी इस धोषणा को महासभा के साधारण प्रश्तावों की तुलना में सबसे 
अधिक महत्व देना चाहिए। अतएब यह घोषया महासभा का प्रस्ताव न होकर 
घार्टर का ही एक अंग है और इसकी उतनी ही प्रतिष्ठा दे जितज़ा कि चादर का । 


जब इस घोषगा को स्वीकृति प्रदान कर दी गई, तब महासभा के सभापति 
आस्ट्रेलिया के हर्खद इवाद ( [7292 लिएत७ ) ने .कह्दा था, “यह प्रथम अवसर 


रेदर :. अन्तरोष्ट्रीय संगठन 


है जबकि राष्ट्रों के संगठित समाज ने मानव अधिकारों तथा आधारभूत स्वतंत्रत्ताओं 
की घोषणा की है तथा इसे सम्पूर्ण संयुक्त राषट्सध के जनमत की सच्ता ग्राप्त है तथा 
सम्पूर्ण विश्व में पेरिस तथा स्यूयार्क से बहुत दूर करोड़ो पुरुष, स्त्री तथा बालक 
इस प्रलेख से सहायता, पथप्रदर्शन एवं प्रेस्णा प्रात्त करेंगे” (“४ ध० शिक्ष 
6८089079 00 एए छ 6ाए5एरंब्थ्पे ए0००एणएणआंए  ग्रशाणा8 489 ग्राहत6 
७ ऐेंस्टॉगर0 ० शा गएगिड था (एर्तेधाथाणों १रश्वेणाा$, ध्याप॑ ६ 
988 (॥8 8णीणा।ए रण (6 9०१५ ० ०फ़ाणंणगा णी ० (7०१ ृाणा> 
88 8 रण, धार ऋतिणा$ ण प्रव्म, छ०ण्पथा गा टजीविला भी ०एथ 
७ छणोंएँ फ्णाज वर्यो6क पिया. रिब्या5 हां. पिटछ गण: स्गी पाए वि. 
फर्ण७, एजंवैंगाए8 87र्प वफरजाबाणा (० [गि5 तैठटपशदा? ) 


महासभा के अनेक प्रस्ताव इस घोषणा के सिद्धान्तों पर आधारित हैं। इसके 
अनेक अनुच्छेदों को झान्ति-सम्धियों, न्यास समझौतीं तथा नये राज्यों के संविधानों 
में सम्मिलित कर लिया गया है | ४ दिसम्बर, १९६३ को अपने [288 +97रपर- 
अंपर्णेव भृ्लणमर्भ 7,००ए्ा७ में जकोब ब्ल्यस्टिन (8००७ 8[०प५०॥ ) ने कह्दा 
था कि मानव अधिकारों की विद्वव्यापी घोषणा? ने एक ऐसी राजनीतिक तथा 
नैतिक सत्ता प्राप्त कर छी है कि स्वयं चार्टर को छोड़कर, कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय 
अलेख इसकी बराबरी नहीं कर सकता । ह 
मानव अधिकारों के संरक्षण के निमित्त यूरोपीय उपसन्धि? ( 7 डिफ्ा०ए०७७ 
(2०7्ए९०४ंण) (0 76 गिर्णश्टाणा णी निण्प्रछय रिह्ठॉ७ ). मानव अधिकारों 
कली विदवव्यापी घोषणा? पर आधारित है| इस प्रेख पर ४ नवम्बर, १९५० को 
यूसेप के १३ राज्यों के परराष्ट्र-मंत्रियों ने अपने इस्ताक्षर किए ये | हस उपसन्धि की 
प्रस्तावना में 'मानव अधिकारों की विश्वच्यापी घोषणा? का उल्लेख किया गया दै 
तथा १९६१ में उन्होंने यूरोपीय सामानिक घाररः (+्ण्क॒थ्णा 5098० (08४८) 
का निर्माय किया जिसमें साम्राजिक, आधिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों को 
मान्यता दी गई । ड॒ 
ओ० क्लार्क एम० आइकल्बगर ( (>७ ।], सिलेलै0एव ) के अनुसार, 
संयुक्त राष्ट्धघ के इतिहास में अब तक दो शक्तिशाली घोषगायें हुईं हँ-पधथम १९४८ 
में स्वीकृत मानव अधिकारों की विश्वब्यापी घोषणा? तथा दूसरे १९६० में स्वीकृत 
धऔपनिवेशिक देशो तथा छोगों को स्वतंत्रता गदान करने को घोषणा? ( [282७० 
परणा गा पी (उ्याचए नी ग्रवेव्फुष्ावैशारल० 40 (गा (जाए 
ब्यवे 2००ए ७७ ) | वास्तव में, ये दोनों छ../ « रू- हैं, स्योड़ि 
'औपनिवेशिर देझाों तथा ट्येगें फो रू की 


संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा सानव अधिकार २३३ 


( उलॉ-वेल्थाफांग०४०४ ) के सिद्धान्त पर आधारित है, जो 'मानव अधिकारों की 
विद्वच्यापी घोषणा? के सिद्धान्तों में से एक है। 
१९५१ में सानफ्रान्सिस्को में की गई झान्ति-सन्धि में जापान ने मानव 
अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा? में उल्लिखित उद्देश्यों को कार्यान्वित करने की 
इच्छा प्रकद कौ । १९५४ में “ट्रीस्ट के स्वतंत्र भूभागः ( [९० शप्ाण३ ० 
पृ'ब्श७ ) के सम्बन्ध में जो समझौता हुआ था, उसमें इटछी और यूगोस्छाविया ने 
अपने भूभागों के प्रशासन में 'मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा? के सिद्धान्तों 
के अनुसार फार्य करने का वचन दिया था | अफ्रीका के अनेक नये राज्यों ने अपने 
संविधानों मे इस घोषणा का समर्थन किया है ज्बकि अफ्रीकी एकता संगठन? 
( 08[)) के घार्टर में भी इस घोषणा का प्रष्ठांकन किया गया है। मानव 
अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा? मानव जाति के लिए 'महाधिकार-पत्र? ( [/४ए४७ 
(80७ ) है। 
कुछ अधिकारी विद्वानों ने 'मानव अधिकारों को विश्वव्यापी घोषणा? को संयुक्त 
राष्ट्रसंघ के जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना वा संयुक्त राष्ट्रसंध की 
मदत्तम उपलब्धियों में से एक कहा है। इस घोषणा में उल्लिखित मानव अधिकार 
समाज के स्वरूप का एक बुनियादी अंग बन गये हैं | अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा विश्व- 
बन्धुत्व की भावना को मजबूत और स्थायी बनाने के लिए इन अधिकारों का सहारा 
लिया जाने- लगा है । यद्द घोषणा स्वाधीनता तथा सम्मान के लिए संघर्षरत लोगों 
और उनके द्वारा प्राप्त की गई स्वाधीनता की प्रगति के लिए पैमाना सिद्ध हुआ है । 
प्रत्येक वर्ष १० दिसम्बर 'मानव अधिकार दिवस? ( [नण्या७७ शिप्ठा/5 059 ) के 
रूप में मनाया जावा है। 
मानव अधिकारों की प्रसंचिदा ( (.०ए९४७॥ ० गिपणण्णा सिष्टो७ ) 
नव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा? में निहित अधिकारों ने एक नयी 
आवाज बुल्नद की और वह आवाज थी इन अधिकारों को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान 
करना इसका प्रभाव यह हुआ कि संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा ने एक निर्णय 
लिया जिसके अन्तर्गत घोषणा में निहित इन अधिकारों को दो भागों में बॉडा गयाः-- 
(१ ) नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों की यसंविद्य ( (७ए०ा०४: ०० 
(जो गाव एजाएल्ओों ९4// >ऊ त्तथा 

(२) आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की प्रसविदा ( (०४८- 
प्रथा ० डिप्णाणणट, ड०लरईड गावे (जाए ।९40 02] )। 

इन दोनों प्रसंविदाओं पर मद्दासभा ने १९६६ भें अपनी स्वीकृति प्रदान की ) 
१९६६ में दी मद्यासभा ने एक तीसरा प्रलेस स्वीकार किया जिसे नागरिक तथा 


२३४ - अन्तरोंप्रीय संगठन .- 

राजनीतिक अधिकारों के प्रसंविदा पर “वैकल्पिक संछेख? ,( ()/0०र्ण गि0।००० ) 
कहा जाता है। ये तीनो अन्तर्राट्रीय थछेख संयुक्त रूप से 'मानव,'अधिकारों 
का अन्तर्राष्ट्रीय बिछः ( [ा्याबांणार्ण जी ०१ सष्याणा रिभ्ठीफ्ध ) का 
निर्माण करते हैं । * हे (४ 5 


नागरिक और राजनीतिक अधिकार के अन्तर्गत नागरिक तथा राजनीतिक 
अधिकारों को कानूनी दर्जा देने की बात स्वीकार की गई है, जबकि आर्थिक, 
सामाजिक तथा स|स्कृतिक अधिकारों के अन्तर्गत इस वात पर बल दिया गया कि 
नवस्वाधीन देश और पश्चिमी देश शिक्षा, आयोजना और उन्नति के दीध॑कालीन 
कार्यक्रमों को बनाये ताकि समूची मानवजाति का कल्याण हो । 


भआानब अधिकारों को छागू करने के उपाय | 

जहाँ तक आर्थिक, साम्रजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के अखविदा का 
सम्बन्ध है, इसमें प्रावधान है.कि अनुसमर्थन प्रदत्त करने वाले राष्ट्रों को संयुक्त 
राष्ट्सषथ को इस बात का अतिवेदन देना होगा कि उन्होने इन,अप्रिकारों की 
उपलब्धि में क्या प्रगति की है। इससे यद्द पता घल सकेगा कि क्या राज्यों 
से मानव अधिकारों से सम्बद्ध उक्त प्रसंविदा के आधार पर आवश्यक राष्ट्रीय 
कानून ( फ्रपपालए िक्त ) का निर्माग कर लिया है अथवा नदीं। यहाँ 
सह कहने की आवश्यकता नहीं दे कि एक बार अम्तर्सप्रीय प्रसंविदा को 
राज्य-विधान में सम्मिलित करने के बाद वे राष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त कर छेते हैं तथा 
राष्ट्रीय न्यायालय भी उन्हें छामू करते हैं। इस प्रकार, यह तरीका अत्यधिक 
जिर्दोप है तथा सदज द्वी सत्से भ्रभावोत्यादक भी । 

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों के प्रसंविदा में 'पानव अधिकार समिति? 
( ]0%87 रिंध्ठी॥8 (20ए्य्र/०७ ). की स्थापना का एक महत्वपूर्ण प्रावधान दै 
अर्थात्‌ जो राष्ट्र इस प्रसविद्व का अनुसमर्थन करते हैं, उन्हें मानव अधिकार 
समिति के १८ सदस्यों का चुनाव करना होता है। सरकारी प्रतिनिधि के रूप 
में नहीं, बल्कि अपने व्यक्तिगत रूप में कार्य करते हुए इस समित्रि के सदस्यों 
के लिए आवश्यक दे कि उनका नेतिक घरित्र उच्च हो तथा उन्हें मानव अधिकार 
के क्षेत्र में काफी शान एवं योग्यता प्राप्त दो। इस समिति के अगगिव कार्य हैं, 
सैमे, सदस्य-राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर विचार करना, साथ ही, इसे राज्यों 
तथा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद्‌ के सम्मुख अपनी टिप्पणियाँ असतुत करने 
का भी अधिकार दे | 

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों के प्रसंविदा पर वैक्षत्पिक सलेख इस बात 
की व्यवस्था करता दे कि राम्य मद्रासचिक, आर्थिक एवं सामानिक परिपद्‌+ 


संयुक्त राष्टसंघ तथा सानव अधिकार र३५ 


सयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरणों तथा महासभा के सम्मुख प्रतिवेदन प्रस्तुत करें । इस 
वेकब्पिक संलेखः द्वारा मानव अधिकारों को लागू करने के सम्बन्ध में एक असाधारण 
उदाहरण प्रस्तुत किया गया है । इसके अनुसार सभी साधारण व्यक्तियों को भी 
यह अधिकार है कि वे मानव अधिकार समिति के सम्मुख लिखित पत्र सौधे ही 
भेज्ञ सर्के, यद्रपि इस अधिकार को यह कहफ़र सीमित कर दिया गया है कि 
समिति ऐसे पत्र पर उस समय तक विचार नहीं करेगी जब्र तक कि उसे विश्वास 
न हो जाय कि उस व्यक्ति ने अपने राष्ट्र में उपलब्ध सभी साधनों का उपयोग 
कर लिया है तथा उस विपय पर कोई अन्य अम्तर्राप्रीय संस्था विचार नहीं 
कर रही है| 

मानव अधिकारों को लागू करने के लिए. विधिवेत्ताओं ने कुछ अन्य कदम 
भी सुझाए, हैं, जेसे, मानव अधिकार आयोग द्वारा तदर्थ अध्ययन दलो की स्थापना 
तथा क्षेत्रीय मानव अधिकार समितियों की स्थापना, मानव अधिकारों के लिए 
संयुक्त राष्ट्र उचायुक्त ( एशाहवे पिंक्ाणाडई गिए।. (ए०्गराप्रडधणाढत 
[िणयाथा रिष्टी७ ) की नियुक्ति और यहाँ तक कि मानव अधिकारों का 
अन्तर्राप्रीय न्यायालय ( पिथाांगा्ों (:०प्यां. ० निणाणा रिष्ला/) का 
खूजन । ये सभी प्रस्ताव अभी प्राथमिक अचस्था में हैँ तथा मानव अधिकारों के 
सम्मान को सुदृढ़ बनाने के लिए हैं। यह आशा की जा सकती दे कि शझीम्र द्वी 
इन्हें कार्यानिवरित किया जा सकेगा । 
मानव अधिफाएं के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्रसंघ की अन्य उपलब्धियाँ 

(१ ) जाविसंदार उपसन्धि ( (उशा०्लंवे० (>णाएथया।णा )--९ दिसम्बर, 
१९४८ फो महासमा ने सर्वसम्मति से जातिसंदार उपसन्धि स्वीकार की | इस 
उपसन्धि के अनुसार जनसद्दार को अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत एक अपराध 
माना गया है। यद उपसन्धि १२ जनवरी, १९५१ से लागू दे । 


(३ ) महिलाओं की स्थिति--संयुक्त राप्ट्संघ ने मदित्यओं के अधिझारों को 
मुरक्षित रखने फे लिए भी आवश्यक फदम उठाये हैं। सयुक्त राष्ट्रसंघ का उद्देश्य 
रहा है कि महिलाओं को पुरुषों के समान दी राजनीतिक, आर्थिक, सामाबिक 
तथा कानूनी अधिकार मिलना चाहिए, परन्तु आज भी विश्व के अनेक देशों में 
समता फे सिद्धान्त का परित्याय कर दिया गया है। १९४२ में महासभा ने 
मिहिलाओं के राजनीतिक अधिकारों-सम्सन्धी उपसन्धि! ( (०ाएल्यणा ०00 
एगेएरर्ग शिक्वीफ 00 ४४०फाथा ) स्वीकृत फी डिसके अनुसार महिलाओं फो 
श्नि फिसी भेदभाव फे पुरुषों के समान मत देने, सावंजनिफ पद प्रदय फरने और 
सभी सावजनिक कार्यो फो सम्पादित करने का हकदार माना गया है। यह उपसन्धि 


ध्न्न- 


२३६ अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 


महिलाओं की स्थिति-सम्बन्धी आयोगः ( (१०क्रफ्ाआंका ० 6 ड56७४ थी 
५५४८०४७७० ) के प्रयारों का परिणाम था तथा ७ जुलाई, १९५४४ को लागू हुई । 


संयुक्त रा्ट्संघ ने महिलाओं की समानता के महत्व को स्वीकार किया है और 
उसकी यह मान्यता है कि महिलायें आर्थिक और सामाजिक विकास तथा झान्ति के 
संवर्धन में समान रूप से समर्थ हैं | यही कारण है कि महासभा ने अपने १८ 
डिसम्बर, १९७२ के अस्ताव के अनुसार, वर्ष १९७५ को “अन्वर्सप्रीय महित्य वर्ष! 
( छाशपाणरओं ४०००० 5 ००० ) घोषित किया ।7 


( ३ ) अल्पसंझ्यकों का संरक्षज--अल्पसंख्यको के संरक्षण के लिए. तथा 
उनके विरुद्ध होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए. संयुक्त राष्ट्रसंध प्रयक्षशील है। 
१९४७ में मानव अधिकार आयोग ने “अव्पसंख्यको के संरक्षण तथा भेदभाव के 
निवारण-सम्पन्धी उप-भायोगः (509-८०णाशरोइभणा ता गिलएलाॉणा ० 
(४वांग्रांधर्या०० छापे शि00८९0००  [चैंप्रवग्र/४५ ). की स्थापना की निसने 
अव्पसंख्यकों की विविध समस्याओं का गहन अध्ययन किया है | 


(४ ) जातिमेद पा रंगभेद--मानव अधिकारों के प्रइव का एक महत्वपूर्ण 
पक्ष जातिभेद को दूर करना है। संयुक्त राष्ट्रसंध के जीवन में जातिमेद या जातीय 
पार्थक्य ( ४एथाश्ंव ) के मसले को जितनी बार उठाया गया है, उतना अन्य 
कोई प्रश्न नहीं उठाया गया | महासभा, आर्थिक और सामाजिक परिपद्‌ , मानव 
अधिकार आयोग तथा संयुक्त राष्ट्संघ के विशिष्ट अमिकरणों ने सभी प्रकार के 
मैद्भाव तथा विशेष रूप से जातिभेद तथा दक्षिणी अफ्रीकी सरकार की जातीय 
पार्थक्य की नीति के विरुद्ध अनेक प्रस्ताव पारित किये हैं । वस्त॒तः दक्षिणी अफ्रीकी 
सरकार की जातीय पार्थक्य की नीति संयुक्त राष्ट्र घार्टर के सिद्धान्तों वथा उद्देश्यों 
के प्रतिकूल है तथा 'मानव अधिकारों की विद्वव्यापी घोषणा? के प्रावधानों से 
असंगत है। १९६२ में महासभा ने जातीय पार्थक्य पर विशेषठ समिति? (59७८ 
(९०ए्राफा९९ ०7 /०थागलत) की स्थापना की | इस समिति ने दक्षिणी अफ्रीकी 
सरकार की गतिविधियों का अव्येकन करने के बाद उसके विरुद्ध कठोर अनुशास्तियों 
को छागू करने की सिफारिश की है| 

जातिमेंद के विरुद्ध महासभा ने २ / - ७५१९६ 
जातिमेद के बहिष्करण-सम्बन्धी उप्र, है आई 
नी है] मगर मी रिब्लर्ग [28६ जीक्ष हे कप 
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के लिए: जितिभेद्‌ के वहिष्करण-सम्पन्धी उपसमित्ति ( (०फफा।28 ग्र्ध 
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र६ 
संयुक्त राष्ट्र चार में संशोधन अथवा सुधार 
(२०श०४०४ ण॑ धो 0९ (00:+67 ) 


सामान्य परिचय 
किसी भी अन्तर्सप्रीय संगठन फी सफलता के लिए यह आवश्यक है कि 
उसमे परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन अथवा विकसित द्वोने की क्षमता हो ! पयुक्त 
राष्ट्र घार्टर के निर्माताओं ने इस तथ्य को माना और इसलिए उन्होंने चार्ट में 
संशोधन की अ्रक्रिया का उल्लेख भी किया | चार्टर के अनुच्छेद १०८ के अनुसार, 
चार्टर में संशोधन के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले महासभा के दो-तिदहाई 
सदस्य संशोधन के प्रस्ताव को पारित करें तथा सुरक्षा परिषद्‌ के समस्त स्थायी 
सदस्थों सद्दित संयुक्त राष्ट्रसंघ के दो-तिहाई सदस्य उसका अनुसमर्थन करें। इसके 
अतिरिक्त, घार्टर में ग्रावधान है कि यदि वर्तमान चार्टर का' पुनर्व्योेकन करने के 
लिए कोई सम्मेलन नहीं बुलाया गया है, तब इस प्रकार के सम्मेलन को बुलाने का 
अस्ताव महासभा के दसवें वार्षिक अधिवेशन की कार्यसूची में रखा जायेगा (अनुच्छेद 
१०९, खण्ड ३)! फलस्वरूप, सितम्बर, १९५५ में महासभा के दसवें वार्षिक 
अधिवेशन के प्रारम्भ होने के पहले दो-तीन वर्षों वक संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सुधार 
के प्रइन पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श हुआ ) अधिकाश सदस्य-राज्यों के परराष्ट्र- 
विभागों ने, चार्टर के सुधार के तकनीकी पक्षों पर विचार किया तथा विद्वानों, 
राज़नेताओं तथा गैरसरकारी संगठनों ने घार्टर के सुधार के प्रश्न पर उपयुक्त 
अध्ययन किये तथा सिफारिश कीं । अगस्त, १९५३ में ही संयुक्त राज्य अमरीका, 
के परराष्ट्र-मंत्री जॉन फॉस्टर डलेस ( त०ग्रा:*०अंथ 0०४) ने यह घोषणा की 
थी कि संयुक्त राज्य अमरीका महासभा के दसवें वार्षिक अधिवेशन मे संयुक्त राष्ट्र 
घार्टर का पुनर्वशोकन करने के निमित्त सम्मेलन बुछाने की मॉग का समर्थन, 
करेगा ( दुर्भाग्यवश, अमी तक इस प्रकार का सम्मेलन नहीं बुलाया गया है है 
अनेक;वर्ष बीत जाने पर भी संयुक्त राज्य अमरीका के इस आधिकारिक इष्टिकोण 
में परिवर्तन नहीं आया है | लेकिन सयुक्त राष्ट्रसंघ के अनेक सदस्य-राज्य धार्टर मे. 
संशोधन का विरोध करते हैं ! 8५.7 7875 #6 द्वज 
चाटेर के सुधार के श्रति सोवियत्‌ संघ का दृष्टिकोण 
सयुक्त राष्ट्रसंघ का एक झरत्तिशाली सदस्य-राज्य-सोवियत संघ ने प्रारम्म से ही 
चार्टर में सझोधन का विरोध किया है। उसका कहना दै कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति 


संयुक्त राष्ट्र चाटर में संशोधन अथवा सुधार श्३्९ 


एवं सुरक्षा की स्थापना के लिए महाशक्तियों की सबंसम्भति तथा सहयोग पर जो 
बल दिया गया है, वह घार्टर में सेशोधन करने से मूलतः नष्ट हो जायेगा | जून, 
१९७५ में संयुक्त राष्ट्रसंध के महासचिव डॉ कुर्त वाव्दाइम को प्रेषित एक पत्र 
में सोवियत संघ की सरकार ने अपनी स्थिति को स्प्ठ कर दिया कि वर्तमान चार्टर 
समय की कसौटी पर खरा उतरा है तथा दुतगामी परिव्तनों के इस विश्व में अपनी 
व्यवहार्यता को सिद्ध किया है। इस पत्र के माध्यम से सोवियत संघ ने इस बात पर 
बर दिया कि मुरक्षा परिषद्‌ के स्थायी सदस्य-राज्यों के बीच सर्वसम्मति के सिद्धान्त 
के पिता अपने वर्तमान स्वरूप में सथुक्त राष्ट्रसंध की कब्पना नहीं की जा सकती 
है। अतएवं सोवियत संघ चार्टर में संशोधन के निमित उस प्रस्ताव का विरोध 
करेगा जो निपेधाधिकार ( वीटो ) को समाप्त करे? 
चार्दर के सुधार के श्रति भारतीय दृष्टिकोण 

भारत ने भी चार्टर में संशोधन का विरोध किया है | वस्तुतः भारत ने लार्टर 
में अपनी पूर्ण आस्था प्रकट की है तथा उसका यह दृष्टिकोण रहा है कि यदि 
परिस्थितिवश् चार्टर में संशोधल अनिदार्थ हो जाये तो ऐसा संशोधन या मुधार 
उस समय ही किया जाय जत्रकि सभी मह्माशक्ियों में इस दिपय पर मतैक्य हो । 
निषेधाधिकार के प्रश्न पर भारत ने अपना दृष्टिकोध स्पष्ट कर दिया है कि घार्टर में 
संशोधन फर देने से ही वीटे से उत्पन्न समस्या का अन्त नहीं दो जायेगा, धक्कि 
केबल स्वस्थ परम्पााओं की स्थापना दी इस समस्या का समाधान कर सफतों है। 
संमुक्त राष्ट्र घार्र में सशाधन के श्रति भारतीय इंड्िकोश यह रद्द है कि अन्तर्राष्ट्रीय 
तनावी फो कम किये बिना चार्टर में महत्वपूर्ण संशोधन करने का कोई प्रयास ने 
कंबल अयफल होगा, ब्रह्षिफ बत मान तनाएदों को तीघब करगा। फिर भी, भारत ने 
घार्टर में गौण संशोधनों को सम्भावना को अस्वीकार नहीं फिया ह। कभी-कभी 
यह प्रश्न पूछ जाता है कि क्या पंयुक्त राष्ट्रतंध को कार्यग्रणडी ने भारतीय परराहू- 
नीति के आधारयूत उद्देश्यों की ध्राप्ि मे सहयोग दिया है अथवा बाधा झदी है | 
इस प्रश्न का उत्तर यह दिया जाता द कि भारतीय परगष्ट-नीति के उद्देश्य चार्टर 
में घोषित एंगुक संप्रंघ के: सामध््य उद्देश्यों से अवयत रह ६ । बस्तुतः दोमी में 
फाफी समरूपता है ।१ 

परा धीन बूभागों तथा जातिमेद्र के श्श्नों पर सारत ने यह पाया कि संयुक्त 
राष्ट्रसंप अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए एक उपयोगी मंच ई । भारत सरकार 
ने अनेक अवसरों पर पराधीन लोगों कौ स्वतंत्रता तथा फव्याण के पश्ष में संयुक्त 
राष्ट्रनय के मिर्णयों की प्रभादित किया है; यथा इण्ड्रेनेशिया तथा इतालवी 


ड़, 
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१६. संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन अथवा सुधार २४१ 


(२) निपेधाधिकार (वीटो") की व्यवस्था में सुधार--यद्रपि निपेधाधिकार की 
व्यवस्था त्रुटिपूर्ण है, तथापि इस व्यवस्था की समाप्ति बांछनीय भी नही है, क्योकि 
* यदि सुरक्षा परिषद्‌ किसी महाश्यक्ति के विचार के विरुद्ध कोई कार्रवाई करती है, 
तो उसका अर्थ विश्वशान्ति नही, अपितु महायुद्ध होगा । १९४५ से लेकर अब तक 
सयुक्त राष्ट्पघ का इतिहास यह प्रदर्शित करता है कि निषेधाषिकार का सर्वाधिक 
प्रयोग केवछ सयुक्त राष्ट्संघ की सदस्यता के भ्रइन पर किया गया है तथा विवादों के 
झास्तिपूर्ण निपटारे पर कम । झान्ति-मंग, आक्रमण की घटना तथा सैनिक कार्रवाई 
के प्रश्नों पर इस व्यवस्था को बनाये रखना छामप्रद है। परन्तु सयुक्त राष्ट्रसंघ की 
सदस्पता प्रदान करने के प्रइन पर निषेधाधिकार का प्रयोग' नहीं हीना च।हिए. | उचित 
तो यह है कि सदस्यता के प्रश्न पर सुरक्षा परिपद्‌ की संस्तुति की शत हा देनी 
चाहिए अथवा सुरक्षा परिषद्‌ मे चहुमत मतदान-प्रण/छी (णु०घा/ एण० 39 धंधा) 
की व्यवस्था की जानी चाहिए | 

(३) महासभा में र|ज्यों के प्रतिनिधिस्व के ढंग में परिव्ेन--यह सुझाव 
दिया जाता है क्रि संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा में प्रतिनिधित्व के दंग में परिवर्तन 
होना चाहिए | एक देश के पाँच प्रतिनिधि तथा एक वोट के स्थान पर प्रतिनिधि 
एवं वोट जनसंख्या फे आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए] उदाहरण के छिए, 
सोवियत संघ, सयुक्त राज्य अमरीका, चीन, भारत आदि विशाल देशों को ३० 
प्रतिनिधि भेजने का अधिकार हो और महासभा में उनके ३० वो हों। ब्रिटेन, 
जमेनी, फ्रांस, पाकिस्तान, इण्डोनेशिया आदि मध्यम श्रेणी के राज्यों को १५ 
प्रतिनिधि भेजने तथा १५ बोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। इसी प्रकार, 
लघु देश जनसंख्या के आधार पर महासभा में ५ या ७ प्रतिनिधि भेज 
सकते हैं। ऐसा होने से महासभा के सभी निर्णय अधिकतम जनसंख्या के हितो के 
आधार पर होंगे । 

(४ ) सुरक्षा परिषद्‌ की स्थायी सदस्यता में परिवतन--चार्टर में ठंशोधन के 
निमित्त एक महत्वपूर्ण सुझाव यद्द है कि सुरक्षा परिषद्‌ से स्थायी सदस्यों का 
प्रावधान इा देना चाहिए ताकि झक्ति-सन्तुल्न पश्चिमी शर्कियों ( संयुक्त राज्य 
अमरीका, ब्रिटेन तथा फ्रास) के पश्च में न रहे | मुरक्षा परिषद्‌ को संतुलित, निष्पक्ष 
और व्यावद्वारिक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि विश्व के दूसरे महत्वपूर्ण 
राज्यो को इसमें समानता के आधार पर स्थान मिले। यदि स्थायी सदस्यों का 
आवधान रखा भी जाय तो राष्ट्रवादी चीन ( ताइवाम ) के स्थान पर जनवादी चीन 
( साम्यवादी ) को सुरक्षा परिषद्‌ की स्थायी सदस्यता प्राप्त दो ( जनवादी थीन को 
१९७१ में मुरक्षा परिषद्‌ की स्थायी सदस्यता प्राप्ष हो गई ) तथा फ्रांस के स्थान 
पर असंछग्न राष्ट्र भारत को स्थायी-रुदस्यता मिले । इससे सुरक्षा परिषद्‌ में एक 
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(२) निपेधाधिकार ( दीटो') की व्यवस्था में सुधार--यद्यपि निषेधाधिकार की 
व्यवस्था ब्रुटिपूर्ण है, तथापि इस व्यवस्था की समातति वांछनीय भी नहीं है, क्योकि 
यदि मुरक्षा परिषद्‌ किसी मद्ाश्कक्ति के विचार के विदुद कोई कार्रवाई करती है, 
तो उसका अर्थ विश्वशान्ति नही, अपितु महायुद्ध होगा । १९४५ से छेकर अब तक 
संयुक्त राप्छंघ का इतिहास यह प्रदर्शित करता है कि निषेघाधिकार का सर्वाधिक 
प्रयोग झेवल सयुक्त राष्ट्रसघ की सदस्यता के प्रश्न पर किया गया है तथा विवाद के 
शान्तिपूर्ण निषयारे पर कम । श्ाम्ति-संग, आक्मग की घटना तथा सैनिक कार्रवाई 
के प्रश्नों पर इस व्यवस्था को बनाये रखना छाभग्रद है। परन्तु संयुक्त रा्ट्रसंघ की 
सदस्यता प्रदान करने के प्रश्न पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं होना चाहिए । उचित 
तो बह ई कि सदस्यता के प्रव्न पर सुरक्षा परिषद्‌ की संस्तुति की शते हय देनी 
चाहिए अथवा मुरक्षा परिषद्‌ में बहुमत मतदान-प्रण/दी (छ०]०४/9 ४०७ 8५४९७०) 
की व्यवस्था की वानी चाहिए । 

(३) महासभा से राज्यों के प्रतिनिधिरव फे ढंग में परिय्तेन--यह सुझाव 
दिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा में प्रतिनिधित्व के ढंग में परिवर्तन 
होना चाहिए | एक देश के पाँच प्रतिनिधि तथा एक वोट के स्थान पर प्रतिनिधि 
एवं बोद जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए! उदादरण के लिए, 
सोवियत संघ, सयुक्त राज्य अमरीका, चीन, भारत आदि विज्ञाक देशों को ३० 
प्रतिनिधि भेजने का अधिकार हो और महासभा में उनके ३० वोट हों। ब्रिटेन, 
जमनी, फ्रांस, पाकिस्तान, इण्डोनेशिया आदि मध्यम श्रेणी के राज्यों को १५ 
प्रतिनिधि भेजने तथा १५ चो> देने का अधिफार मिलना चाहिए। इसी प्रकार, 
ल्घु देश जनसंख्या के आधार पर महासभा में ५ या ७ प्रतिनिधि भेज 
सकते हैं । ऐसा होने से मह्मसभा के सभी निर्णय अधिकतम जनसंख्या के द्वितो के 
आधार पर होंगे। रे 

(४ ) सुरक्षा परिषद्‌ की स्थायी सदस्यता में परिवतेन--चार्टर में संशोधन के 
निमित्त एक महस्वपूर्ण सुझाव यह दे कि सुरक्षा परिषद्‌ से स्थायी सदस्यों का 
प्रावधान हटा देना चाहिए ताकि शक्ति-सन्तुलन पश्चिमी शक्तियों (संयुक्त राज्य 
अमरीका, ब्रिटेन तथा फ्रांस) के पश्ष में न रहे । सुरक्षा परिषद्‌ को संतुलित, निष्पक्ष 
और स्यावहारिक बनाने के लिए यह आवश्यक हैं कि विश्व के दूसरे महत्वपूर्ण 
राज्यो को इसमे समानता के आधार पर स्थान मिले | यदि स्थायी सदस्यों का 
आवधान रखा भी जाय वो राष्ट्रवादी चीन ( ताइवान ) के स्थान पर जनवादी चीन 
(्‌ साम्यवादी ) को सुरक्षा परिषद्‌ की स्थायी सदस्यता प्राप्त दो ( जनवादी चीन को 

६९७१ में सुरक्षा परिषद्‌ की स्थायी सदस्यता प्राप्त द्वो गई ) तथा फ्रास के स्थान 
पर असंलम्न राष्ट्र भारत को स्थायी-सदस्यता मिले | इससे सुरक्षा परिषद्‌ में एक 


रछर अन्तरोष्ट्रीय संगठन 


नवीन संत॒लन स्थापित होगा, निर्णय अधिक निष्पक्ष एवं रपष्ट होगे तथा संयुक्त 
राष्ट्रसंध के सम्मान में इद्धि होगी । 

(५) घरेल क्षेत्रात्रिकार का स्पष्टीकरण--घर्टर में साविधानिक व्याख्या के 
अभाव में अनेक अस्तर्राष्ट्रीय मामझो का अभी तक समाधान नहीं हो सका है! 
उदाहरण के छिए, दक्षिणी अफ्रीका जातीय पार्थक्य को अपने 'रेढ्‌ क्षेत्राधिकारः मे 
बताकर संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रस्तावों की उपेक्षा करता है। अतएव संयुक्त राष्ट्र चार्टर 
में 'घरेढू क्षेत्रधिकारः की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय विधि के 
अन्तर्गत जो बातें घरेलू क्षेत्राधिकारः में आती हैं, उनका संहिताकरण ( ००पगी- 
८8७०७ ) कर दिया जाय तथा जो विषय शेष रहे, उन पर झान्ति एवं सुरक्षा की 
इष्टि से संयुक्त रापट्संघ जिस प्रकार की कारबाई उचित और आवश्यक समझे, 
स्वतंत्र हौकर करे | यह भी सुझाव दिया गया है कि चार्टर के अनुच्छेद २, खण्ड ७ 
का इस प्रकार संशोधन किया जाना चाहिए जिससे संयुक्त राष्ट्रसंघ मामव अधिकारो 
के क्षेत्र में प्रभावी हस्तक्षेप कर सके ) 

(६ ) अन्तर्राष्ट्रीय भ्यायाछय के निर्णयों का बन्धनकारी होना--यह सुझाव 
दिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का इस प्रकार संशोधन किया जाना चाहिए 
जिससे शान्ति तथा सुरक्षा से सम्बन्धित मामले में. अन्तर्राष्रीय न्यायालय के सभी 
निर्णय सदस्य-राज्यों पर बन्धनकारी हों। घार्टर में संशोधन कर व्यवस्था कर दी 
जानी चाहिए कि सदस्य-राज्य वैकल्पिक खण्ड को रक्षणो के साथ स्वीकार न कर 
सके। वस्व॒तः इन रक्षणों के कारण ही अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय निष्प्रभावी बन गया है | 
सुरक्षा तथा शान्ति के ढिए राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों का पाछन फरने 
के लिए बाध्य किए जा सकते हैं, बशतें उनका न्‍्यायाल्‍ूय की निष्पक्षता में विश्वास 
हो। इसके लिए. आवश्यक है कि निर्णय राजनीतिक पक्षपात से मुक्त हों तथा 
न्यायाधीश घरित्रवान, ईमानदार तथा उच्चकोटि के विधिवेत्ता हों। इसके अतिरिक्त, 
संयुक्त राष्ट्र सेना की व्यवस्था भी स्थायी रूप से की जानी चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय के निर्णयों को छागू कराने में इस सेना की सहायंता छी जा सकती है | 

(७) “प्रक्रिया-सम्बन्धी विषय” तथा “अन्य सभी विषय” का स्पष्टीकरण-- 

र्टर के अनुच्छेद २७ में सुरक्षा परिषद्‌ की मतदान-प्रणाली में “प्रक्रियासम्बन्धी 
विपय? ( *970०९९७४| एाथ/८७१ ) तथा “अन्य सभी विपयः (“| गौर 
ग्रघध/दा/) भनिश्चित और अस्पष्ट हैं जिससे नियेघाधिकार का बहुत अधिक प्रयोग 
हुआ है | अतः चाउर में संशोधन कर इन झन्दों की स्पष्ट व्याख्या की जानी चाहिए ॥ 
. (&) संयुक्त राष्ट्संघ को विश्वग्यापी संगठन बनावा--संयुक्त . राष्ट्रतंघ की 
सदस्यता विश्यव्यापी संगटन की मौलिक अवधारणा पर आधारित होनी चाहिए । 


संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन अथवा सुधार २३ 


इस उद्देश्य की भरात्ति के लिए. उन समस्त राज्यों को सयुक्त राष्ट्रसंघ में प्रवेश 
मिलना चाहिए जो सदस्थता के दायित्वों को पूरा करने के लिए तत्पर हैं तथा 
कोई अभ्यर्थी राज्य इस शर्त को पूरा करता है अथवा नहीं, इसका निर्णय 
सुरक्षा परिषद्‌ के प्रक्रिया-सम्बन्धी मत तथा महासभा के दो-तिहाई मत से होना 
घाहिए | इस प्रकार, सदस्यता के प्रध्न पर स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त 
नहीं होना चाहिए । 

(९ ) अनुशास्वियों का विकास--अन्‍्तर्राष्ट्रीय शाम्ति एवं सुरक्षा को संकट में 
डालने वाली अवैध कार्रवाईयों के विरुद्ध कठोर अनुशास्तियों का विकास किया 
जाना चाहिए। इनमें न्यायिक समझौते, महंसभा तथा सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा आरोपित 
अनुशात्तियों में समन्वय तथा “संस्थागत अनुश्यास्तियोश .( राणा 
5धघटम०७ ) का विकास शामिल है, यथा संयुक्त राष्ट्रसंधघ की सदस्यता के 
विशेषाधिकारों तथा ाभों से किसी सदस्य-राज्य को वंचित कर देना । 


(१० ) संयुक्त राष्ट्संघ की जाँव-पढ़ठालू-शक्तियों में बृद्धि--सयुक्त राष्ट्रसंघ 
की जॉच-पड़ताल-शक्तियों में वृद्धि होनी चाहिए.। मुरक्षा परिषद्‌ ( प्रक्रिया-सम्बन्धी 
मत के द्वारा ) तथा मद्दासभा को जॉच-पड़ताल प्रारम्भ करने तथा तत्सम्बद्ध 
निर्णयों फो सदस्य-राज्यों पर “छागू करने का अधिकार होना घचाहिए। इसी 
प्रकार, महासचिव को व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने थ्रतिनिधियों के मध्यम 
से विभिन्न सरकारों से सन्धिवार्ता करने का अधिक,र होना चाहिए। यदि इस 
प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाय, तो इससे संयुक्त राष्ट्रसंध को यथार्थ वथा सही 
सूचना प्राप्त दोगी । यह प्रस्ताव अद्यान्ति एव उपद्रववाले क्षेत्रों में तनावो को फम 
करने में संयुक्त राष्ट्संध को उपस्थिति की सम्भाव्य क्षमता को विस्तारित करेगा | 
चार्टर के सुधार के निमित्त अन्य सुझाव ४ 2. 

संयुक्त. राष्ट्लंघ को शक्तिशाली तथा सक्षम बनाने के लिए. जिन अन्य सुझावों को 
समय-समय पर प्रस्तुत किया गया है, उनमें कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार हैं :--- 

(१) संयुक्त राष्ट्र चार्टर की व्याख्या करते समय उद्घारबादी दृष्टिकोण अपनाया 
जाय | चार्टर की उदारवादी व्याख्या का अमिय्ाय यह है कि संयुक्त राप्ट्रयंघ अपने 
सदस्य-्राज्यों की सहमति से ऐसी सता ग्राप्त करे जो चार्ट में निद्चित उद्देश्यों को 
पूरा करने के लिए आवश्यक है । यदिं सुरक्षा परिपद्‌ को तुलना में महासभा, जो 
विश्व जनमत की प्रतिनिधि है, को कोई कार्य करने का उत्तरदायित्व सौपा जाय, तो 
इसका विरोध नही किया जाना चाहिए। व्यावहारिक रूप से सुरक्षा परिषद्‌ की 
कीमत पर महासभा को शक्तिशाली बनाने के लिए जित॒ने कदम उठाये गये हैं, 
सोब्ियत सघ ने उन्हे गेरकानूनी माना है। उदाहरण के लिए, सोवियत सब नें 


पदस्य-राज्य का यगिनिष्ित 
ह वा नहीं, इस यज्न का निरंय पेमा के ८ विदाई नेहुमत ते 
कबा जाना चाहिए तथा संयुक्त राष्ट्रसक्ष के सम अंक एक वि|३ भि 

मान्य होना जहिए । इस उत्तरद। 


'शिट्ट अभिकरणो को 
करने के दिए महात्मा सर्वाधिक 


(४) पइुक्त राड्सफ की वर्तमान मजा 
नये अंगों का निर्माण किया जाना चाहिए: । 

(५) संयुक्त राष्ट्रसंप् की अश्सकोय पता उन क्षेत्रों प्र होनी चाहिए जो 
राष्रीय अस्त के अधीन नह है | उद्महर्ण के लिए, वाह थम 


(६) संडुक्त राष्ट्रसंप करे आय का स्वत होना चाहिए. । पेदस्य-राज्यों 
दार प्रदत्त आशिक सह र आश्रित पर ४ 


संयुक्त राष्ट्र चादर में संशोधन अथवा सुधार रध्५ 


(८ ) संयुक्त राष्ट्संघ के वर्तमान अंगों की संरचना तथा उनके कार्यों में सुधार 
किया जाना चाहिए । 
कुछ महर्वपूण संशोधन 
औपचारिक रूप से अमी तक चार्टर में केवछ दो महस्पूर्ण संशोधन हुए हैं जो 
जनवरी, १९६६ से ल्यमू हैं। इन संशोधनों के अनुसार सुरक्षा परिषद्‌ के सदस्यो को 
संख्या ११ से बद्राकर १५ कर दी गई है तथा प्रस्तावों के पारित होने के लिए ९ 
सदस्यों के स्वीकारात्मक मत आवश्यक ठहराये गये हैं। इसके साथ ही आर्थिक 
और सामाजिक परिषद्‌ (4(:0500८ ) के सदस्यों की सख्या १८ से बढ़ाकर 
२७ कर दी गई तथा इस समय यह्द संख्या ५४ कर दी गई है| 
वास्तव में चार्टर में संशोधन के निमित्त सुरक्षा परिषद्‌ के समस्त स्थायी सदस्यों 
की सर्वसम्मति आवश्यक होने के कारण मिकट भविष्य में संशीधन की सम्भावमा 
इृष्टिगोचर नहीं होती, तथापि घार्टर की उदारवादी व्याख्या करके उसमें अनेकानेक 
परिवर्तन कर दिये गये हैँ । चार्टर के कुछ प्रावधानों को विशेष रूप से प्रभावी और 
कुछ प्रावधानों को प्रभावहीन बना दिया गया है। फ्रान्सिस ओ० विछकॉक्स 
( घाटा (0. 9५॥००४ ) के मतानुसार, घार्टर में अनौपचारिक संशोधन 
निम्नलिखित उपायों के द्वारा किये गये हैं :-- 
( १) घार्टर के कुछ प्रावधानों फो क्रियाग्वित न करके, 
(२) संयुक्त राष्ट्संघ के सदस्यन्याज्यो तथा विविध अंगों द्वारा चार्टर की 
उदारबवादी व्याख्या करके, 
(३ ) पूरक सन्धियो अथवा समझौतों का निष्पादन करके, तंथा 
(४ ) विशेष अंगी तथा अमिकरणो की स्थापना करके ।* हि 
चार्टर के अनुच्छेद २७ के अनुसार, सुरक्षा परिषद्‌ मे महत्वपूर्ण विषयों पर 
निर्णय लेने के लिए पॉच स्थायी सदस्य-्याज्यों की सहमति आवश्यक है। इस हृष्टि 
से यदि एक स्थायी सदस्य-्राज्य अनुपस्थित हो अथवा मतदान में माग न छे, तो 
उसे निषेधाधिकार ही समझा जाना चाहिए, तथापि चार्टर की उद्यारवादी व्याख्या 
के अनुसार एक स्थायी सदस्य-राज्य द्वार अनुपस्थित रहना अथवा मतदान में भाग 
नही छेना निषेधाधिकार नही माना जाता है। इसीलिए १९५० में सुरक्षा परिषद्‌ 
सोवियत संघ की अनुपस्थिति में कोरिया विवाद में सामूहिक सुरक्षा के कदम उठा 
सकी | ३ नवम्बर, १९६५० के “शान्ति के लिए एकंता अस्ताव” ने महासभा की 
शर्तियो को विस्तारित किया है। घार्टर के अनुच्छेद २, खण्ड ७ की व्याख्या भी 


3. #थ९३ 0. १४३००७, “प्र०छ 0०७ एग्राएट्व 3४8६०७७ (४8४६४ प्ल०७ 965९०७५७१०, 


रफब वगावंक दूँ धोठ अधिलाव्क, अच्यव्ाओ गा अगर ब्फद 3त्लंग... 8०८००, 
खेतच्थ्णोर0 954, 9- 4. डर 


संयुक्त राष्ट्र चार में संशोधन अथवा सुधार २४७ 


यदि वह सहमति प्राप्त की जा सक्रेए ( “पाए ण॑ दर धीणह5 एगरणी ॥0ए6 
ँ6ला 8एएएअ०्ते 00 एणराधरेराजाण्य 99 ७ ०णाशथियाए० ००्पॉ0- - .«- 6 
व0प्र6 ५ एथालनो 3८ए९7००7९९, ॥ ऐ४६ ००ण१ 96 ्फागल्वै? ) | 

समुक्त राष्ट्संथ अपनी अनेक कमनोरियों तथा असफलताओं के द्ोतें हुए भी अभी 
तक विद्यमान दे। बस्तुतः संयुक्त राष्ट्रधंध आधुनिक विश्व की एक वास्तविकता 
बन गया है। यह विश्व की वर्तमान राजनीतिक अवस्थाओं का दर्पण है। यदि 
संयुक्त राष्ट्रसंघ रूपी दर्पण में परछ ई कुरूप दिखाई देती है, तो इसमें दर्पण का 
कोई दोप नहीं है। यदि सटठस्व-्याज्य अन्योन्याश्रयं, सहयोग तथा सद्गावना के 
स,थ कार्य नहीं फरेंगे, तो विश्व की राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं 
का फभी अन्त नहीं होगा । अतएव सदस्य-राज्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि 
दे संयुक्त राष्ट्संध फी भावी उफलत। के लिए संकीर्ण राजनीतिक स्त्रार्थों का परित्याग 
कर वास्तविक द्दय से स्थायी विश्वशानित तथा मानवजाति के कब्याण के लिए. 
सहयोग प्रदान करें । 
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विश्व ९ का विचार नवीन नही है । अधीन बुक के चासक्ो ने िद्व- 
खिजय का स्वप्न देखा और किस्व में एकछत् ताम्राज्य की स्थापना का यवास 
क्रिया । किव्शान्ति प्था स्मृति की स्यापना के बारे जे आन फोन का बह 


देशिकरोण रहा है (कल में एक है ब॑ होना चाहिए, एक 
भाकश मे दो तू शत तो बे कर शान्ति भंग अवस्य करेंगे । ३, पीने 
भें महान से थी अध्ययुग के र-उल-इसलाम का लक्ष्य अनिक बस में 
विषार यदि विस एक व्यक्ति, इक राज्य या एक बार विषार- 
'गरा दवाय ही) झाफित हे, के हिए कोई स्थान नही रहे य्ग 
में इन ज्यों को पक अयास किया सया लेकिन सफर, वा नहीं बढ 
सकी | रैतना बड़ा है | शातन-काहे पह धार्मिक हो / राजनीतिक, 
किसी अन्य 'पारधारा-स्म्क गी सर्वोच्चता अस्म्मव है । गेजखाँ नेपोलियन, 
हिदलर ते: नव कडयों ने वास किया, लेकिन अन्त में असफल 
रहे। ॥ बैग में अम्ेजो ने भी एक ऐसे राज्य रूप दिया 
जिसे विश्व पज्य कह जा पे है। 2, सोकोकिति लोकप्रिय है अजी के 
राज्य मे देवता नहीं क। हिटलर, उेसोलिनी, डई चौरहके क्या अन्य 
सम्रायें एक अपिनायकों ने डिस विश्व राज्य की कल्पना की धार 
हिंगा, र्मनात्रक भक्ति तथा प्नाज्य था । आइनिक बिसय कार की कल्पना 
उनसे सके है, गक्ि का आधार विस्वकुत्य्‌ 
रडद्ठी३ राग्यो के) प्ररस्परिक पद्माबना है | 
प्रीयता वा विद्च राज्य का स्वप्न अथवा विश्व सरकार विचार 
आडनिक थुग री की महत्तम देन है । भाइमि अन्वर्रा्रीय समस्याओं 
के पथा स्वरुप को उनके के लिए विश्व सरकार 
किसी-न-किसी अवस्यक समझा जाने व्या है| विश्व के पे आयिक, 
जैमाजिक और डेछि इकचूफरे के पनिष रूप के सम्बन्धित और 
ऐकचूसरे कर इतने आश्रित हो यये ह (के किसी ए में होने वाछे परिवर्तनों 
का पभाव विश्व के न्य राष्ट्रों पर भी पढ़े बिना नहीं पक ध2 
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से राष्ट्रीय द्वित तथा अन्वर्राष्ट्रीय हित में अब अधिक अन्तर नहीं है। उदाहरण के 
लिए, वियतनाम युद्ध का प्रभाव न केवल संयुक्त राज्य अमरीका पर, अपिद सम्पूर्ण 
विश्व पर पड़ा है। पश्चिम एशिया की समस्या ने न केवल अरब राष्ट्री को बढ्कि 

विश्व के अन्य राष्ट्रों को भी प्रभावित किया है। परमाणविक ऊर्जा के आविष्कार से 
समग्र युद्ध की आशंका का जो उदय हुआ है, उससे सभी राष्ट्रों में महाविनाश की 
प्रवृत्ति का विरोध करने की भावना प्रवलू हुई है। अतएव विश्व के अनेक विचारकों 
ने इन समस्याओं पर रचनात्मक रूप से विचार करके विश्य सरकार की स्थापना 
का सुझाव दिया है। 

संसार अब उतना लस्त्रा-चीड़ा नह्टीं रह गया है जितना पहले हम समझते ये | 
परिवहन और संचार के तेज साधनों ने दूरी की समस्या हल कर दी है। आर्थिक तौर 
पर संसार एक इकाई है। देश की दूरी और उससे पैदा दोने वाले रहस्यमय भय 
को रेडियो ने समाप्त कर दिया है। समाचारों तथा विचारों की दृष्टि से सारा संसार 
एक बाजार-सा हो गया है। जिस प्रकार बाजार के किसी एक कोने का समाचार 
बड़ी तेजी से बाजार भर में फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार संसार के एक फोने का 
समाचार तुरन्त संसार भर में फैछ जाता है। आज वास्तव में हम ऐसे संसार में 
रद रहे हैँ, जिसमें एक देश के छोगो की समस्या का प्रभाव आगे-पीछे सभो देशों, 
पर पड़ता है। यदि मानवजाति को उस दुर्भाग्य से बचना है, जो उसकी प्रतीक्षा 
कर रही है, तो उसे राष्ट्रीय अल्गाव की भावना को छोड़कर अन्तर्राष्ट्रीय एफता 
की भावना को अपनाना होगा और राष्ट्रीय प्रभुसत्त। के उ़िद्धान्त फे स्पान पर 
अन्तर्राष्ट्रीय एकता के सिद्धान्त को कायम रखना होगा | 
_विशृष सरफार तथा दाशनिकों एबं चिन्तकों के विचार 

कुछ भारतीय विचारको, यथा जवाहरलाल नेहरू, सी० राजगोपालाघारी तथा 
श्री अरविन्द ने यह विश्वास व्यक्त किया था कि शान्ति फी स्थापना फे निममित्त 
विश्व सरकार आदर्शस्वरूप संस्था होगी। अपने निबन्ध "७ [66० ० 
५५०४१ (आए (१९१५-१८, १९५० ) में श्री अरविन्द ने यह विश्व.स ब्पक्त 
किया था कि विश्व की वैचारिक मतभेदों तथा शीतयुद्ध, शर्तों फी होड़ तथा अणुन 
प्रतिदन्द्रिता के दोते हुए भी परिस्थितियों फी विवशता तथा मामवजाति की 
वर्बम/न तथा भावी आवश्यकताओं के कारण विश्व-संघ अपश्यम्भावी है । 


जवाहरछाल नेहरू ने १९३४ में द्वी विश्व सरफार फी आवश्यकता के प्रति 
विश्वास व्यक्त फिया या तथा उन्होंने ०छववे गिल्टव॑ठाा में दिखा फि यदि 
विश्व संघणशासन की स्थापना होती है तो इसका स्वागत किया जाना था 
१९४७ में भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद जप्र नेहरू फा ध्यान अर 
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उमस्वाओं फी ओर गया, तो उनके मस्तिष्क मै बह बात घर कर गई कि विजय 
सरकार में है) विश्वशान्ति निहित ६। १९४६९ में [९... परक्फा& डि्गिपयण 
को प्रेषित नेहरू के सन्देश के यह बात स्पष्ट है ; व व 96 ॥० 69000 


सी० राजगोपाल चारी के विचार में विश्व सरकार आवश्यक है। उनका फपन 
है कि विश्न संघरा।सन वास्तविक अर्थ हे विश्वयान्ति करे अत करने का सबसे 


इसी प्रकार, प्रेनविल् कक तथा छुईस सोम ( छाया (0 बाएं 
4,009 809 २ ने अपनी मख्यात युस्तक विश्व कानूछ दारा पिश्वशान्ति 
७००१७ (८६९०७ प 0०, _शे/ग्चव (७७) में यह सुझाव दिया है कि 


विश्व सरकार की स्थापना कोई सरल कार्य नहीँ है। सत्रते पहला प्रन यह 
है कि विश्व परकार का संगठन एकात्मक आधार पर होना चाहिए. अयव्य 
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संघात्मक आधार पर १ यदि उसे एकात्मक आधार पर संगठित किया गया, तो 
किस स्थान को विश्व सरकार का केन्द्र बनाया जाय १ यदि इस समस्या का समाधान 
भी हो जाय तो क्या ऐसी सरकार अपने उत्तरदायित्वों को पूरा कर सकेगी १ यदि 
विश्व सरकार को संघीय आधार पर संगठित किया गया, तो विभिन्न राष्ट्रों को उसमें 
किस आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए! विश्व सरकार के लिए विश्व माषा 
निश्चित करने की समस्या का हल भी कठिन है। इसी प्रकार, विश्व कार्यवालिका 
तथा विश्व न्यायपालिका के निर्वाचन और नियुक्ति से सम्त्नन्धित प्रश्नों पर व्यापक 
मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं । 


विश्व सरकार के स्वरूप के सम्बन्ध में अभी तक कोई मतैक्य नही हो सका दै, 
'किम्तु जिन प्रस्तावों, सुझावों तथा योजनाओं को प्रस्तुत किया गया है, उनके कुछ 
सामान्य लक्षणों का उल्लेख कर देना आवश्यक प्रतीत द्वोता है। अधिकांश योजनायें 
विश्व सरकार के लिए; संघीय दॉँचे की समर्थक हैं तथा संयुक्त राज्य अमरीका के 
संविध/न तथा अनुभवों से प्रेरणा ग्रहण करती हैं । जिस प्रकार संघीय व्यवस्था के 
सदस्यों में कुछ मतभेद्‌ भी हो सकते हैं, लेकिन एकता और सुरक्षा के ढिए वे 
एक संघ का निर्माण कर लेते हैं, उसी प्रकार, ऐसी व्यवस्था में सभी राष्ट्र अपने 
अ,न्तरिक मामलों में स्वतंत्र इकाई बने रहेंगे | अधिकांश योजनायें विश्व विधानमंडलू 
तथा एक शक्तिशाली, स्वतंत्र अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस बल की स्थापना को माँग करती 
हैं। इन योजनाओं में मानव अधिकारों का विधेयक (बिल) भी झामिल 
किया गया दै। 


विश्व सरकार फे निम्मोण में कठिनाईयॉँ 


(१) राष्ट्रबाइ--विश्व सरकार की स्थापना में सबसे बड़ी बाधा राष्ट्रवाद है| 
प्रत्येक रा पहले अपने राष्ट्रीय हित की ओर ध्यान देता है और बाद में अन्तर्रा्रीय 
दित की बात सोचता है। राष्ट्रवाद राष्ट्रों के परस्पर वैमनस्थ और घृणा का 
प्रमुख क.रण है। राष्ट्रवाद ने ही मानवजाति के भीच घृणा की भौगोलिक दीवारें 
ख्रीच रखी हैं । इस बात को हम सभी जानते हैं कि प्रथम और द्वितीय महायुद्ध के 
अनेक कारणों में सर्वाधिक प्रभछ कारण उम्र राष्ट्रवाद दी था। विश्व की एकता के 
लिए राष्ट्रवाद सबसे बड़ी कठिनाई है। प्रो० इगलटन के अनुसार, निस्सन्देद एक 
शक्तिदाली और समर्थ अन्तर्सप्रीय सरकार की आवश्यकता है, किन्तु राष्ट्र अपनी 
प्रभुसत्ता का परित्याय करने के लिए तत्पर नहीं हैं, दिस प्रकार व्यक्ति अपनी 
स्वतंत्रता पर नये प्रतित्रन्धों का विरोध करते हैं। जब तक प्रभुसचा-सम्पन्न राज्य 
अपने काये की स्वतंत्रवा पर यतिबन्धों को स्वीकार नहीं करते तथा जब तक लोग 
अन्तराप्रीय विधि तथा सरकार के प्रति समर्पण की आवश्यकता का अनुभव 
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नहीं करते, तब तक एक शक्तिशाली अन्तर्राप्रीय सरकार की स्थापना नहीं 
हो सकती।? 

(२ ) राष्ट्रीय अभुसत्ता--राष्ट्रवाद की तरद्द राष्ट्रीय प्रभुसत्ता भी विश्व सरकार 
की स्थापना में एक प्रमुख वाधा है। विश्व सरकार की स्थापना के लिए राष्ट्रीय 
प्रभुसत्ता के आदर्श तथा राष्ट्रों के इष्टिकोग में मनोवैश्ञनिक परिवर्तन की आवश्यकता 
है) जब तक इम लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से अन्‍्तरोंष्ट्रीय नहीं बना सकते, तब 
तक विश्व सरकार को स्थापना की कब्पना करना तथा उसकी सफछता की 
आशा करना व्यथ है। मुप्रसद्ध इतिद्वासकार आर्न्ड डॉयनबी (/१का्णेर्त 
"्‌०४४४०७० ) ने टीक ही कहा है कि विश्व सरकार की स्थापना की सबसे बड़ी 
बाधा संघटनात्मक न होकर मनोवैजश्ञनिक है |? 

( ६ ) जाठिगत अ्भिमान--विश्व ससकार की स्थापना में जातिगत अभिमान 
( छट0| 809९०॥०४/9 ) भी एक बाधा है। दक्षिणी अफ्रीका तथा रोडेशिया जैसे 
देशों में अभी भी मुद्दी-भर गोरे बहुसंख्यक कारों पर शासन कर रहे हैं, स्थोकि 
उनके मत में गोरे शासन करने के लिए तथा काले शासित द्वोने के लिए पैदा 
हुए हैं । इस प्रकार की जातीय श्रेठ्ठता की मावना निश्चित रूप से स्वतंत्रता, 
समानता तथा भ्रातृत्व के विरुद्ध है | 

(४ ) धामिक ध्रे्ठा--जातिगत अमिमान की तरह धार्मिक श्रेष्ठता भी 
विश्व सरकार के मिर्माग को संदिग्ध बना देती है। विद्व के अधिकांश धर्म 
असहिष्णु तथा संकुचित विचारों के हैं । वास्तविकता यह है कि वे एक-दूसरे के 
प्रति घणा की भावना रखते हैं। अधिकांश धर्मावल्स्थी यह विश्वास करते हैं कि 
उनके धर्म के माध्यम से ही मोक्ष वथा शाघ्वत सत्य की प्राप्ति द्वो सकती है, 
किसी अन्य धर्म के माध्यम से नहीं । फलस्वरूप कुछ धो ने विच्चु के मानचित्र 
से अन्य धर्मों को हटाने का भरसक अ्यत्न किया । 

(५) साम्राज्यवाद और उपन्वेशवाद--विध्व , सरकार के निर्मात्र में 
सांम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद "” : से बाधा: हैं। अतः विश्व 





सरकार की स्थापना के छिए साम्राज्यवाद 
और उपनिवेशवाद का पूर्णतय ठ्यि ऐसा नहीं 
होता, तत्र तक विश्व में सांम्राज न "४ बना (| 





के 
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मुक्त नहीं हो सके हैं । महाशक्तियों अभी मी विश्व-राजनीति में अपनी प्रभावपूर्ण 
स्थिति को खो देने के पक्ष में नहीं हैं। यह अविश्वसनीय है कि वे छोटे राष्ट्रो को 
समानता का स्तर देने के लिए तत्पर द्वों । 

(७ ) मिथ्या और आमक प्रचार-मिथ्या और भ्रामक प्रचार भी राष्ठी के 
पारस्परिक सहयोग में बाधा हैं । दूसरे राष्ट्र में होने वाडी घटनाओ और स्थिति का 
सही ह्वन प्रात करना भी एक समस्या है। विचारों और समाचारों पर प्रतिबनन्ध 
और समाचारों की मिथ्या व्याख्या लोगो की राष्ट्रवादी भावनाओं को उत्तेजित करती 
है। दूसरे राष्ट्र के नेताओं की निन्‍दा करके तथा दूसरे राष्ट्री की राजनीतिक तथा 
आधिक व्यवस्था की आलोचना करके सरकार लोगों के दृष्टिकोण को अन्तर्राष्ट्रीय 
नहीं बनने देती | अतः विश्व सरकार की स्थापना के पूर्व यह आवश्यक हे कि 
छोगा को मनोवैज्ञानिक रूप से अन्तर्राप्रीय बनाया जाय । 

(६ ) शिक्षा पद्धवि का घुटिषु्ण होना--दोपपूर्ण शिक्षा पद्धति भी विश्व सरकार 
के निर्माण मे एक बाधा है। प्रायः सभी देशो में इतिहास राष्ट्रीय दृष्टि कोण से लिखा 
तथा पढ़ाया जाता द जिसमें अपने राष्ट्र की भूरि-भूरि प्रशंसा तथा दूसरेब्राप््र की 
निन्‍्दा की जाती दे । इतिद्ास का इस ग्कार का अध्ययन एवं अध्यापन छोयों में 

पने राष्ट्र के प्रति मोद्द तथा विदेशी राष्ट्रों के प्रति शण। की भावना पैदा फरता दे | 
अतः विश्व सरकार की स्थापना के लिए शिक्षा पद्धति में क्रान्तिकारी परिवतन की 
आवश्यकता है। विश्व के मावी नागरिकों को ऐसी शिक्ष। मिलनी चाहिए जो उनमें 
सार्वभौमिकता तथा अन्तर्राष्ट्रीयता की भावनाओं का विकास करे। 


(९ ) अधिनायकीय ब्यवस्था--जमर तक राष्ट्रों में अधिनायकीय व्यवस्था 
विद्यमान रहेगी, तब तक युद्ध और संकोर्ण राष्ट्रवाद की भावनाओं फो दूर नहीं 
किया जा सफेगा । अधिनायकीय देशों में धमे और मिथ्या देशभक्ति का बहाना 
लेकर लोगों को दूसरे देश के विरद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया जाता दै । 

( १० ) राष्ट्रीय सेना छथा पश्माणविक शख््र--विश्व सरकार की स्थापना 
में प्रत्येफ राष्ठ की अपनी सेना का होना भी एक महल्वपूर्ण बाधा है। राष्ट्रों फे 
पास केवल शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने फे लिए पुलिस होनी घाहिए। 
परमाणविफ शस्तरों के उत्पादन एर नियस्त्रण लूगा दिया जाना चाहिए, क्योकि शर्तों 
के उत्तादन की द्ोड़ राष्ट्रीय अविश्वास को जन्म देती दै तथा अन्ततोगता युद्ध फा 
कारण बनती है । 

(११) विश्व सरकार फे संगठन का प्रघ्न भी कम कठिन नहीं है। उद्धरण के 
लिए, यदि सम्पूर्ण विश्व की व्यूवस्था के संगठन फी बात सोची जाय, तो भी ऐसी 
अनेझ झुकावर्टे दैदा दोना स्वाभाविक है मिनसे विश्य सरकार को व्यादद्वारिफ रूप 
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नहीं करते, तत्र॒ तक एक शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रीय सरकार की स्थापना नहीं 
हो सकती !? 

(३ ) राष्ट्रीय प्रुसतता--राष्ट्रवाद की तरह राष्ट्रीय प्रशुसतता भी विश्व सरकार 
की स्थापना में एक प्रमुख बाधा है। विश्व सरकार की स्थापना के लिए राष्ट्रीय 
प्रभुसत्ता के आदर्श तथा राष्ट्रों के दृष्टिकोण में मनोवैद्यानिक परिवितेन की आवश्यकता 
है | जब तक हम छोगो को मनोवैज्ञानिक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय नहीं बना सकते, तब 
तक विश्व सरकार की स्थापना की कल्पना करना तथा उसकी सफलता की 
आशा करना व्यर्थ है। सुप्रसिद्ध इतिहासकार आनंल्ड दॉवनबी ( /फर्णते 
पृ०४०७८० ) ने ठीक ही कहा है कि विश्व सरकार की स्थापना की सबसे बड़ी 
बाधा संघट्नात्मक न द्ोकर मनोवैशनिक है ।* हि 

( ६ ) जातिगत जभिम्तान--विश्व सरकार की स्थापना में जातिगत अभिमान 
(ब्टार्ड उप्एथांग्याए ) भी एक बाधा है। दक्षिणी अफ्रीका तथा रोडेशिया जैसे 
देशों में अभी भी मुद्ठी-मर गोरे बहुसेख्यक काछों पर शासन कर रहे हैं, क्योकि 
उनके मत में गोरे शासन करने के लिए. तथा काले शासित होने के लिए पैदा 
हुए हैं। इस प्रकार की जातीय श्रे्ठा की भावना निश्चित रूप से खतंत्रता, 
समानता तथा श्रावृत्व के पिदद्ध है। 

(४ ) घामिक श्रेष्ठतव--जातिगत अमिमान की तरद धार्मिक श्रेष्ठा भी 
विश्व सरकार के निर्माण को संदिग्ध चना देती है। विश्व के अधिकाश धर्म 
असहिष्णु तथा संकुचित बिष्ारों के हैं | वास्तविकता यह है कि वे एक-दूसरे के 
प्रति इगा की भावना रखते हैं। अधिकांश धर्मावल्म्त्री यह विश्व!स करते हैं कि 
उनके धर्म के माध्यम से ही मोक्ष तथा शाहइवत सत्य की प्राप्ति दो सकती है, 
किसी अन्य धर्म के माध्यम से नहीं । फ्लस्खरूप कुछ धर्मों ने विच्य के म।नचित्र 
से अन्य धर्मा को हटाने का भरसक प्रयत्न किया ) 

(५) साम्राश्ययाद और उपनियेशवाद--विशद्व सरकार के निर्माग में 
साम्र/ज्यवाद और उपनिवेशवाद समन रूप से बाधा बनकर खड़े हैं। अतः विश्व 
सरकार की स्थापना के लिए. यह आवश्यक है कि इस पृथ्वी से साम्राम्यवाद 
और उपनिवेशवाद का पूर्णतया उन्मूलन कर दिया जाव। उंब तदः शेसा नहीं 

द्ोता, तब तक विश्व में साप्राज्यवादी तथा उपनिवेशववादी शक्तियों का मभुल्ल बना 
रहेगा और यह विद्वव सरकार की स्थापना को ध्मावित करेगा । 

(६ ) राजनीठिक उया छार्थिक शोषण-विश्व के अधिकाश देश तथा विदपकर 
एशिया और अफ्रीका के देश अमी तक आर्थिक तथा राज्नीतिक शोषण से पूर्गतया 


4. ट्राउच७ 8४६९६०७; बृजाटिक्वरत०व दचएलाजा८क४, छुए. 478-479. 
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मुक्त नहीं हो सके हैं। महाशक्तियाँ अभी भी विश्व-राजनीति में अपनी प्रभावपूर्ण 
स्थिति को खो देने के पक्ष में नहीं हैं । यह अविश्वसनीय है कि वे छोटे राष्ट्री को 
समानता का स्तर देने के लिए तत्पर हों | 

(७ ) मिध्या और आमक श्रचार--मिथ्या और भ्रामक प्रचार भी राष्ट्रो के 
पारस्परिक सहयोग में बाघा हैं । दूसरे राष्ट्र म होने वाली घटनाओं और स्थिति का 
सही छन प्राप्त करमा भी एक समस्या है। विचारों और समाचारों पर प्रतिवन्ध 
और समाचारों की मिथ्या व्याख्या छोगो की राष्ट्रवादी भावनाओं को उत्तेजित करती 
है। दूसरे राष्ट्र के नेताओं की निनदा करके तथा दूसरे राष्ट्री की राजनीतिक तथा 
आर्थिक व्यवस्था की आलोचना करके सरकार छोगों के दृष्टिकोण को अन्तर्राष्ट्रीय 
नहीं बनने देती । अतः विश्व सरकार की स्थापना के पूर्व यह आवश्यक है कि 
लोग फो मनोवैज्ञानिक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय बनाया जाय । 


(८ ) शिक्षा पद्धति छा छुटिपर्ण होना--दोपपूर्ण शिक्षा पद्धति भी विश्व सरकार 
के निर्माण में एक बाधा है| प्रायः सभी देशो में इतिद्वास राष्ट्रीय दृष्टि कोण से लिखा 
तथा पढ़ाया जाता दँ जिसमें अपने राष्ट्र की भूरि-भूरि प्रशंसा तथा वूसरेब्राष््र की 
निन्दा की जाती हे । इतिहस का इस प्रकार का अध्ययन एवं अध्यापन लोगों में 
अपने राष्ट्र के प्रति मोद वथा विदेशी रा्रो के प्रति शणा की भावना पैदा करता दे। 
अतः विश्व सरकार की स्थापना के लिए शिक्षा पद्धति में क्रान्तिकारी परिवर्तन की 
आवश्यकता है। विश्व के भावी नागरिकों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जो उममें 
सावंभौमिकता तथा अन्तर्राष्ट्रीय की भावनाओं का विकास फरे | 


(९ ) अधिनायकीय ब्यवस्था--जत्॒ तक राष्ट्रों में अधिनायकीय व्यवस्था 
विद्यमान रदेगी, तब तक युद्ध और संकोर्ण राष्ट्रबाद की भावनाओं को दूर नही 
किया जा सकेगा । अधिनायकीय देशों में . धर्म और मिथ्या देशभक्ति का बहाना 
लेकर छोगों को दूसरे देश के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। 


( १० ) राष्ट्रीय सेना तथा पश्माणविक शख््र--विश्व सरकार की स्थापना 
में प्रत्येक राष्र की अपनी सेना का दोना भी एक महत्वपूर्ण बाधा ई । राष्ट्रों फे 
पास केवछ शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए: पुल्सि होनी घादहिए। 
परमाणविक शख्नो के उत्पादन पर नियन्त्रण लगा दिया जाना चाहिए, क्योकि शस्त्ों 
के उत्पादन की होड़ राष्ट्रीय अविश्वास को जन्म देती है तथा अन्ततोगत्वा युद्ध का 
कारण बनती है। 


(११) विश्व सरकार के संगठन का प्रश्न भी कम कठिन नहीं दै । उदाइरण 
लिए), यदि सम्पूर्ण विश्व की व्यूवस्था के संगठन की बात सोची जाय, तो भ 
अनेक रुकावर्टे पेदा होना स्वाभाविक दे जिनसे विश्व सरकार को वन्वावछ 


रणड अन्तरोष्ट्रीय संगठन 


देना सम्भव नहीं होगा । यदि यद्द मान लिया जाय कि विश्व-संसट के निचले 
सदन मे राष्ट्रों की जनसंख्या के अनुपात से तथा उच्च सदन में समी राष्ट्रों के 
समानता के सिद्धान्त के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलेगा, तो दोनों ही सदनों में 
एशिया तथा अफ्रोफा के काली चमड़ी वाले बहुमत प्रप्त कर छेंगे जिसे गोरी चमड़ी 
वाले कभी होने नही देंगे । अतए्व विश्व सरकार की स्थापना के निमित एक 
ऐसा मनोवैश्ञनिक दृष्टिकोण अनिवार्य है जिसके मूल में घृणा, अहं तथा वैमनस्य न 
होकर प्रेम, सहयोग तथा सहिष्णुता के ब्रीज विद्यमान हों । 


विश्व सरकार को उपयोगिता अथवा पक्ष में तर्क 

(१ ) विज्ञान की उपलब्धियों ने विश्व को एक फर दिया है। अतएव विश्व 
सरकार की स्थापना होनी चाहिए। 

( २) विश्व के पिछड़े देशों फी आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति के लिये विश्व 
सरकार की आवश्यकता है। 

(& ) विश्व के विभिन्न देशो की आर्थिक गुय्बन्दी को विश्व सरकार की 
स्थापना के द्वारा ही रोका जा सकता है। 

(४ ) भावी तृतीय मद्यायुद्ध की सम्भावना को टालने के लिए विश्व सरकार 
की स्थापना होनी चाहिए । 

(५ ) एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के मा के आयाव-निर्यात पर अनेक प्रकार के 
बन्धन लगा देता है जिससे अन्तर्राष्रीय व्यापार का समुचित विकास नहीं हो पाता 
है । विदव सरकार की स्थापना से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्ताहन मिलेगा । 

(६ ) विह्व सरकार की स्थापना के द्वारा इस पृथ्वी से असमानता, उपनिवेश- 
वाद, साम्राज्यवाद और रंग्रभेद की प्रथा को दूर किया जा सकता है। 

(७) विश्व सरकार की स्थापना से अन्‍्तरोष्ट्रीय वैमनस्य तथा शंका 
दूर हो सकेगी । 

(८ ) अन्तर्राष्ट्रीय तनाव के कारण अनेक राष्ट्र अणुबम, परमाणुष्रम जैसे 
विनाशक शख्ों के निर्माण में लगे हुए हैं । विश्व सरकार की स्थापना के द्वारा इन 
बिनाशक शास्त्रों के उत्पादन पर अंकुश लगाया जा रुकता दे जिससे राष्ट्रीय धन का 
उपयोग रचनात्मक कार्यों के लिए किया जा सके। > 

(९ ) सयुक्त राष्ट्रसंघ जैसी बिश्व संस्था प्रभुखत्ता के अभाव में पूर्ण प्रभावकारी 
संगठन नहीं है। विश्व सरकार एक अभुसत्ता-सम्पन्न राज्य होगा जो अपने निर्गयों 
को बलात्‌ लागू करेगा,। स्् घ> 


विश्व सरकार न्ण्५ 


(१० ) विश्व सरकार की स्थापना के वाद प्रभुसत्ता-सम्पन्न राज्य महीं रहेंगे 
और फलस्वरूप उनमें झगड़े” नही होंगे । समस्त झक्ति एक प्रभुसत्ता-सम्पन्न अस्तित्व 
में केन्द्रित रहेगी । 

विश्व सरकार के प्रभावकारी होने के लिए आवश्यक है कि इसमें विश्व के 
विभिन्न भागे में अपने निर्णयों को शीप्रता से सचारित करने तथा यदि आवश्यक 
हो तो बल्प्रयोग द्वारा अपने निर्णयो को कार्यान्वित करने की समर्थता होनी 
चाहिए, । वस्ठुतः विम/न; ठेलीग्रफ, रेडियो तथा विशञन के अन्य आविष्कारों ने 
इन्हें सम्भव बना दिया है। 


निष्कप 


कुछ अधिकारी विद्वानो ने विश्व सरकार को एक धोखा या भ्रम (0०7 ) 
कहा है। उदाहरण के लिए, सुप्रसिद्ध धमंविशनी तथा विश्वमामले के यथार्थवादी 
टीकाकार रेनहोब्ड नेचुर ( [२८४॥०५ ९९४७७॥३ ) ने कहा है कि विद्ध सरकार 
की श्रामकता के दो साधारण कारण हँ--प्रथम तो यह है कि सरकारों की स्थापना 
अधिदेद्व द्वारा नहीं द्वोती है ( यद्यपि कभी-कभी उन्हे निरकुंशता के द्वाग आरोपित 
किया जा सकता है ), तथा दूसरे, सरकारों के पस समाज को सघटित करने की 
सीमित प्रभावोत्पादकता एवं क्षमता द्ोती है।? राष्ट्री के मध्य वर्तमान तीज सैद्ध/न्तिक 
मतभेद विश्व सरकार की सफलता को असम्भव तथा सन्दिग्ध बना देती है, 
क्योंकि न तो सोविर्दत संध और न सयुक्त राज्य अमरीका इस समय अपने भाग्य 
को विश्व सत्ता को सापने के लिए तत्पर हैं। नेबुर का कथन है फि यद्वि विश्य 
सरकार फो स्थापना द्वोती दे, तो भी यह वास्तविक समाज का निर्माण नहीं कर 
सकती, क्योकि इसका एकमात्र कारण यह है कि सरकार की सत्ता मुख्यतः विधि 
की सत्ता अथवा बल को सत्ता नहीं होती है, अपितु स्वयं सम;ज की सत्ता होती 
है । इसके अतिरिक्त, यदि विश्व सरकार का निर्माण दोता ६, तो इसकी स्थापना में 
बल का अंदर अधिक तथा सहमत्ति का अंश कम होगा । 


जब तक विश्व के राष्ट्र अपनी प्रभुसत्ता-सम्पन्न अधिकारों की रक्षा फरते रहेंगे, 
तब तक इस बात की कोई सम्भावना नहीं है कि उन्हें अपने अधिकारों फो 


3, बल #6॥829 ७ ऋणीत इक्क्‍ला प्र०६)7 परध्यचलवे पेलाऐे०१ उालतपक, १८08 ० 
बाशत्त $9 ६७० ४709408 0०२०४: ४६. 7.९ 730६ 38 ॥.54 ६05 टग70९5(8. #40 2०६ 
ःर॥0१व ४७ 5०६ ( ॥॥.०५६॥ ६९००८१४५९३४ ६.९) ६०७ १७ :फ्रव्स्त्य एज ॥9728०४५ 2. 77< 
#<<७छपे ॥# फ॥॥  हणघ्लण्फ्८घा8 ह+६० ८कोऊ ्म्याल्य 35८ब०७ पत * 

2 0८पपएाएा॥9---०7४७ वर०थ०म ० ७ त्त्व एकच्फफलमा:।,. कत्तसंप5 
( #॥8), 949 ), 79-379-39$. 


ही 


२०५६ अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 


अधिराष्ट्रीय अमिकरणों को सौंपने के लिए बाध्य किया जा सके । जब तक राष्ट्री के 
मध्य राजनीतिक प्रतिद्न्द्रिता तथा राष्ट्रीय प्रभुततता बनी हुई है, तब तक श्री 
अरविन्द, राजगोपालचारी, नेहरू आदि विचारको द्वारा सुझाये गये आदर्श को प्रात 
चरना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। 


हर 
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